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प्रस्तावना 


भारत की स्वतंत्रता के वाद इसकी राष्ट्रभापा को विश्वविद्यालय शिक्षा के 
माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रश्न राष्ट्र के सम्मुख था। किन्तु हिन्दी में इस 
प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त पाव्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं होने से यह माध्यम- 
परिवतंन नहीं किया जा सकता था | परिणामतः भारत प्रकार ने इस न्यूनता के 
निवारण के लिए “वेज्ञानिकी तथा पारिभाषिक शब्दावली झ्रायोग” की स्थापना की 
थी। इसी योजना के पब्रन्तगंत पीछे १६६६ में पाँच हिन्दी भाषी प्रदेशों में ग्रथ- 
अकादमियों की स्थापना की गयी। 
राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर के उत्कृष्ट ग्रथ- 
निर्माण में राजस्थान के प्रतिष्ठित विद्वानों तथा भ्रध्यापकों का सहयोग प्राप्त कर रही 
है शौर मानविकी तथा विज्ञान के (प्रायः सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट पाख्य-ग्रथों का 
निर्माण करवा रही है। प्रकादमी चप्तुर्थ पंचवर्षीय योजना के बअ्ंत्त तक तीन सौ से 
भी अधिक ग्रथ प्रकाशित कर सकेगी, ऐसी हम आझ्राशा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी 
( क्रम में तैयार करवायी गयी है । हमें श्राशा है कि यह अपने विपय में उत्त्कृष्ट 
योगदान करेगी । 


चंद्नमल नैद यद्ादेव झल्य 
अध्यक्ष का, वा, निदेशक 
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प्रावकथन 


अजमेर नगर राजस्थान की हृदयस्थली रहा है। यह महत्वपूर्ण नगर प्राधु- 
मिक इतिहास में ही नहीं श्रपितु भारत के प्राचीन इतिहास में भी आ्राकर्पण एवं 
घटनाओं का केन्द्-बिन्दु रहा है। श्रंग्रेजी राज्ययाल में सुदीधंकाल तक यह एक 
राजनीतिक प्रकाश स्तम्भ के रूप में अवस्थित रहा है । 

आधुनिक इतिहास में तो श्रजमेर बहुत समय से सभूचे राजस्थान में सभी 
राजनीतिक हलचलों का एक अप्रतिम केन्द्र रहा है प्रशासन में आधुनिकता एवं 
वेशानिकता के तत्त्व ने संभवतः इसी नगर का सर्वेप्रथम स्पर्श किया श्र फिर समूचा 
राजस्थान उससे किसी न किसी रूप में प्रभावित हुप्ना । इसलिए भ्रजमेर-मेरवाड़ा के 
प्रशासन के भ्रध्ययत का ऐतिहासिक महत्व हो जाता है क्योकि सच्चे अ्र्थों में प्रशासन 
का शुभारम्भ श्राघुनिक इतिहास में अजमेर से ही हुआ और कालांतर में समूचे 
रजघाड़ों ने प्रशासन का सूत्र किसी न किसी रूप में यही से ग्रहएणा किया । यह स्वयं 
स्पष्ट है कि भ्रजमेर के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्पंदन ने समूचे राजस्थान को 
सुदीर्घधकाल तक स्पंदित रखा। श्रभी तक वैज्ञानिक हृष्ठि से अ्रजमेर-मेरवाड़ा के 
प्रशासन का अ्रष्ययन नही हुआ था । संभवत: इस दिशा में प्रस्तुत प्रन्य पहला कदम 
है । लेखक ने ३ वर्षों के कठिन परिश्रम से सभी मौलिक स्रोतों का अध्ययत किया और 
पहली वार सम्बन्धित मौलिक सामग्री के आधार पर समूची सूचनाएं एकत्र कर उसे 
सुश्य खलित रूप में प्रस्तुत किया । 


ब्रिटिश राज्यकाल में प्रजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन का एक सांगोपांग चित्र 
इस ग्रस्थ में प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया गया है और इसके लिए छोटी से छोटी 


साक्कथन 


और बड़ी से बड़ी सूचता मौलिक एवं अधिकृत सूत्रों से ही ग्रहण की गई है। मैं 
उन सबके प्रति इतज्ञ हुं जिनसे सूचना-संचय में मुझे सहायता मिली है। स्वर्गीय 
श्री माथुराम खड़गावत के प्रति मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं जिनके सौजन्य से मेरी 
पहुँच मौलिक सामग्री के लेखागार तक हो सकी । 

यह ग्रव्थ विनीत लेखक की ओर से अपनी जन्मभूमि के प्रति एक मौत 
श्रद्धाञजलि भी है । भ्जमेर मेरी जन्मभूमि है--स्वर्गादपषि गरीयसी । 


राजस्थान विश्वविद्यालय, राजेन्द्र जोगी 
जयपुर । 


ऐतिहासिक सन्दम 


भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिचय : 


अजमेर-मेरवाड़ा जो इन दिलों वर्तमान अजमेर जिले का भू-भाग है, स्वा- 
धीनता के पूर्व, अंग्रेज शासित भारत में चीफ कमिश्तरी का एक छोटा सा प्रांत मात्र 
था। यह राजध्यान के केद् में स्थित था। चारों ओर से राजपूत रियासतों से घिरा 
हुआ था। इसके पश्चित्त में मारवाड़, उत्तर में किशनगढ़ श्रौर मारवाड़, पूर्व में 
जयपुर और किशवगढ़ तथा दक्षिश में मेवाड़ की रियासतें थीं। इसका कुल क्षेत्रफल 
२,७७१ वर्गमील तथा जनसंख्या ३८०,३८४ थी। अजमेर मेरवाड़ा की स्थिति पूर्वी 
गोलारदय में २५० २३! ३०” और २६० ४१ प्क्षांश तथा ७३० ४७” ३०” और 
७४० २७ ०” देशान्तर के मध्य थी। अंग्रेजों के शासन काल में ग्रजमेर दो जिलों 
(श्रजमेर व मेरवाड़ा) में विभक्त था जिनका क्षेत्रफल ऋ्रमशः २०६६ शोर ६४१ 
वर्गमील था।। * 

अरावली पर्वत श्रेणी जो दिल्‍ली से आरम्भ होती है वास्तव में प्रजमेर की 
उत्तरी सीमा से अपना मस्तक उठाती है और उस स्थान पर जहां अजमेर 
स्थित है अपना पूर्णां स्वरूप प्रदर्शन करने लगती है। अजमेर के दक्षिण में कुछ ही 
मील की दूरी पर यह पर्वत श्रेणी दृहरी हो जाती है ।* अजमेर नदियों से वंचित 
है। बनास केवल इसके दक्षिणी पूर्वी सीमांत को छूती है धोर खारी व ढाई नदियां 


३ १९वीं शताव्दी का भ्रजमेर 


जिले के दक्षिणी पूर्वी भू-भाग के कुछ अंशों को ही प्रभावित करती हैं । सागरमती 
जो भजमेर की परिक्रमा सी करती है, गोविन्दगढ़ में सरस्वती से संगम करती हुई 
मारवाड़ में लूनी नदी के नाम से प्रख्यात होकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है ।3 

भारत के तलहटी क्षेत्र में स्थित होने भर मरुस्थलीय भू-भाग का सीमांत 
होने के कारण यह बंगाल की खाड़ी और अ्रवसागर के मानसूनों के लाभ से वंचित 
सा रह जाता है। अ्रजमेर में बहुत कम और अनिश्चित वर्षा होती है। इससे यहां 
श्राये दिन अकाल एवं श्रभाव तथा सूखे की स्थिति बनी रहती है। वर्षा को भारी 
कमी के बावजूद अजमेर क्षेत्र में खरीफ और रवी की दो फसलें होती हैं। कुग्रों 
प्रौर जलाशयों द्वारा सिंचित कृषि से लोगों को भुजारे लायक खाद्यान्न उपलब्ध हो 
जाता है। जिले में केवल दो भीलें हैं जिनमें एक पुष्कर में तथा दूसरी सरगांव 
प्रौर करन्यिया के मध्य स्थित हैं। करमन्यियां कील ही भ्रकेली ऐसी है, जिसका 
पानी सिंचाई के काम आता है। कर्नल डिक्सन के द्वारा इस जिले में कई तालाबों 
के निर्माण के कारण इस क्षेत्र में सदियों में पानी की कमी नहीं रहती । 

झ्जमेर-मे रवाड़ा की वनस्पति और पशु-पक्षी राजपूताना के पूर्वी भाग में पाये 
जाने वाली वनस्पति झौर पशु-पक्षियों से मिलते हैं । वृक्षों में अधिकाश नीम, बबूल, 
पीपल, बरगद, सेमल, सालर, ढ़ाक, खेजड़ा और गांगां मिलते हैं। यद्यपि बाघ बहुत 
ही कम थे, तथापि चीते, लकड़बर्घा, सूप्रर, काला हरिएण, नीलगाय, बतखें, तीलोर, 
जलमुर्गा, खरगोश और तीतर साल भर नजर आते थे । अजमेर के प्रथम सुपरिटेडेंट 
ने अपने प्रशासनकाल में यहां घने जगलों का उल्लेख किया है परन्तु बाद में यह्‌ 
सम्पूरों क्षेत्र वृक्षविहीन सा होगया था । व्यावर शहर, नसीराबाद की छावनी तथा 
तालाव निर्माण के लिए चूना तैयार करने में ईंधन की श्रावश्यकता के कारण, वन, 
वृक्ष विहीन हो चले थे श्रौर कहीं कहीं इक्के दुक्‍्के पेड़ नजुर आते थे। सच १५७१ 
में जंगलात-नियम लागू किये गये और वन विभाग ने कुछ क्षेत्र वन उगाने के लिए 
अपने अधिकार मे लिए जिसके फलस्वरूप इस राज्य के सुरक्षित बनों का क्षेत्र १४२ 
घर्गमील और १०१ एकड़ होगया था ।* 
राजपूती रियासतों में श्रजमेर के लिये संघर्ष : 

फरिश्ता के अनुसार अजमेर का अस्तित्व ६६७ ईस्वी में भी था जब कि 
हिन्दुश्रों ने सुवुक्तरीन के विरुद्ध संघर्ष के लिए संघ स्थापित किया था ।१ “किन्तु 
पास्तव में प्रजमेर शहर मूल रूप से अजयमेह के नाम से प्रस्यात था और ११३३ 
ईस्वी में अजयराज ने इसकी स्थापना की थी । 

अजयराज के पुत्र और उत्तराधिकारी श्र॒णराज के शासन काल में लाहोर 
झौर गजनी के यमीनी झ्जमेर तक चढ़ आये थे । नगर के वाहर खुले मंदान में हुए 
युद्ध में पप्रीवी सेनापति बुरी तरह से हारा और चौहानों से अपनी जान बचाने को 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ३ 


भाग गया था कई मुस्लिम सैनिक अपने भारी भरकम जिरह बस्तरों के बोक से 
मर गये और अधिकांश जल शुन्‍्य मरु भूमि में प्यास से छटपटाते हुए दम तोड़ बैठे । 
अजयमेरु ने इस तरह यश भरी विजय श्री ग्रहण की और उसकी गणना शक्तिशाली 
दुर्ग के रूप में की जाने लगी ।० अर्गोराज ने मालवा, हरियाणा और अन्‍य सीमा- 
वर्ती क्षेत्रीं पर चढाई करके अपने राज्य की सीमाएं विस्तृत की थी। जयानक 
लिखते है कि “उसे वर्तमान मन्दिरों का निर्माता तथा भावी मन्दिरों का प्रोत्ताहक कहा 
जायेगा क्‍योंकि यदि वह मुसलमानों को नहीं हराता तो वे बिना उल्लेख के 
ही रह जाते ।5 यद्यपि उपयुक्त वाक्य प्रशस्ति मात्र है, तथापि इसमें सत्य का 
पर्याप्त श्रंश है । 


विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल-- 

अरणोराज की हत्या कर उनका पुत्र जगददेव श्रजमेर की गद्ी पर वैठा परंतु 
वह भश्रधिक समय तक शासन नहीं कर सका, क्यौकि उसके जधन्य कृत्यों से असंतुष्ट 
उसके छोटे भाई विग्रहराज तथा भ्रन्य सरदारों ने उपके विछद्ध व्रिद्रोह कर उसे मार 
डाला | विग्रहराज ने चालुक्य साम्राज्य के विरुद्ध कतिपय सैनिक श्रभियानों का 
नेतृत्व किया था ।* विग्रहराज ने भादनक को भी पराजित किया था ।१९ त्रिजोल्या 
प्रशस्ति में उल्लिखित विजय अ्रभियानों में विग्रहराज के दिललीओऔर हांसी के 
अभियान महत्वपूर्ण है। दिल्‍ली और हांती पर विग्नहराज के अ्रधिकार के पश्चात्‌ 
चौहानों और तोमरों के बीच लम्बे समय से जारी कलह का अन्त हुझ्ना । मुसलमानों, 
गढ़वालों और चौहानों से भिरच्चर संघर्ष के कारण वोमर साम्राज्य भ्रत्यन्त शिथिलर 
हो गया था, इसीलिए श्रन्त में उन्हें शाकम्भरी चोहानों का आधिपत्य स्वीकार करना 
पड़ा । ११६५ ईस्वी में, दिल्‍ली पर मदनपराज तोमर का शासन था ।१) मुहम्मद 
गौरी के प्राक्मण के समय दिल्‍ली का सीधा शायन पृथ्वीराज तृतीय के हाथों में न 
होकर एक अधीनस्थ राजा के हाथों मे था जो कदाचितु मदनपाल के वंशबरों में 
से रहे होंगे ॥5 

दिल्‍ली पर विजय प्राप्ति से शाकम्भरी और श्रजमेर के चौहान शक्तिशाली 
साम्राज्य के स्वामी बन गये थे श्रौर उनके कंबों पर मुंसलमात्त आक्रांताओं से देश 
की रक्षा का भारआ पड़ा था। चौहानों के उत्कपंकाल में अजमेर की चतुमु सी 
प्रगति हुईं । विग्रहराज चौहान को यह-श्रे य है कि उसने कतिपय हिन्दू राजाग्रों को 
गजनवी साम्राज्य से मुक्ति दिलाई थी । वह केवल महाव्र्‌ विजेता ही नहीं था परन्तु 
एक अनुभवी शासक भी था। वह साहित्य म्मज्ञ, कला प्रेमी झोर शिल्पकला का 
ज्ञाता था। उसे ही प्रजमेर की समृद्धि का अधिकांश श्रेय है ।है३ 

उसने एक उत्कृष्ट संस्कृत नाटक 'हरकेलि' की रचता की थी और श्रजमेर में 
सरस्वती क्रंढाभरण महाविद्यालय” स्थापित किया था। ऐसा कहा जाता कि यह 
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भौज द्वारा घार में स्थापित सरस्वती कंठामरण महाविद्यालय के प्राघार पर था । 
पयपि सुवुक्तरीन के समय में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था, परन्तु 
प्रभी भी इसकी आकृति एवं स्वरूप प्रकट करते हैं कि यह हिन्दू कलाकूति थी। 
कर्नल टॉड के अनुसार यह प्राचीन हिन्दू शिल्पकला का एक सम्पूर्ण एवं कलात्मक 
स्मारक है ।१४ कलींधम ने भी इस भव्य भवन की मुक्तकंद से प्रशंता की है ।१* 

विग्रहराज ने ही प्रसिद्ध विशालसर जलाशय का निर्माण करवाया था । यह्‌ 
ढाई मील के घेरे में है ।१६ विग्रहराज ने अपने पूर्व नाम विसाल के आघार पर 
विसालपुरा नामक एक नगर भी वसाया था। यह नगर गोरवाड़ पव॑त के मध्य दरें 
फे बीच स्थित है जिसके दोनों ओर दो ऊंची संकरी पर्वतमालाएं हैं। उनके बीच 
जलधारा प्रकट होती है जो मेवाड़ में राजमहल तक गई है और वहां से वह बनास में 
मिल गई है। पहाड़ संकड़े दरें के रूप में है परध्तु श्रजममेर के निकट भ्राकर वह खुले 
विस्तृत मैदान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है जहां बनास नदी वर्षा के जल से एक 
चढ़े जलाशय का रूप लेती है । इसे विसलदेव के पिता आनाजी के नाम पर श्राना- 
सागर कहा जाता है ।१४ पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने उतने 
ही देवालय भी वनवाये जितने उसने पहाड़ी दुर्ग विजय किये थे । मुस्लिम विजेताओं 
की धर्मान्वता के कारण इनमें से केवल कुछ ही वच पाये थे । विग्रहराज चतुर्थ का 
शासनकाल सपादलक्ष के इतिहास में स्वर्णयुग रहा है । 


तुर्की फा प्रवेश-- 

पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में, मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष निरंतर जारी 
रहा परन्तु चौहानों एवं गुजरात के चालुक्यों के आपसी संधर्ष के कारण मुसलमातों 
के विरुद्ध पूर्ण शक्ति नहीं लगाई जा सकी थी । जव पृथ्वीराज द्वितीय ने शासव भार 
पम्भाला तब चौहानों को दक्षिण में चालुक्यों से ही नहीं परन्तु उन्हें पूर्व में कन्नोज के 
मल्हाओं से भी युद्ध करना पड़ा । यही वह काल था, जब मुहम्मद गोरी के नेतृत्व में 
मुसलमानों ने भारत पर श्राधिपत्य के लिए गंभीर प्रयत्त किए और यह दुर्भाग्य हो 
था कि ऐसे समय भी भारतीय राजा लोग अपने मतभेदों को मिटा नहीं सके । 
घराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की हार के बाद श्रजमेर पर सुल्तान ने भ्रधिकार 
कर लिया और वहां का चौहान शासक पकड़ा गया और उसे मार डाला गया। 
दरिणामस्वरूप भ्रजमेर को भयंकर लूट-पाट और हिंसा का शिकार होता पड़ा ॥१5 

ताजुल मासीर के लेखक ने जो शाहबुद्दीन गोरी का समकालीन था--प्रजमे र 
डी अत्यन्त भलंकृत भाषा में प्रशंसा की है ।*< श्रपने श्रल्पकालीन प्रवास में सुल्तान 
में बहुत सारे देवालयों एवं सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त किया। बीसलदेव का 
महाविद्यालय नष्ट कर दिया गया और उसके एक भाग को मस्जिद का रूप दे दिया 
गया। इसी भवन में बाद में शम्सुद्दीद अल्वमश ने (१२११-१२३६ ई०) सात 
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भहरावें जुड़वाई थीं। चौहानों की पराजय के वाद अजमेर में घृवेदार रहने लगा 
झौर नगर की समृद्धि को इतना धक्का लगा कि पद्धहवीं शती के मध्य तक रुवाजा 
मुईनुद्दीन चिश्ती की मजार के पास जंगलों पशु और बाघ घूमते हुए नजर आते 
थे । *० इस तरह उत्तरी भारत के इतिहास में अजमेर की यशोगाथा का अंत हुम्ना 
झौर तत्पश्चात्‌ भ्रजमेर राजस्थान के हृदय में मुस्लिम चौकी की तरह बना रहा 
जिसका उद्द श्य राजपूत राजाओं पर नियन्त्रण रखना था । 


सब ११६३ में मुहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय के बाद अजमेर ' 
भुसलमान गतिविधियों का एक केन्द्र वन गया । मुहम्मद गोरी ने स्वयं श्रजमेर के 
निकटवर्ती पड़ौसी क्षेत्रों के विरुद्ध सैनिक अभियान का नेतृत्व किया परन्तु श्रजमेर पर 
पूरी तरह मुसलमान शासन को स्थापित करने का भार कुतुबुद्दीन एबक को सौंपा । 
पृथ्वीराज के छोटे भाई हरिराज ने जिसे फरिश्ता ने हेमराज और हसन निजामी ने 
जिसे होराज ठहराया है, अपने भतीजे को, जिसने मुसलमानों का आधिपत्य स्वीकार 
फ़र रखा था गद्दी से उतार कर स्वयं श्रजमेर का राजा वना । हरीराज के सेनापति 
छत्चराज ने दिल्‍ली पर आक्रमण किया, परन्तु कुतुबुद्दीन के हाथों पराजित होकर उसे 
पजमेर भाग शान पड़ा । कुतुबुद्दीन ने उसका भ्रृजमेर तक पीछा किया तथा हरिराज 
को पुद्ध में पराजित कर प्रजमेर पर अधिकार कर लिया ।*१ उसका उद्द श्य श्रजमेर 
से लेकर ध्न्हिलवाड़ा** तक का क्षेत्र जीतना था परन्तु मेरों मे राजपूतों के सहयोग 
छे उसे भारी पराजय दी जिसमें उसे घायल होकर प्राण बचाने के लिए भाग कश 
घजमेर के किले में शरण लेनी पड़ी । पीछा करते हुए राजपूत्तों ने श्रजमेर दुर्ग को 
घेर लिया। यह घेरा कई महीनों तक चला परल्तु गजनी से कुमुक पहुंचने पर शाज- 
पत्तों को पीछे हटना पड़ा ।*३ कुतुबुद्दीन की मृत्यु के वाद राजपुतों ने कुछ फाल के 
लिए तारागढ़ पर पुनः भ्रधिकार कर लिया था ।१४ परन्तु इल्तुतमीश ने शीघ्र 
ही उन्हें खदेड़ कर ध्जमेर पर अ्रपना अधिकार कर लिया | तब से लेकर तेंमुर फल 
घाक्रमर तक झजमेर दिल्‍ली सल्तनत के श्रधीन बना रहा ॥२* 


धजमेर चौदह॒वीं सदी के श्रन्त तक दिल्ली सल्तवत के कब्जे में रहा । 
एन दो सदियों के इतिहास में श्रजमेर के वारे में वहां के सूवेदारों के परिवरंद 
फी चर्चा फो छोड़कर अन्य किसी तरह का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है ।२+ 


तैमूर के भाक्रमण और प्रकबर द्वारा श्रजममेर पर विजय के बीच के समय 
में झजमेर ने कई सत्ता-परिवर्तत देखे । पहले मालवा के मुसलमान सुल्तानों, इसके 
पाद गुजरात के सुल्तान झौर अंत में राजपूतों के श्रधिकार में यह रहा । इस समय पें 
नगर की समृद्धि का काफी ह्वास हुआ | सद्‌ १३६७ शौर सन्‌ १४०६ के मध्यवर्ती 
काल में, जब दिल्‍ली सल्तनत को दिल्ली पर भी पअपना अधिकार वनाये रखना 
फठिन लगता था, सिसोदिया राजपूतों ने मारवाड़ फे राव रणमल+*० के नेतृत्द में 
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नि 


जो <, दिनों श्रपती वहन के पुत्र मोकल की वाल्यावस्था के कारण मेवाड़ के प्रशासन 
की देखरेख का काम करते थे, श्रजमेर पर श्राक्ममरा कर अपना श्राधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। अजमेर सव्‌ १४५५ तक मेवाड़ के श्रधीन रहा | उसी वर्ष मांड के 
सुल्तान महमूद खिलजी *४ ने अभ्रजमेर के हाक्रिम गजवरराय*९ को पराजित कर 
अजमेर अपने अधिकार में कर लिया था। पचास वर्ष के अंतराल के बाद राणा 
रायमल के पुत्र पृथ्वीराज३९ ने अजमेर के गढ़ बीटली (तारागढ़ दुर्ग) पर अधिकार 
कर एक वार पुन: इस क्षेत्र पर मेवाड़ का आधिपत्य स्थापित कियाई १ | 

गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह३* ने सन्‌ १५३३ में शमशेरउल मुल्क33 
को भेजकर अजमेर पर अ्रपना अधिकार स्थापित कर लिया था ) कदाचित्‌ श्रजमेर 
पर हमेंशा के लिए यूजरात का अ्धिपत्य हो जाता,परन्तु केवल दो वर्ष बाद ही 
मेड़ता के राव वीरमदेव3४ ते गुजरात के हाकिम को अजमेर से खदेड़ दिया 35 ॥ 
सारवाड़ के राव मालदेव3 ६ ने सन्‌ १५३५४ में इसे सीधे अ्रपने नियंत्रण में ले लिया 
भौर सत्‌ १५४३ तक इसे अपने अधिकार में रखा३० उसके वाद शेरशाह सूरी के 
मारवाड़ पर गाक्रमण के समय अजमेर उसके अधिकार में चला गया35॥ 


इस्लाम शाह सूर३९ के पतन के पश्चाद्‌ सन॒ १५५६ में हाजीखान ४ वे 
अजमेर पर अधिकार कर लिया था परन्तु श्रकबर का मुकाबला करने में असमर्थ 
होने के कारण वह गुजरात भाग गया और अ्रकबर के सेनापति कासिम खान ने 
झ्रजमेर दुर्ग पर बिना किसी संघर्ष के श्रधिकार स्थापित कर लियाई१। 


दिल्‍ली साम्राज्य की महत्वपूर्ण शव खला में जुड़ जाने से श्रजममेर सन्‌ १७३० 
तक मुगल साम्राज्य का अंतरंग भाग बना रहा । मुगलों के भ्रधीन अ्रजमेर सम्पूरों 
राजपूताना प्रान्त या सूबे का सदर मुकाम था। राजपूताना के मध्यवर्ती होने से 
मुगलशासकों के लिए अजमेर पर आधिपत्य बनाये रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण था । 
सनिक दृष्टि से यहां का किला भी दुगगंम-दुजेंय था । अजमेर एक ओर उत्तर भारत 
से गुजरात के मार्ग तथा दूसरी ओर मालवा के मार्य का नियत्रण करता था । एक 
सुदृढ किला होने के साथ ही अजमेर व्यापार व्यवसाय का महत्वपूर्ण केन्द्र भी था ! 
इसकी सुदृढ स्थिति का कारण यहां की जनवायु था । रेतीले मूृभागों की तरह यहां 
का पानी खारा न होकर स्वादिष्ट था। मुगल सम्रादों को इसका महत्व समभने 
में देर नहीं लगी और अ्रजमेर शाही निवास का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया * | 

सम्राट भ्रकवर अजमेर की समृद्धि में अत्यधिक रुचि रखता था। उसने 
शहरपनाह बनवाई, खास (दरगाह) वाजार और शस्त्रागार बनवाये। वह बहुधा 
साल में एक बार अजमेर जाया करता था। जहांगीर अजमेर में तीव साल तक 
रहा । उसने यहां महल वनवाए श्र आनासायर की पाल पर एक उद्यान दौलतवाग 
का तिमणि करवाया। शाहजहां को श्रजमेर की सुन्दरता में चार चांद लगाने का 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ७ 


श्लेय है । उसने श्रनासागर पर संगमरमर की वबारादरी और दरगाह में जामामस्जिद 
फा निर्मण करवाया। शौरंगजेव भी सन्‌ १६५६ में अ्रजमेर के निकट देवराई४3 
की निर्णायक लड़ाई जीतने के वाद ही वास्तविक रूप से दिल्ली की गही प्राप्त कर 
सका था। उसके पुत्र अकबर ने अजमेर के निकट युद्ध में उसे लगभग हराने की स्थिति 
पैदा कर दी थी । भौर॑गजेब बड़ी कठिनाई से यह विद्रोह शांत कर पाया था*४। 


श्रकवर के साम्राज्य में राजपूताना और गुजरात के विरुद्ध मुगल अ्रभियानों 
में अजमेर एक दृढ़ मुगल छांवनी बना रहा | मुगल सम्राट ने इसे एक सूवे का रूप 
दिया और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, सिरोही इसके अ्रधीमस्थ कर दिये । 
झाइन-ए-अकव री के अनुसार श्रजमेर का सूचा ३३६ मील लंबा और ३०० मील 
चौड़ा था और इसकी सीमा पर आगरा, दिल्‍ली, मुल्तान और ग्रुजरात स्थित 
थे। इसके अंतर्गत १८७ सरकारें और १६७ परगने थे जिनका कुल राजस्व 
२८, ६१, २७, ६६८ दाम या ७१, ५३, ४४ रुपये था। मुगल साम्राज्य के कुल राजस्व 
१४, १६, ०६५८४ रुपयों में से अजमेर का श्रंश ७१, ५३, ४४६ रुपये था ।5* इस 
सूबे पर मुगल सेना के लिए ८६, ५०० घुड़सवार, ३,४७,००० पैदल सैनिक प्रदान 
फरने की जिम्मेदारी थी। जिनमें भ्रजमेर सरकार को जिसके श्रन्तर्मत २८५ महल 
थे १६ हजार घुडसवार और ८४,००० हजार पैदल सैनिक प्रदात करने होते थे । 
प्रजमेर दो सो वर्षो से भी अधिक समय तक मुगल साम्राज्य का अंग बता रहा ॥ 


औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरम्म हुआ्रा। 
फर्हखसियर४० के शासनकाल में जोचपुर नरेश अ्जीतर्पिह अधिक शक्तिशाली घन 
गए थे। यहां तक कि सैथ्पद वंधु४5 अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन पर 
निर्भर थे भर एक तरह से महाराजा अजीतिह अपने समय में युद्ध और शांति के 
निर्णापक माने जाते थे४* । सब्‌ १७१६ में सैय्यद बंधुओं के पतन के बाद प्रजीतर्पिहु 
ने अ्जमेर पर श्राधिपत्य कर लिया था*१। सब्‌ १७२१ में मुहम्मद शाह ने 
भ्रजमेर को वापस लेने का प्रयत्न किया । उसने काजी मुजफ्फर के नेतृत्व में अजमेर 
पर आक्रमस के लिए सेना भेजी परन्तु अजीतर्थिह के बड़े पुत्र अभयमिह ने इस 
आक्रमण को विफल कर दिया। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने*१ के हृष्टिकोण 
से अभय्तिह से इसके बाद शाहजहांपुर 5 नारनौल पर चढ़ाई कर इन्हें खूब लूटा 
तथा कई ग्रामों को खड़े खड़े आग लगा दी*+ | 


एस कठिन परिस्थिति में जयपुर के शासक जयसिह ने मुगल सम्राट की मदद 
की । उन्होंने अजमेर पर आक्रमण किया, अमरपिह, जिन पर कि अभयर्सिह की अनु- 
पस्थिति में अजमेर की रक्षा का भार था दो महीनों से अधिक इसकी रक्षा नहीं कर 
पके । फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच जो संधिवार्ता हुई उप्के श्रनुसार अजमेर मुगल 
पघाज्नाज्य को सौंप देना पड़ा*३ | 


श६घीं शताव्दी का झ्जमेर 


डी. 


सन्‌ १७३० में गुजरात ने सरबुलंदखान*४ के नेतृत्व में दिल्ली की अ्रधीनता 
अस्वीकार कर दी थी । इस परिस्थिति में मुगल सम्राट ने उसके विरुद्ध श्रभय्िह से 
सहायता मांगी और यह वचन दिया कि उसे अजमेर और गुजरात का हाकिम वना 
दिया जायेग्रा** । अ्रभय्िह ने १७३१ में गुजरात को जीत कर वापस मुगल साम्रा- 
ज्य का अधिकार स्थापित किया, परन्तु मुगल सम्राठ ने अजमेर, जयपुर के सवाई- 
जयभिह** को भरतपुर के जाट शासक चुड़ामण को दवाने के उपलक्ष में उन्हें 
प्रदान कर दिया। मुगल सम्राट के इस कदम ने राजपूताने के दो प्रमुख रजवाड़ों, 
राठौड़ों और कछवाहों के वीच अजमेर के लिए संघ अवश्यम्भावी कर दिया । 


सत्‌ १७४० में भिनाय और पीसांगन के राजाओं की मदद से अभय्सिह 
के भाई वखतसिह ने श्रजममेर के हाकिम को परास्त कर श्रजमेर पर राठौड़ों का 
श्रधिकार पुनः स्थापित किया । फलस्वरूप जयपुर व जोधपुर के बीच अजमेर के 
दक्षिस-पूर्व में £ मील दूर गंगवाना नामक स्थान पर एक महत्वपूर्ण युद्ध ८ जूब 
१७४१ को हुआ | मुट्ठी भर राठौड़ो ने जयसिह की विशाल सेना को भारी पराजय 
दी। जयसिंह को संधि करनी पड़ी । राठौड़ों को जयसिह से सात परमने प्राप्त हुए 
जिनमें भ्रजमेर भी एक था*७। 


सवाई जयपसिंह की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी ईश्वरी सिंह भजमेर 
पर पुनः अधिकार स्थापित करने को बहुत उत्सुक थे। उन्होंने श्रजमेर पर झ्राक्रमण 
की तैयारी भी की परन्तु जयपुर के रायमल व जोधपुर के पुरोहित जगन्नाथ की 
मध्यस्थता के कारण युद्ध टल गया*5 | तब से लेकर सत्‌ १७५६ तक अ्रजमेर पर 
राठौड़ों का शासन रहा। 


१८ वीं सदी का अंतिम मध्यवर्ती काल, जहां तक राजपूताने का प्रश्न है, 
मराठों के भारी संख्या में घुसपैठ का समय था । राजपृतों के श्रांतरिक कलह से उन्हें 
इनके मामलों में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुझ्ना जो अंत में इस क्षेत्र में उनके आ्राधि- 
पत्य के रूप में परिणित हुआ । राजपुतों के इन आपसी संघर्षों में होल्‍्कर भर 
सिधिया ने वहुधा एक दूसरे के विरुद्ध पक्षों की अलग अलग सहायता की। मेड़ता 
के युद्ध में जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह की सेना भर मराठों की मिलीजुली शक्ति 
के श्रागे जोधपुर के राजा विजय सिंह की पराजय ने एक लंबे समय के लिए अ्रजमेर 
का भाग्य निर्णय कर दिया । सन्‌ १७५६ से लेकर १७५८ तक अ्रजमेर मराठों व 
रामसिंह के अधिकार में रहा । रामसंर, खरवा, भिनाय और मसूदा जयपुर नरेश 
रामसिह के और शेप भाग मराठों के पास रहा । छोटी मोटी घटनाएं इस बीच 
अजमेर को मराठा आधिपत्त्य से मुक्त करने के लिए हुई परन्तु सन्‌ १७६१ तक श्रजमेर 
पर मराठों का आधिपत्य बना रहा । सब १७६१ में मारवाड़ के भीमराज ने मराठा 
सूवेदार अववरजंग से श्रजमेर छीन कर श्रपने छोटे भाई सिघवी घनराज को वहां का 
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प्रशासन सौंप दिया था** | परन्तु शीघ्र ही मारवाड़ के राजा विजयसिह ने खरवा 
के ठाकुर सुरजमल (अजमेर दुर्ग के किलेदार) को झादेश दिया कि वे अ्रजमेर 
मराठों को वापस सौंप दे । इस प्रकार अ्रजमेर वापस मराठों को मिल गया । जनरल 
पैरों को श्रजमेर में व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपा गया क्योंकि घेरे के दौरान 
शांति भंग हो चली थी १९ । पूरे € वर्षो तक, श्रर्थात्‌ सनु १८०० तक अजमेर मराठों 
और उनके सूबेदारों के हाथों प्रसहनीय अत्याचार सहन करता रहा । विद्रौही मेरों का 
पूरी तरह से दमन किया गया और उनकी पुलिस चौकियों में सेवाएं ली गई | जिन 
लोगों ने पिछली लड़ाई में जोधपुर का साथ दिया था उन पर भारी भ्र्थ दंड थोपा 
गया, कई उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें दंड की मात्रा लाख रुपये तक थी । यह राशि 
कठोरता से वसूल की गईं और जो न चुका सके उनकी जागोरें खालसा कर ली 
गईं। इसके फलस्वरूप मराठों के विरुद्ध अ्रसंतोष की गहरी श्राग घधकती रही जो 
कभी कभी ठिकानेदारों द्वारा मराठों के विरुद्ध हिंसक कारवाइयों के रूप में फूट 
पड़ती थी*१।॥ 

मराठा फौज में अनुशासच की चड़ी कमी थी । सच १५८०० में लकवा दादा 
ने मराठा शक्ति के विरुद्ध खुली बगावत की, इसके पूर्व वह मराठा सेनाओं का सर्वोच्च 
सेनापति था, भ्रतएव यह भावश्यक समझा गया कि यथा शीघ्र उसे पंग्रु बना दिया 
जाय जिससे विद्रोह तीज रूप ग्रहण न कर सके । श्रजमेर लकवा दादा की “जाय- 
दाद थी । जनरल पैरों को श्रजमेर पर आधिपत्य सौंपा गया । १४ नवम्बर, १८०० 
को पैरो को यह जानकारी दी गई कि लकवा मालवा भाग गया है| उसने मेजर 
चोरगुई को अजमेर दुर्ग पर आक्रमण के लिए भेजा । जिसके भ्रनुसार ८ दिसम्बर, 
१८०० को श्रजमेर दुर्ग पर घावा बोल दिया गया, यद्यपि मेजर ने वक्त आदेशों 
का बहादुरी से पालन करने का प्रयत्न किया, परन्तु उसे पीछे घकेल दिया गया । 
उसने पूरे पांच माह तक जी जान लगाकर रात दिव एक कर दिया परन्तु श्रजमेर 
दुर्ग को हस्तगत नहीं कर सका । श्रन्त में वह रिश्वत के माध्यम से ८ मई, १८०१ 
को किले पर अधिकार पाने में सफल हुआ । पैरो अजमेर के सूवेदार बने और लो 
महोदय के जिम्मे अजमेर के प्रशासत की देख-रेख का काम सौंपा गया* ३ । 

सत १८०३ से १८१८ तक अजमेर का इतिहास मराठों और श्रंग्न॑जों के 
बीच उत्तर भारत में अ्रधिपत्य स्थापित करने के लिए संघपं का इतिहास है। लाडे 
बेलेजली के समय में पंग्रे जों -और-सिंधियों के वीच युद्ध छिड़ जाने पर मारवाड़ के 
राजा मानभिहने मरा से- अजमेर छीन तीन साल तक इसे अपने श्रधीन 
रखा यु । बाद में जब अंग्रेजों प्र मरी हे त्रीच संधि हो गई तो अजमेर 
पुनः मराठी के हाथ में श्रा “गया तथा १८१७ तक, ग पास रहा । स्‌ श्८०५ में 
दोलताराव सिंधिया और अंग्रेज सरकार क्रे.मध्य /सैंधि के वाद देश में केवल अरा- 
जकताव लूटपाट का. बोलवाला- गा । इस८थि के वाद सिंधिया की फोजें 
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चौथ वसूली में आनाकानी करने वाले सरदारों को दवाने के नाम पर दिनरात सक्रिय 
हो चली थी। अतएवं अजमेर में इस संधि के बाद अस्थिरता एवं श्रयुरक्षा की 
भावना कम होने के वजाय उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था+ ४॥ 


२५ जून, १८१८ को ईस्ट इन्डिया कम्पती और महाराजा आलीजाह 
दौलतराव सिंधिया के मध्य एक संधि हुई जिसके अनुसार श्रजमेर अंग्रेजों को 
प्राप्त हुआ * | 

अंग्रेजों ने जब अजमेर प्रांत का शासन भार सम्भाला तो यह भू-भाग श्राठ 
प्रगनों और ५३४ ग्रामों में विभक्त था तथा इसमें कृपि योग्य १९ लाख पनका 
बीघा भूमि थी। इस क्षेत्र के सभी जुमीदार अधिकांशतः राठौड़ थे, केवल कुछ 
ही पठान, जाट, मेर और चीता थे। मेर श्र चीता लोग जिले के भ्रन्तिम छोर 
पर आबाद थे । केवल इन दो जातियों के जुमीदारों को छोड़कर शेप सभी शांतिप्रिय 
भौर परिश्रमी थे१ ३ । 


झजमेर में मराठों के एक सदी के कुशासन के फलस्वरूप जनता में भय की 
भावना व्याप्त हो गई थी और अधिकांश जनता यहां से दुसरे स्थानों पर चली गई थी । 
प्रजमेर पर अग्नेजों के आधिपत्य के साथ ही वे लोग जो दूसरे प्रदेशों में जा बसे 
थे, श्रपने घर पुनः लौठने लगे । लोगों में विश्वास का प्रादुर्भाव हुमा और खेतों में 
फसलें फिर से लहलहाने लगीं। तांतिया और वापू पिंधिया ने जो हानिप्रद व अदूर- 
दर्शितापूर्ण तरीका अपनाया उसके कारण मराठों को कभी भी ३,४५,७४० रुपये 
से श्रधिक की राशि का लगान या ३१,००० हजार की च्ुगी को मिलाकर केवल 
३७६,७४० रुपये से अधिक की राशि प्राप्त नहीं हुई ७ । 


आठ परमनों में से केवल एक परगना खालसा था। इसमें से भी श्राधा 
भू-भाग इस्तमरार या जागीर भ्रूमि में था*5 | इस इस्तमरार भूमि पर जिनका 
प्रधिकार था वह किसी पट्टे से या कातुनी हक के अन्तगंत नहीं था | केवल दीघे- 
फालीन कब्जा ही उन्हें इस जमीन का हकदार बनाये हुआ था । इन परिस्थितियों में 
अंग्रेजों को व्यवस्था के अन्तर्गत उस समय केकड़ी का कस्त्रा और अ्रजमेर परगने के 
केवल १०५ ग्रामगंग्नेजों के हाथ लगे! इन क्षेत्रों पर अंग्रेजों के श्राधिपत्य के 
बाद ही खेती में इतनी वृद्धि हुई कि केवल आावी फसल ही बापू धिविया के उस 
समय के मराठा भूमि कर व ब्रन्य करों की सम्मिलित राशि से अधिक थी९० | 
मराठों के समय खालसा औझौर इस्तमरार भूमि से लगान अ्रव्यवस्थित एवं मनमाने 
ढंग से वसूल किया जाता था?* । 

मराठों की व्यवस्था लालच की प्रवृत्ति पर आवारित थी । जब कभी उन्हें घन 
की भ्रावश्यकता होती वे ग्रामों में जाते और एक न एक बहाने से पैसा बटोर लाते । 
सत्र १६०५ तक इस प्रदेश ने कभी फौज खर्चे (सैनिक व्यय के लिए कर) का नाम 
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भी नहीं सुना था । सब १८०४ में वालाराव ने श्रचानक भिनाय पहुंच कर वहां के 
ठाकुरों से अपनी हैसियत के अनुसार भेंट देने को कहा । उन्हें वाध्य किया गया कि 
वे ६०,००० रुपये की राशि प्रदान करें। परन्तु बालाराव एक पाई भी वसूल करने 
में असफल रहे । भिनाय के राजा ने इस शर्ते पर कि बालाराव उसके जामा में से 
एक चौथाई माफ कर दे तो फौज खर्च देना स्वीकार किया ।४१ 


उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि मराठों को जब भी धन की आवश्यकता होती 
राजस्व के नियमों की परवाह किये बिना ही वसूली के लिए चल पड़ते थे | इस तरह 
वार-बार धन की मांग बने रहने से क्षेत्र का सम्पूर्ण राजस्व प्रशासन अव्यवस्थित हो 
गया था। उस पर फौज ख्च और थोपा गया जिससे भूराजस्व में बड़ी भारी कमी 
भ्रागई थी। बालाराव ने जालीया से फौज खर्च के नाम पर ३५,००० रुपये का 
कर भ्रजमेर शहरपनाह की मरम्मत व खाई की खुदाई के नाम पर वसूल किया। 
उसने फौज खर्च के अलावा मुसदी खर्च भी वसूल (किया। मसूद्रा से ३५,०००, 
देवलिया से १५,००० व भिखाय से ३५,००० रुपये फौज खर्च के ताम पर वसूल 
किए गए। इस तरह के वित्तीय दंड भार दिनों दिन बढ़ते जाते थे इस कारण 
सब्‌ १८१० में जब तांतिया श्रजमेर का यूवेदार नियुक्त हुआ तो उसने एक लाख की 
रकम की मांग की परन्तु वहु केवल ३५,००० रुपये की राशि हो बटोर पाया था। 
यह मांग उसने इस श्राधार पर की कि उसे अजमेर की सूवेदारी पाने के लिए एक 
भारी रकम रिश्वत में देनी पड़ी थी | अगर कोई इस्तमरारदार उनकी मांग पूरी नहीं 
करता तो उसके ठिकाने पर आक्रमण किया जाता था। सन १८१४ में बड़ली के 
ठाकुर द्वारा भुगतान से इकार करने के कारण उसके ठिकाने पर श्राक्रमण किया 
गया । ठाकुर अपने कतिपय सगे सम्बन्धियों सहित मारा गया और उसका ठिकाना 
लूट लिया गया ।९९ मराठा प्रशासन वास्तव में संगठित लूट था जिसमें कतिपय 
श्रनुचित कर वसूली से दवकर?३ गरीब किसान दरिद्रता की चरम सीमा तक पहुंच 
गया था ।४४ 

अजमेर जिला अजमेर और केकड़ी को मिलाकर बनाया गया था । जिन्हें 
किशनगढ़ पृथक्‌ करता था । जागीर इस्तमरार व भौम में विभाजित होने के कारण 
वहां खालसा अथवा सरकारी राजस्व भूमि बहुत ही कम थी। जाग्रीर दान तथा 
बख्शीश के अन्तर्गत ५ ग्राम थे तथा उसका वापिक भू-राजस्व एक लाख के लगभग 
था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जागीर झ्वाजा साहिब की दरगाह की थी, जिसमें १४ 
गांव थे व उनसे २६,६३० रु० की भु-राजस्व आय होती थी । भ्रन्‍्य छोटी जागीरें 
कुछ व्यक्तियों श्रौर धार्मिक संस्थानों से सम्बद्ध थीं जो विशिष्ट व्यक्ति, देवस्थान 
तथा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उमरावों को भेंट में दी हुईं थीं ।९५ 


इसतमरार जागीरें ६६ थीं जिनमें २४० प्राम थे श्यौर इनका क्षेत्रफल 
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८००.३ वर्गंगील था। इनकी वाषिक आय ५,५६,१५८ रुपये थी तथा ये जागीरें 
१,१४,१२६ रुपये का सालाना राजस्व दिया करती थीं। ये इस्तमरारदार पभपनी 
जागीरों को वंश परम्परा से इस शर्तें पर कि वे सरकार को नियमित बंघा हुआ 
राजस्व देते रहेंगे, ग्रहणा किए हुए थे । इस राजस्व में वृद्धि नहीं की जा सकती 
थी। आरम्भ में इन जागीरों के उपलक्ष में सैनिक सेवायें प्रदान की जाती थीं जो 
कालांतर में सेवा के स्थान पर धीरे-धीरे धनराशि में परिवर्तित हो गई थी । मराठों 
ने भग्जमेर पर सन्‌ १७८६ में पुन: आधिपत्य करने के वाद ही इन सब पर नगदी में 
राजस्व कु तकर इन्हें तालुकेदारों के हक प्रदान किये। श्रव उनका उत्तरदायित्व 
केवल निर्धारित धनराशि देने तक सीमित रह गया था ७६४ 


इस तरह अंग्रेजों को मराठों से वह भू-भाग विरासत में मिला जो सभी वास्त- 
विक श्रर्थों में मराठा लूट खसोट के कारण प्रायः नष्ट हो चला था। इस क्षेत्र के 
निवासी मराठा कर उग्राहकों के हाथों कंगाल हो छुके थे । लोगों ने अपनी क्ृषि को 
विकसित करने के प्रयास छोड़ दिये थे क्‍योंकि उन्हें यह भय था कि विकास के साथ 
उन पर और अधिक भार आ पड़ेगा | श्रजमेर वास्तव में मराठा भ्राधिपत्य के ग्न्तगंत 
कष्टों और दरिद्रता का क्षेत्र वव॒ चला था । 


सल्य्याय्य ९ 


१. सारदा, भ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) पृ० ७१ 
मेरवाड़ा के कुछ विशिष्ट भू-भागों का मारवाड़ और मेवाड़ में हस्तां 
तरण के पश्चात्‌ जनसंख्या भर क्षेत्रफल घट कर ५०६६६४झौर २३६७ 
वर्ग मील क्षेत्र रह गया । (सी. सी. वाटसन, भजमेर-मेरवाड़ा 
गजेटियर्स पृ०१) 

२. सी. सी. वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, खंड १ ए, प्रजमेर- 

मेरवाड़ा (१६०४) 

३. थॉर्टन, गजेटियर्स ऑफ इण्डिया (१८५०) पृ० १८ सारदा, भ्जमेर 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६११) पृ० १८ सी. सी. वाटसन, 
राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स खंड १-ए, भ्रजमेर-मेरवाड़ा (१६०४) 
पृ०९२। 
सारदा, अ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिपटिव (१६११) पृ.१८। 

५. उपरोक्त । 


ह 
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१०, 
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१३. 
१४, 
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ऐतिहासिक सन्दर्भ १३ 


जे. ब्रिग्जू, तारीख ए-फिरश्ता, १ (१६११) पृ० ७ भ्ौर ८५ ( ऐसे 
किसी संघ का उत्वी, इब्न, उल भ्रथर व निजामुद्दीन जैसे पूर्ववर्ती तथा 
प्रामारितषक इतिहासकारों ले उल्लेख नहीं किया, अतएवं फिरश्ता का 
कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । 


« जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), १-२७ (गौरीशंकर हीराचन्द 


धोका एवं गुलेरी संस्करण, अजमेर १६४१) चौहान प्रशस्ति, की 
पंक्ति १५ में भी कहा गया है 'अजयमेरू की भूमि तुर्कों के रक्तपात 
से इतनी लाल हो गई थी कि मानों उसने अपने स्वामी की विजय के 
उल्लास में गहरा लाल वस्त्र घारणख कर लिया हो ।' 

जयानक, पृथ्वीराज विजय, (६), (पृ. १५१, डा. श्रोका संस्करण, 
१६४१) 

एपिग्राफिया इंडिका, (२६), पृ० १०५ छंद २० । 

बीजोल्या स्मारक छंद १६ ॥ 

ठक्कर फेर ने दिल्ली के तोमरों के दो सिक्के मदन पल्ाहे और अनंग्र 
पलाहे का उल्लेख किया है । 

उपरोक्त 

उपरोक्त लेखक की दिल्‍ली शिवालिक स्मारक ५,१२२० । 

जेम्स टॉड, एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान, खंड १ (प्रो. 
यू. पी. १६२०) पृ० ६०६ | 

आकियोलोजीकल सर्वे श्रॉफ इंडिया, वापिक (२) पृ० २६३ । 
उपरोक्त पृ० २६१ । 

सारदा, स्पीचेज्‌ एण्ड राइटिग्स (१६३५) पृ० २४५ । 

रेवर्टी, तवाकाते-वासिरी (१८८०) । पृ० ४६८, जे० ब्रिग्ज, तारीख- 
ए-फिरश्ता, । (१६११) पृ० १७७ । 

सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिपटिव (१६४१) पृ० ३४, 
३५१) 


« उपरोक्त, पृ० ३५। 
२१. 


मुस्लिम इतिहासज्ञों का कहता है कि सब १२०६ में कुतुवुद्दीन की 
मृत्यु पर राजपूतों ने गढ़ बवीटली पर आक्रमण किया श्लौर वहां की 
मुस्लिम टुुकड़ी को तलवार के घाट उतार दिया झौर सँयद हसन 
खंगसवार इस मौके पर शहीद हुए । उक्त घटना किसी भी धामाणिक 


१४ 


२२. 


२३. 
२४. 


२५. 
२६. 


२७. 


रेप. 


२६. 
३०. 


३१ 


३२. 


१९वीं शताव्दी का अजमेर 


इतिहास में उपलब्ध नहीं होती (सारदा, अश्रजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड 
डिस्क्रिपटिव १६४१-पू० १४८) । 

अन्हुलवाड़ा अन्हिलवाड़ा पट्टन के नाम से जाना जाता है। ग्रुजरात 
की भ्रंतिम एवं प्रब्यात हिन्दू राजघानी। चावहों ने ७४६ ई० में 
इसकी स्थापना की थी । (वेले हिस्द्री झ्रॉफ गुजरात,-१६३८-५) । 
सारदा, भ्रजमेर, हिस्टोरिकल डिस्क्रिपटिव (१६४१) पृ० १४६ । 
तारागढ़ का दुर्ग तारागढ़ पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत घरातल से 
१३०० फीट ऊंचा है। ये चट्टानें श्रानासागर के पूर्व की पहाड़ियों 
तक फंली हैं। किंवदन्ती के श्रनुसार, तारागढ़ दुर्ग राजा अजय ने 
बनवाया था। उनके द्वारा निभित यह दुर्ग “गढ़ बीडली” कहलाता 
था। सी०सी० वाटसन, राजपूताना डिस्ट्रिवट गजेटियर्स, भ्रजमेर 
मेरवाड़ा (१६०४) खंड १ पृ० ५ और ६ । 

सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव (१६४१) पृ० १५६ | 
टॉड-एनल्स एण्ड एस्टिक्विटीजू श्रॉफ राजस्थान, खण्ड (१२) 
(प्रॉक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (१६२०) पृ० १६॥। 

राव रणमल मारवाड़ के प्रसिद्ध राजा थे | उनका जन्म र८ श्रप्रेल, 
१३६२ में हुआ था । 

महमृद खिलजी खान जहां खिलजी का पुत्र था। उसने १५ मई, १४३६ 
में मालवा की गद्दी पर अधिकार स्थापित कर लिया था । २९ वीं सव्वल 
८३६ हिजरी । उसने ३४ चांद वर्षों तक राज्य किया, भृत्यु २७ मई 
१४६६, € वीं जी-का दा ८७३ हिजरी, आयु ६५ वर्ष (वीलु, श्रोरि- 
यम्टल वांयोग्राफिकल डिक्सनेरी १८८१-प०१६४) | 

ब्रिग्म, तारीख ए फरिश्ता खंड (२) (१६११-प० २२२) । 

पृथ्वीराज भेवाड़ के राणा रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था। जब ज्योति- 
पियों ने यह भविष्यवाणी की कि रायमल के वाद उसका कनिष्ठ पूत्र 
सांगा राजगद्दी पर बंठेगा तव वह गोडवाड चला झाया | नाडलाई 
प्रशस्ति के श्रनुसार राणा रायमल के जीवन कार्य में पृथ्वीराज का 
शासन गोडवाड में था (गहलोत, राजपुताना का इतिहास--१९३७- 
पृ० २१५)। 

टॉड-एनल्प एण्ड एन्टिक्विटीजू ऑफ राजस्थान (प्रॉक््० यूनिवर्सिटी 
प्रेस १६२०) खण्ड (२) पृ० ३७६-४। पे 

बहादुरशाह्‌ गुजरात के मुजफ्करशाहू द्वितीय का दूसरा पुत्र था । भ्पने 


३३. 
३४. 


३५. 


३६. 


३७, 
३८. 


४७०. 
४१. 
४२. 


ऐतिहासिक सन्दर्भ ध्प्‌ 


पिता की मृत्यु के समय वह अनुपस्थित था तथा जौनपुर में था, परन्तु 
जब उसका भाई महमृदशाह झपने बड़े भाई सिकन्दरशाह की हत्या 
कर गुजरात की गद्दी पर बंठा तो चह गुजरात लौट आया शभौर बीस 
अगस्त, १५२६ को महमूद से गुजरात का राज्य छीनकर स्वयं गद्दी 
पर बैठा । उसने २६ फरवरी १५३१ में मालवा विजय किया और 
वहां के शासक सुल्तान महमृद द्वितीय को पकड़ कर वन्दी बना 
चांपामेर भेज दिया। (बील प्रोरियन्टल बॉयोग्राफिकल डिक्सनरी 
१८८१-पृ० ६४) । 

बायले-गुजरात, पृ० ३७१ ॥ 

वीरमदेव राव बाधा के पुत्र थे । यद्यपि उनके दादा ने इन्हें अपना 
उत्तराधिकारी बनाया था, मारवाड़ के सरदारों ने इनके भाई गांगां 
को राजगद्दी पर बिठा दिया। घोरमदेव को सोजत का परगना 
जागीर में मिला । उसने शमशेर-उल-मुल्क को हटाकर झजमेर पर 
अधिकार कर लिया। (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास) खण्ड । १६३८- 
पु० ११८) । 

मुहणोत नेशासी ने उल्लेख किया है कि वीरमदेव ने श्रंजमेर काकिला 
परमारों से छीना जो सत्य नहीं है। (रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड 
१-१६३ ८-प० ११८)।॥ 

राव मालदेव राजपुतों के राठौड़ वंश का मारवाड़ का शासक था 
झौर जोवा का जिसने जोबपुर बसाया वंशधर था। सन्‌ १५३२ में 
उसने राजपूताना में अत्यन्त प्रसिद्धि एवं महत्व का स्थान प्राप्त कर 
लिया । फरिश्ता के अनुसार वह हिन्दुस्तान के प्रमुख राजाओं में से 
था । (बील, औरियन्टल बॉयोग्राफिकल डिक्सतनरी, १८८१-पू० १६६) | 
रेऊ-मारवाड़ का इतिहास-खण्ड १ (१६११) पृ० ११६ । 

ब्रिग्ज, तारीख ए फिरश्ता, खण्ड १ (१६११) पृ० २२७२८ खफीखान 
मुन्तवाबुललुबाब, खण्ड-१-पू० १००-१, रेऊ, मारवाड़ का इतिहास 
खण्ड-१ (१६३८) पृ० १३१ । 

इस्लाम शाह सूर शेरशाह सूर का पुत्र था | 

हाजीखान पठान नागौर का शासक था । वह शेरशाह का गुलाम था। 
इलियट-हिस्ट्री श्रॉफ इन्डिया, खण्ड ६ (१८६६-६७) १० २२। 

सी० सी० वाटसन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, श्रजमेर-मेरवाड़ा 
खण्ड १ ए (१६०४) पृ० ११। 
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१९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


देराई का युद्ध दारा और औरंगजेव के वीच ११,१ २ भौर १३ मार्च 
१६६५ को लड़ा गया। इसने भौरंगजेब का प्रभुत्व स्थापित कर 
दिया। देराई अजमेर से तीन मील दूर स्थित है। (सारदा श्रजमेर 
हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिटिव १६११-प० १६२-६३) । 

सी० सी० वाटसन, राजपूताना गजेटियर्स, खण्ड (२) (१६०४) पू० 
१७। अकबर औरंगजेव का सबसे छोटा लड़का था। उसका जन्म 
१० सितम्बर, १६५७ को हुआ । उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह 
किया और जून १६८१ में मराठा सरदार शंभू जी से जा मिला । 
बाद में उसने मुगल दरबार छोड़ दिया और फारस चला गया जहां 
१७०६ में उसकी मृत्यु हुईं। (बील, झोरियन्टल बॉयोग्राफिकल 
डिक्शनरी-१८८१-१प० ३१) । 

एडवर्ड धॉमस, क्रोनीकल्स श्रॉफ दी पठान किग्ज श्रॉफ देहली (१८७१) । 
पृ० ४३३-३४ 

ब्लोचमेन, आईन-ए-प्रकवरी । 

फरहूंखसियर दिल्‍ली का वादशाह्‌ था। उसका जन्म १८ जुलाई 
१६८७ को हुम्ना । वह वहादुरशाह द्वितीय का द्वितीय पुत्र था। और 
श्रौरंगजेब का पौत्र था । शुक्रवार £ जनवरी १७१३ को वह राजगद्दी 
पर भ्रासीन हुआ । १६ मई, १७१६ को उसकी हत्या कर दी गई । 
(बील, श्रोरियंटल बायोग्राफिकल डिक्शनरी-१८८१-प० ८८) । 


सैय्यद वन्धु दिल्‍ली के राज निर्माताओं के नाम से प्रस्यात हैं । ये 
लोग सँय्यद अब्दुल और सैय्यद हुसेन अली खान थे । इन दोनों ने 
मुमल साम्राज्य के अन्तिम दिलों में विशेषकर फरूखसियर श्र 
मुहम्मद शाह के शासन काल में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की । 
टॉड-एनल्स एण्ड एन्टीक्विटीजू ऑफ राजस्थान (ग्राक्स्त० यूनि० प्रेस 
१६२०) खंड | पु० ८८ । 

उपरोक्त, पृ० ८८ । 

इरविन, लेटर मुगल्स, खंड (१६९२२) प्ृ० १०६९-१०, सेखू्ल- 
मुतखरीन, पृ० ४५४, अजीतोदय, सर्म ३० श्लोक ६ से ११॥। रेऊ- 
मारवाड़ का इतिहास (१६३८) खण्ड-१ पृ० ३२२ ॥। 

जब अजीत्िह को यह पता चला कि नुसरतयार खान को उसके 
विरुद्ध भेजा गया है उसने अपने पुत्र अभयप्तिह को नारनोल पर 
चढाई भोर दिल्‍ली वया भागरा के प्राप्ततास्न लूट के लिए भेजा 


५३. 


शव, 
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प्र्ष 


ऐतिहासिक सन्दर्भ १७ 


झभयसिह ने, १२००० सांडनी सवारों के साथ नारनौल पर धावा 

बोला वहां के फौजदार वयाजीद खान मेवाती को हराया, नारनौल 

को लूट लिया और अलवर, तिजारा और शाहजहांपुर को गम्भीर 
क्षति पहुंचाई । वह सराय अलीवर्दी खान तक जा पहुंचा जो दिल्‍ली 
के € मील के घेरे में थी । (रेऊ, मारवाड़ का इतिहास-१६३८-खंड 

१ पृ० ३२२) । 

प्रजीतोदय, सगे ३०, श्लोक ५३ से ६५। राजरूपक में जयसिह 

की चर्चा नहीं है, पृ० २३९६ ।॥ 

टॉड-एनल्स एण्ड ऐन्टीक्विटीज आफ राजस्थान (ऑॉक्स० यूनी० प्रेस) 

खंड ॥ (१६२०) पृ० १०२८ ।॥ 

सरवुलन्द खान जिसका खिताव नवाब मुबरिज उल-मुल्क था फर्क ख- 

सियर के समय में पटना का हाकिम था । उसे सत्‌ १७१८ में वापस 

मुगल दरवार में बुला लिया गया। भुहम्मदशाह्‌ के समय में सब 

१७२४ में उसे गुजरात को हाकिम बनाया गया था। परन्तु सब 

१७३० में उसे इस पद से इसलिए हटा दिया गया कि उसने मराठों 

को चौथ देना मंजूर किया था। (बील, ओरियन्टल वॉयोश्राफिकल 

डिक्शनरी १८८१-प० २३६) । 

रेऊ,मारवाड का इतिहास, खंड १ (१६९३८) पृ० ३३६, सारदा 

अजमेर, पृ० १६७ । 

चूरामन महत्वाकांक्षी जाट नेता था, उसने शांहशाह आलमगीर के 

अन्तिम दवखन अभियान के समय उसका साल असवाब लूट लूट कर 

धन बटोर लिया और उससे भरतपुर का किला बनवाया | चुरामन 
जाटों का नेता वन गया | नवम्बर, १७२० में शहशाह मुहम्मद शाह 
भौर कुतबुलमुल्क सैय्यद अ्रब्दुल खान की सेनाओ्रों के बीच युद्ध में 

मारा गया । (बील, झोरियंटल वॉयोग्राफिकल डिक्शनरी १८८१- 

पृ० ७७) । 

टॉड-एनल्स एण्ड एलन्टिक्विटीज श्रॉफ राजस्थान खण्ड २ (१६२०) | 

पू० १०५०-५१ | रेऊ मारवाड़ का इतिहास, खण्ड १ (१६३५) 

पुृ० ३५२-५४ । 

» रेऊ मारवाड़ का इतिहास, खण्ड १ (१६३८) पृ० ३५५५-पुरोहित 
जग्गू प्रसिद्ध पुरोहित जमन्नाय थे, इनके प्रभाव से आानन्दर्सिह को 
ईडर की राजगद्दी विक्रम संवत्‌ १७८७ फाल्मुन कृष्णा सप्तमी (४ भाच, 
१७३१) । 
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सारदा, भ्रजमेर-हिस्टो रिकल एण्ड डिस्किप्टिव (१६११) प० १७२ ! 
उपरोक्त पु० १७२-७३ । टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज प्रोौफ्त राज- 
स्थान (१६२०) खण्ड २ पृ० १३६ ! 

सारदा, श्रजमेर-हिस्टोरिकल एण्ड डिस्क्रिप्टिव (१६११) पृ० १७३ 
उपरोक्त पृ० ६१७४-७५ । 

उपरोक्त, पृ० १७५ । 

सरकार, सिंधियाज अ्रफेयर्स (१६५१) पू० ७। 

एचीप्तन, ट्रीटीजू एण्ड एन्ेजुमेन्टस्‌ (१९३३) खण्ड ४ संधि क्रमांक 
द पृष्ठ ४०९, ४१०-॥॥ 

एफ विल्डर सुपरिनटेडेस्ट अजमेर का मेजर जन सर डेवि्ठ श्रॉक्टर- 
लोनी को पत्र, दिनांक २७-६-१८४१८। (रा० रा० पु० मण्डल) । 
उपरोक्त । 

केविडिश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट । 


एफ बिल्डर का ऑक्‍्टरलोनी को पत्र दिनांक २७-६-१८१५, 
(रा० रा० पु० मण्डल) । 
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मेरवाड़ा में भंग्रं जी शासन का सुददृढ़ीकरण 


भेरयाड़ा का पुर्वे इतिहास 

जून, १५ह१ै८५ में भ्रजमेर पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद भ्रंग्रे जो 
का ध्यात सबसे पहले मेरों की तरफ झाकृवित हुआ ।) पंग्रे जों के आगमन के पूर्वे 
कोई भी शक्ति मेरों को परास्त नहीं कर पाई थी। अपनी लूट मार की प्रवृत्तियों 
तथा पाशविक अत्याचारों के कारए निकटवर्ती पड़ौसी रियासतों में मेर कुर्यात थे । 
उनका भ्रार्तंक एवं दुस्साहस इतना बढ़ गया था कि अश्रव अजमेर पर भी उनके धावे 
होने लगे थे ।* मेरों की उत्पत्ति पृथ्वीराज चौहान से बताई जाती है । उसके पुत्र 
गौड़ लाखन ने बूंदी की एक मीणा जाति की महिला से विवाह किया था और उनके 
वंशधर मेर कहलाये | इस तरह के मिश्रित विवाहों एवं सम्बन्धों के कारण मेर 
पध्राज भी बरार, चीता, मेरात आदि कई उपजातियों (खांपों) में विभाजित हैं ।3 
कर्नेल टॉड के प्रनुतार पन्दरहवीं शताब्दी में इनमें से अ्रधिकांश ने इस्लाम धर्म अंगी- 
कार कर लिया था। अजमेर के तत्कालीन हाकिम ने बुध मेर को मुमलमात बनाकर 
उसका नया नाम दाऊदखान रखा था। सामान्यतः भेरवाड़ा के पर्वतीय क्षेत्र के निवा- 
सियों को मेर कहा जाता है ।* १९०१ में भेरों की कुल जनसंख्या ६२,४१२ थी ।* 

सेर भारतोय झाये नस्ल के थे । इनका कद लम्बा, शरीर हृष्ट-पुष्ट, गोल 
मुखाकृति तथा उभरे हुए ताकतब्श होते थे ! ये मारवाड़ी बोली चोलते थे जो कि 


र४ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


अजमेर मेरवाड़ा के जन-स्ाधारण की वोली से मेल खाती थी भ्रौर बहुत कम भिन्नता 
लिए हुए थी । यद्यवि ये लोग मुख्यतः मांसाहारी थे परन्तु मक्का की राबड़ी और 
घाट इनका प्रमुख श्राहार था। ये लोग ज्वार के आटे से बने रोटले प्याज के साथ 
विशेष रुचि से खाते थे । धृम्नपावन और मद्यपान इनमें खूब प्रचलित था । मेर लोग 
गांवों में कौपड़ियां बना कर रहा करते थे । इन मौंपड़ियों की छ॒तें खपरेलों की 
होती थीं। पुरुष का पहनावा पोतिया बकलानी लंगौटी तथा जूतियां थीं। मेर 
महिलाएं रंगीन झ्ोढ़नी, कांचली श्रौर छींट का घाघरा पहना करती थीं ।६ 

प्ंग्रे जों द्वारा मेरवाड़ा क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के पूर्व मेरों की आजीविका 
कृपि पर निर्मरत होकर लूट खसौट पर निर्मर थी। वेसे यह जाति अपने आदिम 
काल से ही कृपि जीवी थी ।४ भेर सामान्यतया विश्वासपात्र, सहदय झौर उदार 
होता था। वह अपनी कौम, कबीला, परिवार तथा घर वालों को प्यार करता था ।* 
मेर जितना जल्दी आवेश में प्राता था उतनी जल्दी ही सांत्वना की दो बातों से शांत 
भी हो जाता था ।* क्रोधाविष्ट मेर को मरने-मारने में देर भी नहीं लगती थी । 


मैरों का पेशा लूठढ-पाठ होते हुए भी उनमें कई चारित्रिक विशेषताएं भी 
थीं। ये लोग कभी ब्राह्मण, स्त्री, जोगी या फकीर पर हाथ नहीं उठाते थे । श्रपने 
बाल-बच्चों व पत्नी को हृदय से प्रेम करते थे । पत्नी के अपमान के प्रश्त को लेकर 
ये लोग मरने-मारने पर उतारु हो जाते थे । साधारण सी उकसाहट ही एक मेर 
को पागल बनाने के लिए पर्याप्त होती थी । मेर के हाथ में ढाल तलवार होने पर 
वह केघड़क होकर काल से भी दो-दो हाथ करने को आमादा हो जाता था। यद्यपि 
इनमें मद्यपान तथा फ़िजूलखर्ची जंसे दुर्व्यंसन अवश्य थे, तथापि इनका सामान्य 
चरित्र ऊंचा था। स्वभावतः मेर झालसी और संशयपूर्ण मनोवृत्ति के होते थे ।१९ 
अजमेर के दक्षिणी ध्रू-भाग का पहाड़ी क्षेत्र मेरवाड़ा, मेरों की मातृभूमि 
थी। यह क्षेत्र ६४ मील लम्बा तथा ६ से लेकर १२ मील तक चौड़ा था। पश्रादिम 
युग में ये लोग वनों में विचरण करते और शिकार द्वारा भरण-पोपण करते थे । 
इस ग्रादिम अवस्था में न तो इन्हें खेतीवाड़ी का ही ज्ञान था और न ये कपड़ों का 
उपयोग ही जानते थे । इस पर्वतीय क्षेत्र में घने वन फैले हुए थे व पथरीली भूमि 
होने के कारण यहाँ कृपि संसव नहीं थी। यह क्षेत्र दब समाज विरोधी तत्वों के 
लिए सुरक्षित शरणस्थली थाजो आसपास के क्षेत्रों में लूट-मार कर यहाँ छिप 
जाया करते थे | दुर्गम क्षेत्र होने के कारण कानून व दंड से बचने के लिए अपराधी 
यहां प्रायः शरस्य लिया करते थे ।११ 
ग्रतीत में कई वार इन मेरों को कुचलने के लिए सैनिक अभियान भी किये 
गए थे। अट्ठवारहवीं सदी के तीसरे दशक मे जयपुर रियारात के ठाकुर देवीसिंह। * 
ने जयपुर नरेश के कोप से न्नांक्रात होकर इस क्षेत्र में मेरो के यहाँ शरण ली 
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थी ।१३ जयपुर नरेश सवाई जयसिह ने मेरों से इस व्यक्ति को लौटाने की मांग का 
परन्तु उन्होंने यह अनुरोध ठुकरा दिया। फलस्वरूप सवाई जयप्तिह ने मेरों पर 
चढ़ाई कर उनके गाँवों और गरढ़ों को तवाह कर दिया था। लगभग एक करोड़ 
रुपये इस सैनिक अभियान पर जयपुर द्वारा व्यय किये गए थे परन्तु मेरों को दवाने 
में ये सभी प्रयत्न निष्फल रहे | सच १७५४ में उदयपुर के महाराणा ने भी मेरों पर 
आक्रमण किया परन्तु उनको भी सफलता नहीं मिली ।१४ इसी प्रकार जोबपुर के 
विजयसिह को भी सन्‌ १७८८ में मेरों ने खदेड़ दिया था । सतव्‌ १७६० में कंटालिया 
के ठाकुर ने भायली पर श्राक्रमण किया परन्तु उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोने पढ़े 
झौर मेरों ने उसके डेरे को लूट लिया ।१६ सब्‌ १८०० में अजमेर के मराठा 
सुबेदार ने भी मेरों को दबाने का प्रयत्न किया था परन्तु सफलता नहीं मिली । १७ 
सब १८०७ में साठ हजार संतिकों ने मेरों पर आक्रमण किया परन्तु वे भी इन्हें 
दबाने में सफल नहीं हो सके । सत्र १८१० में मेरों ने ढोंक के अमीर मोहम्मद 
शाहखान और राजा वहादुर को अपने पहाड़ी क्षेत्र से भगा दिया था। सत्‌ १८१६ 
में इन्होंने उदयपुर के राणा को एक वार फ़िर ठुरी तरह से हृराया था।5 
इस क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित करने-हेतु श्रंग्र जों के लिए इन विद्रोही मेरों का दमन 
करना झ्रावश्यक हो गया था| 


मेरवाड़ा क्षेत्र से होकर कई ऐसे मार्ग गुजरते थे जो कि व्यापार के हृष्टि- 
कोण से काफी महत्वपूर्ण थे, इसलिए जबतक इस क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं की 
जाती, तबतक व्यापार को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता था ॥१ € 


शंप जी शाधिपत्थ 

प्रजमेर के प्रथम अंग्रेज सुप्रिटेडेन्ट विल्डर ने मेरों को सम्रका बुकाकर 
शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया था । उसने भाक,*९ श्यामगढ़ ** और 
लूलवा** में रहने वाले मेरों से समझौता कर लिया था। यद्यपि इन प्रयासों के 
फलस्वरूप क्षेत्र में लुटपाट की घटनाओं में कुछ कमी अवश्य हुईं तथापि स्थिति में 
विशेष सुधार नहों हो सका और मेरों ने अ्रपने वादों को निभाने में ग्रधिक दिलचस्पी 
नहीं दिखाई ।*3 

भेरों पर अभियान करने से पूर्व अंग्रेजों ने सर्वप्रथम स्थावीय सूचनाओं एवं 
जानकारी का संग्रह किया । मार्चे १८१६ में इन्होंने तसीरावाद से तीन स्था- 
नीय पैदल रेजिमेंट, एक घुड़सवार दस्ता और हाथियों पर हल्की त्तोपों से 
मेजर लोवरी के नेतृत्व में मेरों के विरुद्ध सेचिक अभियान प्रारम्भ किया। सेना को 
तीन भागों में विभक्त किया गया था । एक ने लूलवा पर आक्रमण किया, शेष दो 
ने अलग-अलग दिशाओं व भिन्न-भिन्न मार्यों से काँक पर हमला किया। यद्यपि इस 
सेना की प्रत्येक द्रकड़ी को कढ़े प्रतिरोध का मुकावला करना पड़ा परन्तु सुदृढ़ 
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सैन्य संचालन के कारण श्र ग्रेजों को अपने श्रभियान में सफलता प्राप्त हुई । मसूदा 
के ठाकुर देवीपिह ने भी इस अभियान में अंग्रेजों को सहायता दी। श्रंग्रेज फौज पहाड़ी 
व जंगल के क्षेत्रों में प्रवेश कर गई तथा वहाँ तीन पुलिस चौकियाँ स्थापित करने 
में सफल रही । मेरों को मजबूर होकर भविष्य में लूटमार न करने व राजस्व कर 
देने के समभझोतों पर हस्ताक्षर करने पड़े ।*४ 

कैप्टिन टॉड जो कि उन दिनों उदयपुर में पोलिटिकल एजेन्ट थे, मेवाड़ सीमा 
क्षेत्र में स्थित मेरों को अपने अधीन करने में सफल रहे थे। ** इन शअ्रभियानों के 
फलस्वरूप, क्षेत्र में शांति छा गई, परन्तु यह शांति आने वाले तूफान की सूचक 
थी। नवंबर १८२० में मेरों ने सशस्त्र आक्रमण कर तीनों पुलिस चौकियों को 
रौंद डाला, भीम ४ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चारों ओर मारपीट मचा 
दी थी । श्रग्रेज सुपरिन्टेडेन्ट बिल्डर ने तत्काल मेक्‍्सवेल के नेतृत्व में कई सेनिक 
टुकडियां भेजकूर झाक, श्यामगढ़ और लुत्वा पर पुनः भ्रधिकार स्थापित 
किया था।+४ 


अंग्रेजों ने उदयपुर और जोधपुर से भी सहयोग मांगा तथा झ्ावश्यक 
तैयारी के बाद बौरवा *5* और हथून ३४ पर भारी सैनिक शक्ति से आक्रमण 
किया । यद्यपि श्रग्नेजों ने बोरवा पर अधिकार कर लिया था परल्तु मेरों ने प्मंग्रेजी 
सेना को गंभीर क्षति पहुंचाई भर पीछे खदेड़ दिया। अंग्रेजों ने मेवाड़ की सेना 
की सहायता से एकवार और प्रयत्न किया परन्तु बड़ी ही कठिनाई से मेरों को 
पराजित कर वराप्तवाड़ा और मांडला पर अधिकार स्थापित किया जा सका3९ । मेरों 
को हार माननी पड़ी और श्रंग्रेजों ने मेवाड़ और मारवाड़ की सैनिक टुकड़ियों को 
सहायता से कोटकीरावा, 3) बगड़ी३ ९ झौर रामगढ33 आदि दुर्गों पर अधिकार कर 
लिया तथा दो सौ मेरों को बंदी बनाया गया 3४ । इस तरह मेंरवाड़ा अंग्रेजों के 
अधिकार में आगया | इस अभियान के शीघ्र बाद ही केप्टिन टॉड द्वारा उदयपुर 
के अधिकतर मेर क्षेत्रों में भी प्रयास किये गये । मेवाड़ में ६०० वंदूकघारी सैनिकों 
की टुकड़ी गठित की गई झौर स्थाई भू-राजस्व की व्यवस्था स्थापित की गई। 
जोधपुर रियासत्त ने सीमावर्ती ठाकुरों को मेर ग्रामों की व्यवस्था का भार सौंपने 
के अलावा मारवाड़-मेरवाड़ा क्षेत्र में स्थिति को सुधारने का श्लौर कोई प्रयल नहीं 
किया ।3* | 

श्र॑ग्रेजों के हिस्से में जो भूभाग आ्राया उसे उन्होंने खालसा भूमि में परि- 
वतित कर दिया। प्रारम्मिक स्थिति में यद्यपि कुछ क्षेत्र की व्यवस्था का भार 
खरवा तथा मसुदा के ठाकुरों को सौंगा गया था। काक, श्यामगढ़ और लूल्वा 
तथा श्रम्य ग्रामों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये अंग्रेजों ने इन ठिकाने- 
दारों को कतिपय अ्रधिकार प्रदान किये । उन्हें विल्डर की देखरेख में काम करना 
पड़ता था 435 
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इस तरह मेरवाड़ा को अंग्रेजों द्वारा पहली वार जीता जा सका था। 

इसके पूर्व मेरों ने कमी भी किसी बाहरी शक्ति के सम्मुख समर्पण नहीं किया था, 
श्रौर न वहाँ इसके पूर्व कभी इस तरह के दमनकारी कदम ही उठाये गये थे । परन्तु 
इस क्षेत्र में स्थाई शान्ति व व्यवस्था कायम करने के पूर्व कई कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ा । केप्टिन टॉड उदयपुर के श्रेन्तगंत जो मेरवाड़ा का क्षेत्र था उस 
पर वे विशेष ध्यान नहीं दे पाये ।३० यही हालत जोधपुर राज्य की थी। उसने 
भी श्रपना क्षेत्र स्थानीय ठाकुरों के हाथ में छोड़ इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 

इसलिए कुछ ही समय वाद यह महसूस होने लगा कि मेरवाड़ा में तिहरी 
(अंग्रेज-मेवाड़ व मारवाड़ ) शासन व्यवस्था दोपपूर्णं व नहीं के बरावर है। एक 
भाग के अ्रभियुक्त दूसरे भाग में शरण लेने लगे । इससे मेरवाड़ा की स्थिति पहले 
से भी अधिक शोचनीय हो गई थी। इन परिस्थितियों में श्रावश्यक समभा जाने 
लगा कि मेरवाड़ा के तीनों हिस्से (अंग्रेज-मेवाड़-मे रवाड़ ) एक ही अ्रधिकारी व प्रशासन 
के अ्न्तगंत रखे जाय॑ तथा उक्त ग्रधिकारी में दीवानी व फौजदारी के सभी श्रधिकार 
निहित हों। उसे पूर्व प्रशासनिक व सैनिक अधिकार भी प्रदान किए जाएं। उक्त 
भ्रधिकारी रेजिडेन्ट की देखरेख व नियंत्रण में कार्य करे ! यह भी तय किया 
गया कि ८ कम्पनियों की एक बटालियन जिसमें प्रत्येक कम्पनी में ७० व्यक्ति हों, 
मेरवाड़ा के लिए गठित की जाय । इनमें भर्ती मेरों में से की जाय । 
मेवाड़ तथा भारवाड़-मेरवाड़ा 


उपयुक्त फैसले को कार्यान्वित करने के दृष्टिकोश से मेवाड़ के साथ हुई 
वार्ता के फलस्वरूप मेवाड़ व अग्रेजों के बीच मई १८१३ में एक समभौता सम्पन्न 
हुआ । जिसके झनुसार मेवाड़ ने मेवाड़-मे रवाड़ा के तीव परगने जिसमें ७६ ग्राम थे, 
अ्ग्रेत सरकार को दस साल के लिए सौंप दिये। महाराणा ने स्थानीय फौजी 
टकड़ियों के व्यय के लिये पन्द्रह हजार की वापिक राशि भी प्रदान करना स्वीकार 
किया। श्रारम्भ में मेवाड़ महाराणा को इन परणतों का प्रशासन अंग्रेजों को हस्तां- 
तरित करने में काफी हिंचकिचाहट रही थी । 

उदयपुर के महाराणा को इस व्यवस्था से अत्यधिक लाभ पहुँचा था । इस 
व्यवस्था को झ्रवधि सब १८३३ में समाप्त होने पर, वे इस अवधि को आगामी आठ 
साल तक और जारी रखने के लिए तत्काल राजी हो गए । इस श्राशय का एक 
समभौता दोनों पक्षों के वीच ७ मार्च, १८३३ को व्यावर में सम्पन्न हुम्ना। उदयपुर 
नरेश ने इस बार स्थानीय सैनिक टुकड़ियों के लिऐ निर्वारित पन्द्रह हजार की वापिक 
राशि के श्रतिरिक्त पांच हजार की वापिक राशि प्रशासनिक व्यय के लिए भी अंप्र॑जों 
को देना स्वीकार किया ।४९ 

प्रंग्ने जों को जोधपुर (मारवाड़) के साथ समभौते में प्रारम्भ में कुछ कठिनाई 


श्प १८वीं शताब्दी का श्रजमैर - 


का सामना करना पड़ा, क्योंकि जोधपुर नरेश अपने अधीनस्थ भाग के प्रशासन को 
अंग्रेजों को हस्तांतरित करने में भिकक अनुभव कर रहे थे। पर्तु भ्रन्त में 
मार्च, १८२४ में जोधपुर के साथ भी अंग्रेजों का ठींक इसी तरह का समभौता हो 
गया जेंसा मेवाड़ के साथ सब १८२३ में हुआ था। इस समझौते के प्रनुसार 
जोधपुर ने अपने मेरवाड़ा क्षेत्र के २१ गाँवों के प्रशासन को आठ वर्षों के लिए 
श्रंग्रे जों के अधीन रखना तथा साथ ही पन्द्रह हजार की वापिक राशि, क्षेत्र में व्यवस्था 
बनाये रखने के लिए गठित मेर टुकड़ियों के व्यय स्वरूप देना स्वीकार कर लिया । 
समभौते के अनुसार दोनो रियासतों के नरेशों को खर्चा काठने के बाद हस्तांतरित 
क्षेत्रों के गाँवों का राजस्व मिलते रहने की व्यवस्था की गई थी। इस व्यवस्था को 
२३ श्रक्ट्ूबर, १८३५ में पुनः नये समभौते के द्वारा ८ वर्षों के लिए जारी रखा गया, 
इसमें भी जोधपुर को पहले की भांति प्ंग्र जों को प्रति वर्ष पन्द्रह हजार की राशि देने 
का प्रावधान था | इसके अतिरिक्त जोधपुर ने पहले के २१ गाँवों के झ्तिरिक्त ७ 
भर नये गाँवों का प्रशासन भी श्रंग्न जों को हस्तांतरित कर दिया ।४ 


मेवाड़ के साथ १५३३ में तथा जोधपुर के साथ १८३५ में किया गया 
उपयुक्त समझौता सब््‌ १८४३ में समाप्त होने वाला था। इस व्यवस्था को जारी 
रखने के लिए नये समभौते की श्रावश्यकता अनुभव की गई। मेवाड़ नरेश ने यह 
पहल की कि श्रंग्न जों को जबतक वे चाहें तबतक मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के गाँवों 
का प्रशासन उनके भ्रधीन रखने की अनुमति प्रदान करदी ।४* जोधपुर रियासत ने 
भी ऐसा ही किया। वे सात गाँव १८३५ के समभौते के अंतर्गत अंग्र जों ने भ्रपने 
प्रशासनिक अ्रधिकार में लिए थे पुनः जोधपुर रियासत को लौटा दिए। परन्तु इस 
संबंध में कोई स्पष्ट इकरारनामा नहीं हुआा। अंग्रेजों ने सत्‌ १८४७ में दोनों रिया- 
सतों द्वारा उनके हिस्से स्थाईतौर पर भंग्रेजों को हस्तांतरित कर दिए जाने के आशय 
के प्रयत्न किए परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । इस प्रकार इन्हीं असंतोष- 
जनक आधारों पर मेरवाड़ा में अंग्रेज प्रशासन कई वर्षो तक जारी रहा ।४३ 


मेवाड़ के मेरवाड़ा सम्बन्धी गाँवों का प्रश्न सनु १८७२ और १८७६ में पुनः 
उठाया गया परन्तु सच १८८३ में अ्रन्तिम रूप से समझभौता हो सका। इसमें यह 
तय किया गया कि ब्रिटिश सरकार मेवाड़ के मेरवाड़ा क्षेत्र के प्रशासनिक व्यय तथा 
मेरवाड़ा बटालियन और भील कोर के खर्चे की एवज में इस क्षेत्र के पूरे राजस्व 
की हकदार होगी । अवतक की बकाया राशि के लिए मेवाड़ के राणा से मांग नहीं 
की जाएगी । महाराणा को इसके साथ ही स्पष्टतौर से यह श्राश्वासन दिया गया 
कि इस समभौते के कारण मेवाड़-मेरवाड़ा पर उनका स्वामित्व किसी तरह भी 
प्रभावित नहीं होगा । साथ ही अंग्रेजों द्वारा अपने श्रधिकार में लिए गए उनके क्षेत्रों 
का राजस्व जब कभी ६६,००० रुपये की वापिक राशि से जो भेवाड़ के मेरवाड़ा 
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क्षेत्र के प्रशासन तथा मेरवाड़ा वटालियन और भील कौर पर व्यय के लिए मेवाड़ 
द्वारा प्रंग्रेजों को देता निर्धारित हुम्ना था, उससे भ्धिक की प्राप्ति होने पर इस तरह 
की पूरी रकम मेवाड़ को लौटा दी जाएगी । इस बारे में मेवाड़ में स्थित अंग्रेज 
रेजीडेन्ट प्रति वर्ष पिछले वर्ष के राजस्व का हिसाब मेव्राड़ सरकार को भ्रस्तुत 
करते रहेंगे । ४४ 


मारवाड़-मेरवाड़ा के बारे में भी जो मेरवाड़ा क्षेत्र में जोधपुर रियासत का 
भाग था, कई वर्षो के बाद प्रंग्रेज सरकार व जोधपुर महाराजा के बीच सन्‌ १८८५ 
में संतोषजनक समझौता हो पाया था । जिसके ग्रनुसार यह तय हुआ कि जोधपुर 
रियाप्तत का इन गाँवों पर सार्वभौमिक ब्रविकार रहेगा और अंग्रेज सरकार उन्हें 
प्रति घर्ष तीन हजार रुपये देगी। यदि श्रग्रेज सरकार को कभी इन जोधपुर के 
गाँवों से लाभ होगा तो उसका ४० प्रतिशत जोधपुर रियासत को मिला करेगा । 
इन शर्तों के श्राधार पर अंग्रेज सरकार इन गाँवों पर अपना संपूर्ा एवं स्थाई 
प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित कर सकी थी ।४* 


स्थाय-व्यवस्था 
अंग्रेजों के श्रागमन से पूर्व मेरों की श्रपनी श्रनोखी न्‍्याय-व्यवस्था थी | यह 
व्यवस्था कठोर दंड पर आधारित थी | इन लोगों की यह विचित्र मान्यता थी कि 
निरपराध व्यक्ति का हाथ यदि गर्म तेल में डलवाया जाए या उसकी हथेलियों पर 
गर्म लोहे का गोला भी रख दिया जाय तो वह नहीं जलता है । साथ ही वे यह भी 
मानते थे कि मन्दिर में देवता के सम्मुख रखी हुई संपत्ति को यदि कोई व्यक्ति बिना 
न्यायोचित अधिकार के उठाने का साहस करता है तो उसे निश्चय ही देवी प्रकोप 
का पात्र बनना पड़ेगा । श्रग्नजों की न्‍्याय-व्यवस्था के सम्मुख इन मान्यताग्रों को 
समाप्त होना पड़ा | मुकदमों का पंचायतों के द्वारा निपटाने की प्रक्रिया पुनः स्था- 
पित्त की गई । वादों को अपनी शिकायत लिखित में पंचायत को प्रस्तुत करनी 
होती थी । प्रतिवादी को भ्रपनी सफाई के लिए लिखित अयवा मौखिक उत्तर देना 
झावश्यक था। उसे इस बात की सुविवा दी जाती थी कि वह भ्रयने मामले की 
सुनवाई के लिए पंचायती व्यवस्था अबवा श्रन्य उपायों में से जिसे चाहे पसन्द कर 
सकता था। यदि पंचायत प्रक्रिया निविव्राद होती तो दोनों ही पक्षों से उनके सदस्यों 
के नाम झ्रामन्वित किए जाते थे । दोनों ही पक्षों के सदस्यों की समान संख्या रहती 
थो। उन्हें यह लिवित झआाश्वासव देना होता था हि यदि उनमें से कोई भी पंचायत 
के निर्णय को नहीं माने तो उम्र व्यक्ति को पंचायत प्रक्रिया के लिए सरकार द्वारा 
व्यय की गई राशि का एक तिहाई या एक चोयाई अंश स्वयं वहन करना होगा । 
तत्पण्चात्‌ दोनों पक्षों के कागजात जांचे जाते ये व उनमें अपेक्षित भूलें ठीक करने 
के बाद दोनों पक्षों को वे पढ़कर चुनाए जाते थे । उन्हें चुकाव देते तथा धूल्र सुधारने 
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का पूर्ण हक होता था| तत्पश्चात्‌ स्थानीय अधिकारी को आदेश दिया जाता था 
कि वह पंचायत बुलाएं, गवाहों के नाम उपस्थिति का श्रादेश जारी करे और कार्य- 
वाही को लेखबद्ध करे । यदि पंच लोग रिश्वत के प्रभाव या अ्रन्य कारणों से न्‍्याय- 
पूर्ण निंय न लेकर किसी के हक में अनुचित निर्णय लेते तो उन्हें भी दंडित करने 
का प्रावधान था । पंचायत के निर्णेयों को अ्रन्तिम स्वीकृति एवं भ्रादेशों के लिए 
अ्रग्नेज भ्रधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता था । अधिकांश मामलों में पंचायतों का 
निर्णय सर्वसम्मत हुआ करता था। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पंचायती न्याय 
प्रक्रिया विलम्ब के दोपों से रहित थी ।४$ 


फौजदारी मुकदमें अंग्रेज अधिकारीगण संक्षिप्त विचारण के हारा तय करते 
थे। परन्तु कतिपय ऐसे मुकदमें जिनमें सबूत पूरे श्रयवा संतोपजनक नहीं होते, 
उन्हें पंचायतों को सौंप दिया जाता था ।४७ 


मृत्युदण्ड बहुत कम दिया जाता था | ह॒त्या अ्रथवा खून के गम्भीर मामलों में 
ही शारीरिक दण्ड दिया जाता था । साधारण मामलों में चार माह तक के कारा- 
वास का प्रावधान था। बाल अपराधों या महिलाओं की बदचलनी के मामले में 
सजा नहीं दी जाती थी । जेल-व्यवस्था अपने आप में सुब्यवस्थित थी। केदियों को 
प्रतिदिन एक सेर जौ का आठा दिया जाता था। कौदियों की प्रार्थना पर उन्हें कम्बल 
और कपड़े भी दिए जाते थे, परन्तु इनकी कीमत कैदियों के खर्चे में से काट ली 
जाती थी | यहाँ तक कि खुराक खर्च तथा अन्य खर्चे भी कैदियों की रिहाई के बाद 
उनसे वसूल किए जाते थे। जेलों में काम का समय दोपहर से सांयकाल तक रहता 
था। काम में लापरवाही या अवहेलना करने पर उन्हें दण्ड स्वरूप भ्रतिरिक्त काम 
करना होता था ।४5% 


भुमि-व्यवस्था : 


भूमि भूस्वामी की संपत्ति होती थी । इनके मालिक अधिकांशतः किसान ही होते 
थे । भूस्वामी अपनी इच्छानुसार भूमि को वेच सकता था, व रहन रख सकता था । 
परन्तु भूस्वामी को यह भ्रधिकार था कि वह उक्त राशि का भुगतान कर जब भी चाहे 
अपनी जूमीन को पुन: प्राप्त कर सकता था । भूमि को दूसरों से जुतवाकर लाभ उठाने 
वाली व्यवस्था का जन्म यहाँ अभीतक नहीं हुमा था। कृषि अधिकांशत: स्वयं के गुजारे 
का साधन थी। राजस्व सम्बस्धी सभी श्रपीलों की सुनवाई अंग्रेज श्रविकारियों के समक्ष 
होती थी। फप्तल का चौथा हिस्सा पढेलों द्वारा सरकार को भुराजस्व के रूप में 
दिया जाता था जो कि तत्कालीन भुराजस्व की अधिकतम सीमा थी । जब कि क्षेत्र 
के प्रन्य किसानों से एक तिहाई ही वयूल किया जाता था। 

यह निविवाद सत्य है कि भूराजध्व निर्धारण की इस पद्धति में किसानों के 
घाव बत्ती व भअ्ष्टावार के द्वार खुत थे परस्पु समाज में उत दिनों ऐसी ही व्यवस्था 
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साथ थी श्रौर इसमें किसी तरह के मूल-भूत परिवर्तन का मतलब सारी व्यवस्था को 
घन्यवस्थित कर देना था । भूराजस्व वसूली में कोई विशेष दिवकत पैदा नहीं होती थी 
प्रौर फसल के मूल्यांकन की प्रक्रिया से किसान परिचित थे। अंग्रेज श्रधिकारियों 
की राय में तो यदि सरकार फसल का आधा हिस्सा भी भू-राजस्व में लेती तो उन्हें 
देने भें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु इतनी अधिक भू-राजस्व वसूली इसलिए 
नहीं की जाती थी कि किसान इतने ग़रीव थे कि वे कदाचित्‌ ही इतता लगाने 
दे पाते ।४४ 


सामाजिक सुधार 


लूटमार, गुलामी, कन्या-हत्या, महिलाशों की बिक्री जैसी सामाजिक कुरी- 
तियों के श्रलावा भी मेरों में श्रौर कतिपय. सामाजिक दोय पाए जाते थे । महिलाओं 
की सामाजिक प्रतिष्डझा कितनी थी इसका अन्दाज इससे लगाया जा सकता है कि 
उन्हें चौपायों की तरह बेचा जा सकता था । यहाँ तक कि एक बेटा अपने पिता की 
सृत्यु के बाद मां को बेचने का हकदार था। इस तरह का अधिकार माँ की ममता 
व उसके प्रति अपने प्रेम की कमी पर श्राधारित नहीं था । इसके मूल में केवल यही 
भावता काम करती थी कि उपक्री माँ को प्राप्त करने में उसके पिता ने नाना को 
प्रच्छी खासी रकम दी थी अ्रतएव बेटे को यह हक प्राप्त था कि वह अपनी माँ को 
बेचकर यह रकम वापस प्राप्त कर सकता था । दुनियाँ के किसी भी समाज में ऐसी 
प्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मित्रती है । अ्ंग्र जों को यह श्रेय दिया जा सकता 
है कि उन्होंने इस कुरीति को समाप्त करने में योग दिया, फलस्वरूप लड़कियों के 
विधिवत्‌ विवाह होने लगे, कन्यात्रों का बालवध भी कम हुआ और कालांतर में 
घीरे-वीरे प्रन्य सामाजिक सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त हो सका 47९% 


सामान्यतः मेरों में चार तरह के दास होते थे ॥ दास-दासियों का क्रय- 
विक्रप किया जा सकता था | स्वामी और दासी के वीच इस आशय का समझौता 
होता था कि वह झाजन्म अपने स्वामी की बनी रहेगी । इसके अतिरिक्त लूटमार 
में प्राप्त स्त्री-पुरुप जिन्हें दो यातीन साल में छुटकारे की राशि चुका कर छुड़ाया 
चहीं जाता तो उन्हें दास बना लिया जाता था । स्वामी भौर दासियों के वीच विवाह 
या यौन सम्बन्ध को अनैतिक माना जाता था। यहाँ तक कि स्वामी श्रौर दासियों 
फे बीच भाई बहन का सम्बन्ध समझा जाता था। दासों के साथ उनके स्वामियों 
का व्यवहार उदार और कृप्रापूर्ण होता था। दास अउती निजी संपत्ति रख सकता 
थया। यचपि इस तरह के धन पर स्वामी का शअ्रत्रिकार होता था, परन्तु कदावित्‌ 
ही किसी मालिक ने इस अधिकार का उपयोग कभी किया हो । उपयुक्त चारों तरह 
के गुलामों के अतिरिक्त एक और विचित्र दाम्न-प्रया प्रचलित थी । जब कभी कोई 
पताया हुप्रा हिन्दू क्रिप्ती शक्तियाली सरदार की सरणा में चला प्रावा ठो उसे शरण 
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इस आधार पर मिलती थी कि वह चोटी काठ कर मालिक के हाथ में दे दे । 
मालिक उसे हत शिखा दासों में शामिल कर लेता और उसे संरक्षण व सुरक्षा 
प्रदान करता था । हतशिखा के मरने पर उसकी सारी संपत्ति मालिक की होती 
थी। जबतक हतशिखा जीवित रहता, मालिक उसकी लूट-खसोट में से एक चौथाई 
का अधिकारी होता था ।** हु 


यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरों में व्याप्त उपयुक्त तथा श्रन्य कई कुरी- 
तियों को मिटाने में श्रंग्रेजों को अरत्यंध सफलता मिली । धीरे-घीरे इनमें सुधार होने 
लगे। एक दूसरे के प्रति उनके आपसी व्यवहार में भी सुधार झाया। उनके श्रपने 
क्षेत्र में भी शांति स्थापित हुई तथा साथ ही पड़ौसी क्षेत्र जोधपुर, उदयपुर भी उनके 
हस्तक्षेपों से मुक्त रहे । मेरवाड़ा में शांति स्थापना का जो काम अंग्रेजों ने किया, वह 
कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में तत्कालीन 
अंग्रेज अधिकारियों ने जिस हढ़ता, साहस और अपनी कार्यकुशलता का परिचय 
दिया है, वह सराहनीय है । 


मेरवाड़ा बटालियन 

अंग्रेजों ने मेरों की मेरवाड़ा बटालियन एक ऐसी अनुशासित सेना तैयार की 
थी कि जिस पर अंग्रेज सरकार किसी भी संकट के समय भरोसा कर सकती थी । 
बहुत ही कम समय में इन टुकड़ियों को सैनिक तत्परता, चुस्ती और प्रन्य फोजी 
नियमों के अनुकूल ढाल दिया गया और सारी वटालियन किसी भी तरह के शत्रु 
व संकट का सामना करने में सक्षम थी | इस्त तरह के सैनिक श्रनुशासन ने जनता में 
यथासमय जिम्मेदारी निभाना, स्वच्छुता का पालन करता, आदेश मानना, सहज व्यव- 
हार तथा अंग्रेज हुकुमत के प्रति विश्वास की भावना पैदा की । इस क्षेत्र में जो भ्रव- 
तक लूट-मार और ह॒त्याओश्रों के कारण कुर्यात था, शान्ति स्थापित हुई । व्यव- 
स्थित समाज का झूप लेते के लिए आवश्यक श्रम और संयम की झ्रादतें धीरे-धीरे 
मैरों में घर करने लगी ।६3 


फर्नल हाल शोर डिक्सन की उपलब्धियां 

कर्नल हाल ने इस क्षेत्र के विकास के लिए इतना अधिक कार्य किया था 
कि जब अस्वस्थता के कारण उन्होंने अपना पद कर्ेल डिक्सन को सौंपा तो लोगों 
को बड़ा दुःख हुप्रा। गवर्मेर जनरल श्री सी. टी. मेटक्राफ को कर्नेतर डिक्सन की 
नियुक्ति इस क्षेत्र में करते समग्र यह पूर्ण विश्वास था कि डिक्सन उदार, तत्पर, 
कार्यकुशल, लगनशील और जनसामान्य के हितेपी के रूप में इस क्षेत्र की विषम 
समस्याओ्रों को निपटाने में सफल होंगे ।*४ 


मेरवाड़ा मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ अच्छी खेती का विक्राप्ष से भत्र नहीं 


मेरवाड़ा में अंग्रेज़ी शासन का सुहृढ़ीकरण ३३ 


था। पतिचाई फे लिए वर्षा के भतिरिक्त भनन्‍य साधनों का भारी श्भाव था। सन्‌ 
१८३२ में इस क्षेत्र में भीषण भ्रकाल के कारण लोगों को भ्रपनी तथा अपने 
मवेशियों के प्राण बचाने के लिए यह क्षेत्र छोड़ कर इधर-उधर श्रन्यत्र जाने को 
बाघ्य होना पड़ा था। सारा क्षेत्र वीरान रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया था। 
प्रशासन के समक्ष यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि कहीं कनेल हाल ने जो विकास 
के काम हाथ में लिए थे, वे निरथर्थंक नहीं हो जाएं । लोगों में लूटमार की प्रवृत्ति 
पुनः जन्म न ले ले, और लोग अपने घरों व खेतों के धन्धे को छोड़ न दें । प्रशासन 
के लिए यह जरूरी हो गया था कि वे जनता की झ्ावश्यकताम्रों की पूतति करके उन्हें 
इस प्राकृतिक प्रकोप से मुकाबले के लिए तैयार करें। इसमें इस व्यय के लिए बहुत 
बड़ी घनराशि श्रपेक्षित थी। जनता इतनी गरीब थी कि उससे इसके जुटाने की 
बात कही नहीं जा सकती थी । पिछड़ी कृषि को विकप्तित करने की प्रशाप्न की 
योजनाओ्रों व कार्यक्रमों में लोग केवल सहयोग मात्र कर सकते थे )६४ ४ 


सबसे प्रमुख काम पुराने तालाबों की मरम्मत और नये जलाशयों का 
सरकारी खर्चे पर निर्माण का था। प्रत्येक गाँव में खेती को सुधारने के लिए पूरा 
श्रम और शक्ति लगाने का वातावरण तैयार क्रिया गया। वेरोजुगरार लोगों की 
सूचियां तैयार की गईं जिससे उन्हें भी खेती के काम में लगाया जा सके । १८३२ 
के भ्रकाल से लोगों में विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए अ्रथक परिश्रम किया 
गया। सरकारी खर्चपर बड़े पैमाने पर कुएँ खुदवाने का काम हाथ में लिया! 
इन कुग्नों को बाद में किसानों को सौप्र दिया गया । सरकार के इस कदम ने स्थानीय 
लोगों में उसके प्रति गहरे विश्वास की भावना उत्पन्न की। जिस क्षेत्र में कुएं 
खोदना कठिन काम था, वहाँ सरकार ने बड़े-बड़े तालाबों का निर्माण कराया जिससे 
कि आपत्काल में न संचित-सुरक्षित जलमंडार का काम दे सके। पहाड़ी धाराम्रों 
से खेतों की मिट्टी वह जाने ओर वर्षा के जल का जुमीन में न रहने की समस्या 
भी विकट थी । इस दिशा में खेतों के चारों ओर पत्थरों की दीवारें खड़ी की गईं । ६ ९ 


उपयुक्त प्रयासों के श्रतिरिक्त अन्य कतिपय भूमि विकास श्रायोजनाश्रों को इस 
तरह व्यवस्थित ढंग से अपनाया गया कि हजारों वीधा पड़ती भूमि, जहाँ पहले 
जंगल ये--अल्प समय में ही कृषि योग्य भूमि में बदल गई। जब लोगों को 
पता लगा कि सरकार इस भूमि को खेती के लिए वितरित करना चाहती है तो उन्होंने 
प्राथना-पत्र देता शुरू किया। पटेलों की नियुक्तियां की गई और उनके सीमा क्षेत्र 
निर्धारित किए गए। शुभ मुहूर्त देखकर कई नये गाँवों की स्थापना की ग्रई। 
पटेलों को पट्टा दिया गया, लोगों को बसने के लिए सरकार की ओर से पूरी 
रियायतें प्रदान की गईं । यहाँ तक कि उनमें कृषि के सामान का भी सरकार की ओर 
से निःशुल्क वितरण किया गया ।7४ 
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सरकार भौर जनता के यीच सम्पर्क स्थापित करने व उनकी समस्याप्रों को 
प्रविलम्व दूर करने के लिए भजमेर के सुपरिल्टेन्डेन्ट दौरा करते थे जहाँ वे जाते 
जनता उनके डेरे पर इकट्ठटी हो जाती थी। उनकी कठिनाइयों को सुनकर घहाीं 
उनके निवारण का प्रयत्न किया जाता था । इसका परिणाम यह निकला कि जनता 
. में प्रंग्न॑ जु सरकार के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हुई*ए | 


घामाजिक जीवन 


प्रशासनिक कतंव्यों की पूर्ति के साथ-साथ सरकार ने इन लोगों में प्रामाणिक 
जीवन की भावना पैदा करने के प्रयत्त भी किए। सामाजिक जीवन में प्रमुख रूप 
से किसानों तथा दस्तकारों का जिनमें मुख्यतः लुहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, सेवफ, 
बलाई श्रादि का वाहुल्य था। ये जातियाँ कृषि के साथ ही साथ प्रपने परंप- 
रागत व्यवसाय भी किया करती थीं। किसान का एकमात्र व्यवसाय ऋकृषि था। 
प्रन्य जातियों को सेवा के उपलक्ष में किसानों के यहां से निःशुल्क भ्रनाज मिला 
करता था $ उदाहरणतया ढोली को गाँव में सभी उत्सवों पर ढ़ोल बजाना होता 
था और चमार को ग्रामवासियों के जूते बनाने व उनकी निःशुल्क मरम्मत करनी होती 
थी । चमार का मृत पशु पर अधिकार होता था और उसकी भ्राजीविका एवं निर्वाह 
का भार सारे ग्रामीरा समाज को वहन करना होता था । इसी तरह ढ़ोली का भी सभी 
परिस्थितियों में समाज पर निर्वाह का दावा रहता था । कुछ ऐसे भू-माग भी थे जिन्हें 
कई कारणों से लोग जोतने को तंयार नहीं थे । अंग्रेज चू'कि उन्हें खेतों का रूप 
देना चाहते थे, इसलिए जब किसान इसके लिए सहमत नहीं हुए तो उन्होंने वलाइयों 
को--जिन्होंने खेती ओर अन्य कृषि जन्य कामों में अपने कौशल का परिचय दिया 
था, यह भूमि दे दी गई और वहाँ उन्हें बला कर रहने के कौंपड़े भी बनवा दिए 
गए ।* 5 इस प्रकार श्रंग्रेज सरकार ने मेरवाढ़े में कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास 
किया । 


छूपि-विकास 


इस तथ्य को अ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मेरवाड़ा में कृषि-विकास 
का इतिहास प्मंग्रेजु प्रशासन के कड़े परिश्रम का परिणाम है। पहाड़ी नालेजो 
वरसात में वह कर खेतों के बीच से गुजरते थे उन्हें वॉध दिया गया, कुएँ खोदे 
गए भर लोगों से बिना किसी तरह की व्यय राशि लिए ही प्रशासन ने उस्हें उपयोग 
के लिए सौंप दिया, वांव भ्रौर तालाब राज्य के खर्चे से तैयार किए गए। प्रशासन 
को सफलता तभी प्राप्त हुई जब लोग स्वयं उत्साहित होकर प्रशासन को सहायता 
देने लगे । लोग उत्साहित होते हैं या भनुत्साहित, यह बहुत कुछ प्रशासन पर निर्मर 
करता है और इस संदर्भ में तक़ालीन श्रग्नेजु-प्रशासन काफी हृद तक इस इलाके में 
सफल रहा । 


मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीकररण ३५ 


अंग्रजों के प्रशासन को यह श्रेय भी देना होगा कि उस्होंने मेरवाड़ा के इलाके 
में लुटेरों के दलों को समाप्त कर व भेरों को भ्रनुशासित कर शांति स्थापित की । 
सार्य, व्यापार के लिए निष्कंटक हो गए। इस क्षेत्र में अराजकता काफी कम हो 
गई थी । श्रकाल के दिनों में मवेशियों के अपहरण की घटनाओं को छोड़ कर इस 
क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो गई । फलस्वरूप यही मेर आगे चलकर अंग्रेजी के लिए 
सैनिक कार्यों में बड़े सहायक सिद्ध हुए ॥१९ 

सन्‌ १८५७ के सैमिक विद्रोह में मेरवाड़ा वटालियद पूर्णा रूप से अंग्रेजों की 
भक्त रही और इसके फलस्वरूप उसे विशेष आदर भी प्राप्त हुआ था । सव्‌ १५७० 
में ला्ड मेयो ने इसे पूरो तरह सैविक कोर में पुनर्गमैठित कर और इसका सदर मुकाम 
व्यावर से अजमेर स्थानान्तरित कर दिया था। १८६७ में यह बटालियन भारत 
सरकार के कमांडर-इन-चीफ के अधीन कर दी गई थी। सन्‌ १६०३ में इसे भार- 
तीय सेना का श्रंग बना कर और इसका नाम ४४ सेरवाड़ा इस्फेंट्री रख दिया 
गया था ।४$ १ 


सअध्याय्य बट 


१. “उन दिनों पश्चिमी घाट के समुद्री तट से देश के आन्तरिक भागों में 
पूर्व की ओर, उत्तर-पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों तक संचारित होने 
वाला व्यापार-मार्ग मेरवाड़ क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह क्षेत्र इस 
व्यावसायिक मार्ग के मध्य में स्थित था तथा मेवाड़ और मारवाड़ की 
सीमाओ्रों को पृथक्‌ करता था। इस क्षेत्र से केवल व्यापार ही प्रभावित 
नहीं होता था वरन्‌ दो राज्यों के बीच हढ़ कपाट के रूप में भी इस भू- 
भाग का महत्व था। इस क्षेत्र की प्राकृतिक बवबावट ही ऐसी है कि 
गाड़ियों के पहिए उधर से गुजर नहीं सकते थे ।”? 

अ्रसि० पोलीटिकल ऐजेन्ट ब्यावर को श्री एफ बिल्डर पोलीटिकल 
एजेन्ट तथा सुपरिदेडेन्द द्वारा प्रेषित पत्र--म्जमेर दि० २० जुलाई, १८२२। 

२. सत््‌ १८१८ से लेकर १८३४ तक--अंग्र जों के राजपूताना में आगमन 
काल से लेकर मेरवाडा की ऐतिहासिक रूप-रेखा, सरकार के आदेशों से 
प्रस्तुत, फाइल क्रमांक १११० पृ० १ सब १८७३ (पूर्व फाइल क्रमांक 
१४५३) अजमेर । 

३. श्रंग्रजों के आगमन के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनका घर्मं, इतिहास सम्ब- 
न्वित संक्षिप्त विवरण । फाइल क्रमांक १६११० सचु १८७३, पूर्वे ऋभांक 


शे६ 


न्क्ी 


१०६ 


११. 


१२. 


१६वीं शताव्दी का भ्रजमेर 


१४५३ पृ० ६, स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा डिक्सन (१८५०) पृष्ठ.१ से ६ 

जोधा रिडमलोत की खझ्यात, राजस्थान राज्य पुरातत्व मण्डल 
पांडुलिपि क्रमांक ७०५ पुरातत्व श्रेणी जो पहले भूतपूर्व जोधपुर 
रियासत के इतिहास विभाग से उपलब्ध (क्रमांक १३) 


. पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट कर्नल जेम्स टॉड 


द्वारा सी० एफ० बिल्डर सुपरिटेन्डेन्ट श्रजमेर को प्रेषित पत्र, दिनांक 
५-१२-१८२० । 


- भारत की जनगणना सम्बन्धी रिपोर्ट--राजपूताना और अजमेर सब्‌ 


१६०१ पृष्ठ ६२ । 
केप्टिव हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिसम्वर १८३४, फाइल क्रमांक ८ 
(१८२१) मेर गाँवों की सामान्य जानकारी संदर्भ सामग्री (राज० रा० 
पु० मण्डल) । स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा, डिक्सन, (१८५०) पुृ० ६-१८ । 


« करनेल जेम्स टॉड द्वारा दिल्ली के रेजीडेस्ट सर डेविड ऑक्टरलोनी को 


प्रेषित पन्न दि० १८५--६-२१ फाइल, क्रमांक ए (१) पूर्व, क्रमांक ८ । 
१८२१ (राज० रा० पु० म०) मेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य जावकारी । 


. कार्यवाहक पोलिटीकल एजेन्ट द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी 


रेजीडेन्ट मालवा राजपूताना को प्रेपित पत्र दिनांक १७ जून १८२९२॥ 
(राज० रा० पु० मण्डल) ! 


» सचिव भारत सरकार द्वारा राजपूताना मालवा के पोलिटिकल एजेन्ट 


मेजर जनरल ग्रॉकक्‍्टरलोनी को पत्न फोर्ट विलियम दिनांक १७ जून, 
१८२२ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमांक १११०, बअंग्रंजों के मेरवाड़ा में श्राधिपत्य के पूर्व मेरों 
की उत्पत्ति, उनके धर्म तथा इतिहास का सक्षिप्त विवरण पृ० ६-१३, 
(राज० रा० पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा डिक्सन (१८५०) 
पूृ० १३-२० । 

सी० सी० वाद्सन--राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयस, भ्रजमेर मेरवाड़ा, 
खंड १ ए (१६०४) पृ० १३-१७. फाइल क्रमांक १११०-प्रंग्रे जों के 
आंधिपत्य के पूर्व मेरों की उत्पत्ति, उनका धर्म तथा इतिहास सम्बन्धी 
सक्षिप्त विवरण, पृ० ६-१३ (राज० रा० पु० मण्डल) स्केच श्रॉफ 
मेरवाड़ा-डिक्सन (१८५०) पृ० श्से ६। 

ठाकुर देवीसिंह पारसोली के जागीरदार थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी) मगरा : 
मेरवाड़ा का इतिहास पु० सं० ४४ ओर ४५ (१६१४) इडूंदी घिरीज 


१३. 


१४, 


१५. 


१६. 


१७. 


श्प, 


१६. 


२०, 


मेरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहढ़ीकरण ई७ 


न॑ ४८ प्रालेख संख्या ५३ मेघराम की दीवान को श्रर्जी दिनांक श्रासोज 
शुक्ला सप्तमी, विक्रम संवत्‌ १७८७ (रा० पु० मण्डल) । 

मेरों की उत्पत्ति, इतिहास तथा धर्म का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ७ से ८ 
(रा० रा० पु० मण्डल) तथा शिवप्रसाद तिपाठी का मगरा मेराड़े का 
इतिहास (१६१४) पृष्ठ ४४-४५, वाकया दस्तावेज जयपुर रियासत, बूंदी 
क्रमांक ७, आलेख संख्या 5५५ कातिक शुक्ला अ्रष्ठमी विक्रम संवत्‌ 
१७८७ | 

मेर, उनकी उत्पत्ति घर्म तथा इतिहास का संक्षिप्त विवरण (रा० रा० 
पु० मण्डल) पृष्ठ ८। “मेवाड़ की सेना ने बदनोर के ठाकुर तथा मसुदा 
के ठाकुर सुल्तानसिह के साथ हथून पर आक्रमण किया । भयंकर लड़ाई 
हुई जिसमें ठाकुर सुल्तानर्तिह खेत रहा। मेवाड़ की सेना भाग छूटी ।” 
(शिव प्रसाद त्रिपाठी--मगरा मेरवाड़ों का इतिहास (१६१४) पृष्ठ ४६) । 


मेरों का संक्षिप्त विवरण: “उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास” (रा० 
पु० मण्डल) पृष्ठ &£ “महाराजा विजयसिंह ने अपने भण्डारी के नेतृत्व 
में एक बड़ी फौज भेजकर चंगवास दुर्ग पर आक्रमण करवाया था परन्तु 
फौज को हताश होकर बिना लड़े ही वापस जोधपुर लौटना पड़ा । कुछ माह 
बाद रायपुर के ठाकुर अजु नर्सिह के नेतृत्व में पुत: जोधपुर की फौज ने 
कोठ-किशना पर धावा किया परन्तु रावतों ने आक्रमण करके इन्हें 
खदेड़ दिया । (शिवप्रसाद त्रिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास 
(१६१४) पृष्ठ ४६-४७) । 

भेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, धर्म तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ & । भायलां टाडगढ़ तहसील में है। 


मेरों का संक्षिप्त विवरण, उनकी उत्पत्ति, घर्मं तथा इतिहास (रा० पु० 
मण्डल) पृष्ठ € । जोधपुर के महाराजा मानर्सिह ने उन्हें श्राक्ममण के 
लिए उकसाया था । 

यह अभियान मगवानपुरा के ठाकुर ने महाराणा भीमसिह के आ्रदेश पर 
किया था । वरार के निकट हुई लड़ाई में ठाकुर को अपने पासणों से 
हाथ धोने पढ़े । (शिव प्रसाद त्रिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास 
११६१४-पृष्ठ ४८५) । 

श्री एफ विल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरिनटेन्डेन्ट का अ्सि. पोलि- 
टिकल एजेन्ट ब्यावर को पत्र, अजमेर दिनांक ३०-७-१८२२॥ 

ऊफाक व्यावर से ६मील. दूर पूर्व में स्थित गाँव है। यह चारों झोर से 


घ 


२१. 


र्‌र. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


र्‌८, 


२६. 


१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


पहाड़ियों से घिरा हुआ है । (शिव प्रसाद त्रिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का 
इतिहास १६१४--पृष्ठ २२) । 

श्यामगढ़ व्यावर से ६ मील दूर नयानगर के पूर्व में तथा मसूदा के पश्चिम 
में है । यहाँ के निवासी अपने पड़ोसी क्षेत्र में संगठित रूप से लूटपाट किया 
करते थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी--मगरा मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ 
पृष्ठ २३ ) । 


लूल्वा ब्यावर से ६ मील दूर पूर्व में श्यामगढ़ के दक्षिण में दो मील की 
दूरी पर स्थित है। शिवप्रसाद त्रिपाठी ममरा--मेरवाड़ा का इतिहास 
१६१४--पृष्ठ २४) । 


फाइल सं० १११० मेरों का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (रा० पु० 
मण्डल) कैप्टिन एच० हॉल सुपरिटेल्डेन्ट व्यावर का रेजीडेन्ट मेजर 
जनरल सर डेविड ऑॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-१०-६१८२३ । 
उपरोक्त । 

फाइल क्रमांक १११०, मेरों का संक्षिप्त विवरण पृष्ठ ११-१२ (राज- 
रा० पु० मण्डल) एफ बिल्डर पोलिटिकल एजेन्ट तथा सुपरि-प्रजमेर का 
मालवा, राजपूताना और नीमच के रेजीडेन्ट मेजर जनरल सर डेविड 
श्रॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक २०-५-१८२२ । 


भीम जिसका प्रचलित नाम पंडला है, ठाडगढ़ से पूर्व में १० मील की 
दूरी पर स्थित है। इस स्थान के निवासी पड़ोसी रियासतें मेवाड़ और 
मारवाड़ के क्षेत्रों में लूटमार करते रहते थे । (शिवप्रसाद त्रिपाठी-मगरा 
मेरवाड़ा का इतिहास १६१४-पृ० ३६) । 


चीफ-कमीश्नर कार्यालय फाइल क्रमांक १४९९२ (१२) सामान्य विविध 
फाइल क्रमांक ३-अजमेर और मेवाड़ के मेरों का विद्रोह जेम्स टॉड हारा 
विल्डर को प्रेषित पत्र दिनांक ५-१२-१८२० । जेम्स टाड द्वारा मेक्सवेल 
को प्रेपित पत्र दिनांक १६-१२-१८२० । बिल्डर द्वारा ग्रॉक्टरलोनी तथा 
टॉड को प्रेषित पत्र दिसम्बर १८२० तथा विल्डर द्वारा कर्नेल मेक्सवेल 
को प्रेषित पत्र (राज० रा० पु० मण्डल) । 


बोरवा व्यावर के दक्षिण में ७ मील की दूरी पर स्थित गाँव है। महा- 
राणा भीम सिह ने यहाँ एक किला वन्वाया था। (शिवप्रसाद त्रिपाठी- 
मगरा, मेरवाड़ा का इतिहास १६१४-पृष्ठ २६) । 


हथुण या अ्धूण ब्यावर से € मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित एक गाँव 


३०. 
३१. 


रे२. 


शेर, 


३४, 


३५. 


३६. 


३७. 


३८. 


मैरवाड़ा में भ्रंग्रेजी शासन का सुहृढीकरण ३६ 


हैं | (शि० प्र० तिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का इतिद्यास १६१४-- 
पृष्ठ २५) । 
मंडला, भीम का प्रचलित नाम था । 


कोट किराना टाडयढ़ से पूर्व में १२ मील दूर एक गाँव है । (शि०- 
प्र० त्रिपाठी--मगरा--मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृष्ठ ३७) । 

बगड़ी टाडगढ़ से २० मील दूर है। यद्द जवाजा से ६ मील की दूरी पर 
है । शि० प्र० जिपाठी--मगरा-मेरवाड़ा का इतिहास १६१४ पृष्ठ ३०) । 


रामगढ़ सैंदरा स्टेशन से एक मील दूर है। (शि० प्र० प्रिपाठी-मगरा 
मेरवाड़ा का इतिहास--१६६१४ पृष्ठ २६) ! 

फाइल क्रमांक १११०--मे रवाड़ा की रूपरेखा १८१८ मे अंग्रेजों के आग- 
मन से लेकर १८४३६ तक, केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार 
पर तैयार सारांश, दिसम्बर १८३४ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फ़ाइल क्रमांक ६--१८२१, कमीश्तरी कार्यालय, अजमेर १ ए (१) पुरानी । 
जी | मेवाड़--मे रवाड़ा १८२१--४७ (रा० रा० पु० मण्डल) । श्री एफ 
बिल्डर को श्री मेक्सवेल द्वारा प्रेषित पन्र दिनांक १३-२-१८२१ तथा 
कर्नेल जेम्स ठॉड को श्री सी० माटिन हारा प्रेषित पत्र दिनांक १८-१-- 
१८२१, २२-१-१८२१॥ 


फाइल क्रमांक १८२१, कमीश्नर कार्यालय, अजमेर १ ए (१) 
पुरानी । ८ मेर गांव, सामान्य मामले (राज० रा० पु० मण्डल) सचिव 
भारत सरकार द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑॉक्टरलोनी को प्रेषित पत्र 
दिनांक २४-१२-१५२२ तथा २६-१-१८२३ । 

कम्मीश्नरी कार्यालय अजमेर, फाइल क्रमांक € (३) पुरानी | क्रमांक 
१ सन्‌ १८२१॥ 

फाइल क्रमांक ए (१) | पुरानी ८, मेर गाँवों सम्बन्धी सामान्य मामले 
(राज० रा० पु० मण्डल) फाइल क्रमांक १११० सब्‌ १५७३ दिसम्बर सत्र 
१८३४ में केप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तेयार विवरण 
(राज० रा० पु० मण्डल) । 


. सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स श्रजमेर (१६०४) 


क्रमांक १-१ पृष्ठ १४-१५, राजपूताना ग्रजेटियर्स (१८७६) पृष्ठ २० 
स्केच आफ मेरवाड़ा--डिक्सन (१८५०) पृष्ठ १३-२८ कमिश्नरी कार्या- 
लग झजमेर (१६०४) फाइल क्रमांक १० सत्र १८२१, ए (१) पुरावी। 


४० 


४१, 


४३. 


४५ 


४६, 


४७५ 


१६वीं शताब्दी का अ्रजमेर 


क्रमांक १० मेरवाड़ा में मेवाढ़ श्रौर मारवाड़े के दावों के बारे में कैप्टिन 
हॉल द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट, कमिश्तर कार्यालय, अजमेर, फाइल 
क्रमांक € सबु १5२१, ए (१) पुरानी €। मेवाड़--मेरवाड़ा सम्बन्धित 
मामले । (राज० रा० पु० मण्डल )। 


« फाइल क्रमांक ६, १८२१ पश्चिमी राजपूताना रियासतों के पोलीटिकल 


एजेन्ट का पत्र दिनांक २२-१०-१८३५ | सी० सी० वादसन राजपृताना 
डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) पृष्ठ १४-१५ । 

अ्रजमेर कमिश्नर फाइल क्रमांक ७ सत्‌॒ १८२३ मारवाड़--मेरवाड़ा से 
सम्बन्धित मामले। (राज० रा० पु० मण्डल) पश्चिम राजपूताना की 
रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट के पत्र दिनांक २--११-१८३५ | वीर 
विनोद पृष्ठ ८६१-८६३ । 


« फाइल क्रमांक ६, १८२१, ए (१) पुरानी क्रमांक ६, श्रजमेर-मेंरवाड़ा 


१८२१--४७ संदर्म मामले (राज० रा० पु० मण्डल) । पश्चिमी 
राजपूताना की रियासतों के पोलीटिकल एजेन्द का पत्र दिनांक 
१०७-१८४३ । 

फाइल क्रमांक ७, १८५२२ कमिश्तरी कार्यालय श्रजमेर ए (१) पुरानी 
क्रमांक ७ खण्ड २ मेरवाड़ा १८३३-५३ । पश्चिमी राजपूताना की 
रियासतों के पोलीटिकल एजेन्ट का पत्र दिनांक ४-३--१८४७ । संबंधित 
सामग्री (राज० रा० पु० मण्डल) । 

अजमेर फाइल क्रमांक ४५ ए २ चीफ-कमिश्नरी द्वारा सचिव भारत 
सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट (राज० रा० पु० मण्डल) । 


जोधपुर सरकार, फाइल क्रमांक पी० ४ (३) २१-ए-२ मेरवाड़ा संबंधी 
दावे और प्रतिनिधित्व (राज० रा० पु० मण्डल) ! 


फाइल क्रमांक १११० सन्‌ १८७३ । सन्‌ १८३४ में हॉल द्वारा प्रस्तुत 
रिपोर्ट के श्राधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) । 


उपरोक्त । 


« मेरवाड़ा के बृत्तांत की रूपरेखा फाइल क्रमांक १११० (राज० रा० 


पु० मण्डल) । 


« डिक्सन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा (१८५०) पृष्ठ ३४-४२। 


« फाइल क्रमांक १११० । सब्‌ १८३४ में कंप्टिन हॉल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 


के आधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) । 


५१ 


श 


५२. 


परे. 


प्र्ड, 
५५. 
५६, 


५७, 


५५, 
५९. 


६१ 


मैरवाड़ा में अंग्रेजी शासन का सुहृढ़ीक रण ४६ 


फाइल क्रमांक १११० सब्‌ १८३४ में केप्टिन हॉल द्वारा पस्तुत रिपोर्ट 
के श्राधार पर तैयार सारांश (राज० रा० पु० मण्डल) । 


सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स श्रजमेर--में रवाड़ा, 
खंड १ ए (१६०४) पृष्ठ १५-१७।॥ 

सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिव्ट गजेटीयर्स अ्रजमेर-समेंरवाड़ा 
खंड १ ए (१६०४) पृष्ठ १५-१७। 

डिक्सन-स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा, (१८५०) पृष्ठ ८२ । 

उपरोक्त पृष्ठ ६९-८४ । 

फाइल क्रमांक १११०, राजपुताना रेजीडेन्सी कार्यालय चीफ-कमिश्नर शाखा, 
जेल फाइल क्रमांक १४५३ (राज० रा० पु० मण्डल) । 

चीफ-कमिएनर कार्यालय, फाइल क्रमांक १११०, मेरवाड़ा की रूपरेखा 
(१८५०) पृष्ठ प४-८८ । 

उपरोक्त । 


चीफ-कमिश्नर कार्यालय फाइल क्रमांक १११०--स्केच आफ मेरवाड़ा, 
डिक्सन पृष्ठ ८४ से ८८ । (राज० रा० पु० मण्डल) । 

फाइल क्रमांक ए (१) पुरानी ।८ मेर ग्रामों के सामान्य मामले फाइल 
क्रमांक १११० सत्र १८७३ । केप्टिन हॉल द्वारा दिसम्बर १४३४ में 
प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उसके आधार पर तैयार विवरण (राज० रा०७ 
पु० मण्डल) स्केच ऑफ मेरवाड़ा--डिक्सन (१८५०) पृष्ठ १३-२८। 
सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट ग़जेटीयर्स भाग १ ए, भ्जमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) पृष्ठ १३। 


अणमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन 


प्रंग्ेजों द्वारा प्रजमेर-मेखवाड़ा का प्रशासन सीघा अपने हाथ में सम्भाल 
लेने के वाद भी जिले क्रो तत्कालीन क्षेत्रीय प्ीमाओ्रों में कोई विशेष परियेतन 
नहीं हुम। एकमात्र परखितंन यह हुआ कि संत १६६० में सरिधिया से अंग्रेजों को 
संधि के अनुप्तार झस क्षेत्र में पांच गाँव भौर जोड़ दिए गए । फूलिया का परगना 
जो कि अजमेर का ही भाग था परत्तु शाहपुरा के राजा के पा था, उसे भ्रग्रेो 
ने सन्‌ (८४७ में भ्रपने प्रधिकार में ले लिया था ओर इस तरह शाहपुरा का 
ग्रममेर से सम्बाध विच्छेद हो गया । मेरवाड़ा के वे गाँव जो भ्रंग्न जों ने जीतकर 
!५२३ में प्रजमेर में मित्रा लिए थे उन पर ग्रंग्रेजों का सीधा प्रशासत उप्ती रुप 
में बना रहा। माखवाड़ के सात गाँव जो ग्रंग्र जों के प्रशासन को सौपे गए थे उमें 
भी किसी अकार का कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ ।* 


प्रारम्भिक फाल (१४१५-१६३२) 

प्रजमेर, प्रंग्र यों के ग्राधिपत्म में ग्रा जाने के बाद, विल्ंदर को वहाँ प्रथम 
सुपरिल्टेडेन्ट नियुक्त किया गया । इसके पूवे विह्डर दिल्ली के रेजीडेंट के सहायक के 
रुप में कार्य कर रहे थे ।* 

उत्होंने २६ बुलाई, !८१८ के प्िधिया के प्रविकारियों ते प्रजमेर का 
कार्यभार संभाला। प्रंप्रेजों ते प्रजमेर शहर को एकदम बीरात पायों। मराठा वे 


प्रजमैर-मेरवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ४३ 


पिडारियों के श्रत्याचारों और दमन के कारण इसकी हालत श्रत्यंत दमनीय हो गई 
भथी।४ उन दिनों श्रजमेर झाठ परगनों में विभाजित था, जिसके भ्रन्तर्गत ५३४ गाँव थे 
झौर ३६ लाख बीघा (पवका) कृषि भूमि थी । भूमि यद्यपि बालुई थी, तथापि श्रत्यन्त 
उपजाऊ थी, जिसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें होती थीं। कोई भी गाँव बिना 
कुए' के नहीं था । इन कुओं का पाती भी परद्वह वीस हाथ से श्रधिक गहरा नहीं था। 
इन कुओं का जल, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पीने योग्य नहीं था तथापि सिंचाई के लिए 
पूर्णतया उपयुक्त था । लगभग सभी जमींदार राठौड़ ये, केवल कुछ ही जमींदार 
पठान, जाट, मेर और चीता थे । मेर और चीता जिले के एक छोर पर रहते थे । 
इस क्षेत्र में एक लम्बे समय तक अशांति बने रहने के कारण यहाँ की जनसंख्या 
काफी घट गई थी ! शान्ति को स्पापना होते ही दूसरी रियासतों में शरण पाने के 
लिए गए हुए लोग तेजी से अपने घरों को लोटने लगे । लोगों में विश्वास पुनर्जायृत 
दो जाने के फलस्वरूप कृषि में भी काफी वृद्धि हुई और पुनः समृद्धि के संकेत दृष्टि- 
गोचर होने लगे ।४ऐ 


विल्डर के समक्ष सबसे बड़ी कठिनाई इस क्षेत्र में प्रचलित विभिन्‍न मुद्रात्रों 
के कारण उत्पन्त हुई। कम्पनी के सिक्के केवल जयपुर तक ही प्रचलित थे, इससे 
ग्रागे दक्षिण में उनका चलन नहीं के बराबर था । देशी ६ टकसालें मुख्यतः ऐसी 
थीं जिनके सिक्‍कों का प्रचलन श्रजमेर में था । इन टकसालों के लिए चांदी सूरत 
भ्रौर बम्वई से आयात होती, और पाली के माध्यम से इन टकसालों को मिला 
करती थी । ग्रजमेर की टकसाल झकबर के समय से ही चालू थी और प्रतिवषं डेढ़ 
लाख के लगभग सिक्‍के वहाँ ढ़ाले जाते थे | ये सिक्के शेरशाही कहलाते थे । किशनगढ़ी 
रुपया जो किशनगढ़ टकसाल में ढ़लता था पिछले पचास वर्षों से प्रचलित था, यद्यपि 
कभी-कभी अजमेर-शासकों के हस्तक्षेप के कारण इसे बंद कर दिया जाता था। 
कुचामनी रुपया कुचामन के ठाकुर द्वारा जोधपुर रियासत की झञाज्ञा के बिना ही 
ढ़ाला जाता था। जोधपुर के तत्कालीन नरेश उन दिनों इतने असमर्थ थे कि वे इस 
पर रोक नहीं लगा सके । शाहपुरा टकसाल को भी काम करते हुए ७० 
वर्ष हो चले थे, यद्यपि उदयपुर के महाराजा ने इसे बंद करने की कई 
बार कोशिशें फी थीं। चित्तौड़ी रुपया मेवाड़ का मान्यता प्राप्त सिक्का था। 
भाड़शाही सिक्का जयपुर की टठकसाल में ढलता था | विल्डर ने विभिन्‍न मुद्राप्ं की 
इस समस्या के निवारणाथे यह नियम लागू किया कि सरकारी राजस्व फरूखाबादी 
सिक्कों में चुकाया जाय । इश्तमरारी क्षेत्रों के राजस्व की राशि जो शेरशाही सिक्कों 
में होती थी, ६ प्रतिशत का “बाघ” देकर फरूखावादी सिक्‍कों में बदलो जा सकती 
थी । इसके फलस्वरूप प्रत्येक ठिकाने के राजस्व का हिंसाव रुपये-श्रावा-पाई में 
प्रचलित हो सका । * 


४४ १६वीं शताब्दी का अ्जमैर 


मेखाड़ा क्षेत्र के पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन हो जाने के बाद मेरवाड़ा को विल्दर 
ने € परगनों में विभाजित किया । चार परगने जो श्रग्नेज सरकार को संधि के प्रंवर्गत 
सौपें गए वे अजमेर के प्रंग बने । मेवाड़ के हिस्से में तीन परगने टाडगढ़, दवेर 
प्रौर सारोठ रहे तथा मारवाड़ के हिस्से में दो परगनें चांग और कोटकिराना श्राएं। 
इस विस्तृत भरूभाग के प्रशासन के लिए तीन प्रमुख भारतीय अधिकारी नियुक्त किए 
गए । पुलिस का काम अपने कामों के अतिरिक्त राजस्व वसूली भी था। दवेर, टाडगढ़, 
भापलां भर कोटकिराना की राजस्व वसूली टाडइगढ़' के तहसीलदार को सौंपी गई । 
इनमें आठ गाँव थे और कुल १३ ढाणियां थीं। उन दिनों तहसीलदार द्वी भ्रपने 
जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी भी होता था। सारोठ के तहसीलदार के 
अ्रधिकार क्षेत्र में सारोठ वरार झौर बर कांकड़ के परगने थे। इसके श्रन्तर्गत ५३ 
गाँव श्रौर ढाणियां थीं। उत्तरी भूभाग ब्यावर, काक और श्यामगढ़ के परगने थे 
इनमें कुल १०६ गाँव और ८५२ ढाणियां थीं। इस क्षेत्र के लिए तीसरे तहसीबदार 
की नियुक्ति की गई थी ।$ सन्‌ १८२४ में विल्डर का स्थानान्तरण कर दिया गया 
था। अजमेर मेरवाड़ा में इनके प्रशासन के ६ वर्ष कोई विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं 
हुए । प्रांत के किसी भी विभाग में उन्होंने कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया । कई 
पुरानी प्रशासनिक अनियमितताएं विशेषकर राजस्व एवं चुंगी विभाग में यबधावत 
रहीं । 
बिल्डर ने जिस भूमि का बन्दोवस्त किया उसकी न तो कीमत आंकने की कोशिश 
की श्र न लोगों की स्थिति समझने का प्रयत्न ही किया । उसकी भ्रसफलता का 
प्रमुख कारण शत्यधिक कायंभार और भन्यत्र व्यस्त रहना था | वह अजमेर के सुपरि- 
टेंडेंट होने के साथ जोधपुर जैसलमेर शौर किशनगढ़ का पोलिटिकल एजेंट था । केवल 
इतना ही नहीं उसे प्रशासनिक कार्यों के लिए पूरे कर्मचारी भी प्राप्त नहीं थे । विभागों 
में कर्मचारियों का भारी अभाव था। सम्पूर्ण जिले का राजस्व तथा पुलिस विभाग 
का कुल वेतन खचं प्रति माह १३७४ रुपये था जो बिल्डर के मासिक वेतन तीन 
हजार रुपये के आधे से भी कम था । भारत सरकार ने प्रशासन को विकसित करने के 
लिए उन्हें निर्देश व निर्धारित नियम भी प्रदान नहीं किए । यहाँ तक कि एक दफा 
उन्होंने कलकत्तागजट की प्रति चाही तो उन्हें इंकार कर दिया गया ।” वर्षो के 
बाद एक श्रंग्रेज सहायक भ्रजमेर के लिए नियुक्त किया गया । विल्डर ने अजमेर के 
लोगों को पुनर्वास में काफी योगदान दिया | उसने व्यापारियों, ब्यवसाथियों श्रौर 
उद्योगपतियों को अ्रजमेर में वसने के लिए प्रोत्साहित किया । इसके लिए उसने देश 
के कोने-कोने से व्यापारियों को अजमेर में बसने के लिए आमंत्रित किया । इतना ही 
नहीं उसने कई व्यापारियों और सेठों को सिफारिशी पत्र दिए | इन न्यायाधीशों श्ौर 
दंडनायकों से भ्रार्थता की गई थी कि वे इनको वकाया राशि की वसुली में 
सहायता दें ।5 


श्रजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन है. 


श्री हेनरी मिडलटन ने विल्डर की कार्य निवृत्ति के बाद भ्रजमेर का पदभार 
सम्हाला । मिडलटन के समय में प्रशासन में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ । 
अक्टूबर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर श्री केबेंडिश की नियुक्ति हुई। श्री केवें- 
डिश ने कई महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए और प्रशासन ७। व्यवस्थित झूप प्रदान 
किया । उनके श्रथक प्रयत्न के फलस्वरूप इसमरार, भौम और जागीर बन्दोबस्त 
किया जा सका । १८३२ में केवेंडिश के स्थान पर मेजर स्वेथर्स की नियुक्ति हुई । 


हितोय चरण (१८३२-४६) प्रजमेर जिला पश्चिमी सूबे के भ्रन्तर्गत--- 


सन्‌ १८३२ में अ्रजमेर जिले को उत्तर-पश्चिमी सूबे के श्रन्तर्गत ले लिया 
गया । * सन्‌ १८३७-३८ से लेकर १८४०-४१ तक के चार वर्ष अजमेर के लिए 
भारी विपदा के वर्ष रहे । कर्तल सदरलैंड के समय में लोगों की हालत बुरी तरह 
विगड़ गई थी, एक तो वर्षा न होने से प्रकाल की स्थिति हो गई थी; दूसरे प्रशासन 
प्रपते उद्द श्यों में चुरी तरह असफल सिद्ध हुम्ना था । लगान की सख्ती के काररा पाँच 
सौ परिवारों ने अजमेर जिले से पलायन कर दिया था क्योंकि उनकी सामथ्यें इतना 
लगान चुकाने की नहीं थी)* । मरम्मत के अभाव में झाधे के लगभग तालाब वर्षो 
से टूटे पड़े ये । कुएँ विना मरम्मत के ढह गए थे | लोगों का आत्मविश्वास इतना 
दृट चुका था कि कृषि विकास के नाम पर कोई भी किसी को ऋरषणा देने को तैयार 
नहीं था । किसान एडमंस्टन के प्रस्तावित कम लगान की अपेक्षा फसल का झाधा 
हिस्सा देना अच्छा समझते थे? । घरों की हालत वीरान खंडहरों जैसी हो चली 
थी । कमिश्तर के मतानुसार सम्पूर्ण खालसा क्षेत्र गरीबी की चपेट से जकड़ा हुआना 
था जबकि तालुकेदारों की जमींदारियां इनके मुकाबले में कही भ्रधिक अच्छी भ्रवस्था 
में थीं ।१९ 

अजमेर जिले में जिस तरह के प्रशासनिक प्रयोग किए गए, उनका परिणाम 
दुर्भाग्यपूर्ण रहा । राजस्व वसूली घटते-घटते इस सीमा तक पहुँच गई थी कि मराठों 
को प्राप्त राजस्व जितनी भी नहीं रही | श्री विल्डर ने आय के स्त्रोतों का वास्त- 
विकता से अधिक अनुमान लगा लिया था। इस प्रारम्मिक भूल के कारण विल्डर 
झौर मिडलटन द्वारा किया गया वन्दोतस्त अच्छे वर्षोंमें करिए जाने वाले बन्दोबस्त 
से भी कहीं प्रधिक बढ चढ़ कर था । एडमंस्टन का वन्दोत्रस्त जो इन तीनों में सबसे 
कम था, वह भी फसल के आधे हिस्से की वसूली का था । परन्तु फसलों में दोनों ही 
फसलें शामिल थीं, अतएवं एक न एक फसल चौयट होने की स्थिति के कारण यह 
व्यवस्या बुरी तरह से असफल रही । प्रति सिचित एकड़ भूमि पर ३१ प्रतिशत के 
अनुसार ३६ रपये का राजस्वभार था जो १८३३ के रेगुलेशन ६ के अन्तर्गत उत्तर- 
पश्चिमी सूबे के लिए निर्धारित लगाव की दर से कहीं दुगता था । अजमेर में लागू 


४ १९वीं शताव्दी का अजमेर 


किया गया वन्दोबस्त साधारण नहीं था, और लोगों को भारी कष्ठ में डाले विना 
इसकी वसूली संभव नहीं थी । 

दाशनिक कराधान व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, क्योंकि व्यक्तिगत 
निर्धारित देव की वसूली की उचित व्यवस्था नहीं थी । पुरानी व्यवस्था के स्थान पर, 
जिसके अन्तगंत पढेल और पटवारी हर किसान से फसल का आधा भाग वसूल किया 
करते थे, संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्धान्त को लागू किया गया था | परल्तु यह व्यवस्था 
गसंभव सिद्ध हुई क्योंकि प्रत्येक क्रिसान से उसकी भूमि के आवार पर निर्वारित 
लगान सरकार द्वारा वसूल कर लेने पर उसके पास भरख-पोपण जितना भी नहीं बच 
पाता था १३ । 


फरवरी, १८४२ में मेजर डिक्सत को श्रजमेर का सुपरिट्डेन्ट नियुक्त किया 
गया । इस पद के अतिरिक्त उनके पास मेरवाड़ा के सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट तथा मेरवाड़ा 
बटालियन के कमांडर का कार्यभार भी था। इनके कार्यभार सम्हालने के साथ 
ही श्रजमेर के प्रशासनिक इतिहास में एक नये युग का झारम्म हुआ। श्रागामी ६ 
वर्षों के दौरान ४,५२,७०७ रुपयों की राशि तालाबों, बांध और इनकी मरम्मत पर 
व्यय की गई । कृषि विकास के लिए किसानों को श्रग्मिम राशि दी गई तथा डिक्सन 
अपने व्यक्तिगत उत्साह के कारण किसानों को प्रोत्साहित करने में सफल हुए । 
सरकार को इत कार्मों से लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से भी ऐसे गाँवों को जो भ्रपती 
जगह से नये बांवों के समीप बसना चाहते थे श्रनुमति प्रदान की गई ।१४ 


डिफसन की उपलब्धियाँ--- 


सबद्‌ १८४२ का वर्ष अ्रजमेर के प्रशासनिक काल की विभाजक रेखा माना 
जा सकता है। इसी वर्ष कर्तल डिक्सन मेरवाड़ा के साथ-साथ अजमेर के भी सुप- 
रिल्टेन्डेल्ट नियुक्त हुए । उत्तकी सेवाड्रों का समादर करने के हृष्टिकोण से सरकार ने 
उन्हें यह श्रधिकार दिया कि वे उत्तरी-पश्चिमी सूवे के लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से सीधा 
पन्न व्यवहार कर सकते थे तथा दोनों जिलों का सम्पुर्ण असैनिक प्रशासन उत्तके 
प्रधीन रख दिया गया था । इस तरह वे सीघे लेपटीनेन्ट गवंनर के प्रति उत्तरदायी 
थे भर अजमेर मेरवाड़ा के प्रति ए० जी० जी० उतने ही उत्तरदायी रह गये जितने 
कि वे राजपूताना की रियासतों के बारे में थे । इस तरह के परिवतंन से केवल दोनों 
जिलों का विलय ही नहीं हुआ वरजन्‌ दोनों जिलों के सामान्य प्रशासन पर भी व्यापक 
प्रभाव पड़ा । इस तरह सुपरिल्टेन्डेन्ट के पद और अधिकारों में भी वृद्धि हुई श्रौर 
उसका सीधा सम्पर्क लेफ्टीनेन्ट गवर्नर से हो गया? * । 


अपने वर्तमान पदभार के अतिरिक्त मेरवाड़ा बटालियन की कमान भी जून, 


१८५७ तक डिक्सन के हाथों में रही । व्यावर गिर्जाघर में उनकी कब्र श्राज भी 
मेरों के लिए श्रद्धास्थत्री है और काफी लोग वहाँ जाकर मनौती मानते हैं। मेरों ने 


ग्रजमेर-मे रवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ४७ 


इस उदार अधिकारी की सेवाम्नों को स्मृति को श्राज तक जाग्रत रख छोड़ा है । 
परकोटे से घिरे ब्यावर शहर का निर्माण डिक्सन की देन थी और संमवतया मारत 
में डिक्सन ही प्रन्तिम अंग्रेज थे जिन्होंने परकोटे वाले किसी शहर का निर्माण कराया 
हो । डिक्सन के देहावसान के साथ ही प्रजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासनिक इतिहास का 
दितीय चरण समाप्त होता है । यह समय अजमेर-मे रवाड़ा के लिए भौतिक विकास 
का चरण था और केवल इसी काल में संमवतया पहली बार निर्धारित लगान 
बसूल हो सका )१६ 


सन्‌ १८४८ तक भ्जमेर के सरकारी आय-व्यय का निरीक्षण कलकत्ता से 
हुआ करता था परन्तु १८४६ के वाद अ्रजमेर के आय-व्यय का निरीक्षण श्रागरा 
में होने लगा । गवर्नर जनरल की यह मान्यता थी कि श्रजमेर जिला, स्पष्टतया 
वागरिक प्रभार होने से इसे उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर के अधीन रखना 
लाभप्रद होगा । इन दिनों कर्तंल डिक्सन का ओहदा कमिश्नर स्तर तक उन्नत कर 
प्रजमेर जिले का प्रशासन सीधा लेफप्टिनेन्ट के नियन्त्रण में रख दिया गया था| 
डिक्सन की श्दालतों से सभी स्थायिक श्रपीलें भविष्य में आगरा में होने लगीं । इससे 
पूर्व ये भपीलें राजपूताना के ए० जी० जी० सुना करते थे ।१४ 


हुतीय चररा (१८४८-६६) 

सब्‌॒१८४८ तक ए०्जी०्जी० अजमेर के कमिएनर हुआ करते थे तथा 
सुर्पारेंटेंडेंट उनके अ्रधीन कार्य करते थे । इस समय तक शअ्रण्मेर जिला 
स्पष्ठतया गैर नियमच्‌ क्षेत्र था । जिले से सरकार को राजस्व की केवल 
वापिक रिपोर्ट ही प्रस्तुत हुआ करती थी । ब्रिटिश कानून न॑ तो यहाँ लागू 
ही किए गए थे भोर न यह सदर ध्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में था। 
१८५३ सें कर्नल डिक्सन फी नियुक्ति कमिश्नर के पद पर की गई व ए०्जी०जी० 
को भजमेर के प्रशासन-कार्य से मुक्त कर दिया गया ।** (१८५३ के पहले, भ्रजमेर 
भेरवाड़ा के भषिकारी सुर्परिटेंडेंट कहलाते थे और ये दिल्‍ली के रेजीडेंट के श्रन्तगंत थे, 
बाद में मालवा-राजपूताना के रेजीडेंट के तहत रहे और सब (5३ के बाद इन्हें 
कमिश्नर के श्रन्तर्गत रखा गया। १5 अजमेर-मे रवाड़ा को राजस्व सदर बोर्ड के अ्रन्त- 
गंत लेने में किसी तरह के विशेष प्रादेश नहीं पारित हुए । परच्दु अंतिम वर्षों में यह 
स्वतै: धीरे-धीरे उस कार्यालय के नियंत्रण में चला गया। सब १5६३ में व्याथिक 
सेवाप्रों और पुलिस विभाग को पृथक कर दिया गया । उत्तर-पश्चिमी सूबे में 
प्रचलित सभी कानून धीरे-धीरे अजमेर मेरवाड़ा में भी लागू किए गए । 
इन वर्षों में अ्जमेर-मेरवाड़ा भी नियमद्‌ भान्त में शुमार किया जाने लगा ।” सत्र 
श८्ष८ में अजमेर व मेरवाड़ा को मिलाकर एक जिला कर दिया गया तथा उसे 
डिप्टी-कमिश्नर के अधीन रखा गया । ए० जी० जी० को अजमेर के कमिश्नर का पद 


ड़ १९वीं शताब्दी का ग्रजमेर 


भी प्रदान किया गया था भौर कमिश्नर के कार्य के लिए उसे उत्तर-पश्चिम सूबे 
(एन. डब्यलू. पी.) के श्रधीन रखा गया ।*१ ए. जी. जी. राजस्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के न्यायाधीश व सिविल कोर्ट के जज की हैसियत से काम करते थे। 
सामान्य प्रशासनिक मामलों में वे उत्तर-पश्चिमी सूबे की सरकार के विभिन्न विभागों 
के भ्रध्यक्षों के प्रति उत्तरदायी थे ।* ३ 


प्रथम डिप्टी कमिश्नर कैप्टिन जे०सी०ब्र्‌ कस के अनुसार अ्रजमेर भौर राजगढ़ 
परगने के किसानों की स्थिति रामसर के किसानों से अच्छी थी । रामसर के किसान 
सामान्यतः बहुत गरीब थे। श्री ब्र्वस को भी अपने पूर्वाधिकारियों की भांति उन 
सभी बाधाओं से संघर्ष करना पड़ा | क्षेत्रीय समस्याओं का निवारण पहले की तरह 
ही जटिल बना रहा। जिलों में मवेशियों का व्यापक श्रभाव हो चला था। सन्‌ 
१८४८ के भीपण अ्रकाल ने क्षेत्र को एक तरह से ककभझोर दिया था । हजारों की 
संख्या में मवेशी जो निकटवर्ती क्षेत्रों में चरने के लिए ले जाए गए थे, नष्ट हो गए । 
जिला इस भयंकर क्षति की पूति आसानी से नहीं कर सका । खाद की इतनी भारी 
कमी हुई कि ताल्नावों के पेटे में जम्ी मिट्टी ही खाद के रूप में काम्र में ली जाने 
लगी। इस दिशा में मेरवाड़ा की स्थिति दूसरे जिलों की भ्रपेक्षा कुछ श्रच्छी रही । 
बन्दोवस्त के बाद टाडगढ़ परमने में श्रफीम की खेती काफी श्रधिक मात्रा में बढ़ चली 
थी। परन्तु नयानगर शहर के आसपास के किसानों की हालत दयतीय ही थी ।+३ 


इनके अतिरिक्त और भी कई कठिनाइयां पैदा हो चली थीं जिससे लगान 
वसूली में बाधा होने लगी। पटवारियों के कागजात खाली बन्दोवस्त रेकार्ड की 
नकलें मात्र थे । प्रत्येक किसान यह मान कर चलता था कि उसका लगाने निर्धा- 
रित है और लगान नहीं चुकाने वालों के स्थान पर घादे की पूर्ति किसानों से करने 
की व्यवस्था को वे भ्न्यायपूर्ण समभते थे। मेरवाड़ा में श्रविकांश सिपाहियों में 
लगान की रकम वकाया चली झ्रा रही थी। जहाँ वन्दोवस्त कठोर था वहां ये 
लोग जमीन जोतने की मेहनत से जी चुराया करते थे । कर्नल डिक्सन जो मेरवाड़ा 
बटालियन के कमांडर और जिले के सुपपरिटेंडेंट भी थे सिपाहियों का बकाया लगाव 
उनके वेतन से काट लिया करते थे । परन्तु जब ये कमांडर भर सुपरिटेंडेंट के पद 
पृथक कर दिए गए, तव यह दुहरी व्यवस्था सभव नहीं रह सकी ।*४ 


उत दिनों जिस किसान की फसल नष्ट हो जाती वह अपना निर्धारित लगान 
इधर-उधर से कर्ज लेकर चुकाता था। वन्दोबस्त के बाद लगाने न चुकाने वालों 
की शेप राशि की क्षतिपूर्ति के लिए गाँव समाज में राशि के विभाजन की प्रक्रिया _ 
समाप्त करा दी गई थी । सम्मिलित जोतों से आय सम्बन्धी हिसाव नहीं रखे जाते 
थे और सरकार से अ्रकाल के दिनों में प्राप्त सहायता की राशि सारे गाँव द्वारा 
काम में ली जाती थी । फलस्वरूप उन लोगों को बहुत कम राशि मित्र पाती थी 


ञ्फ् 
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जिल्हें वास्तविक सहायता की जरूरत होती थी । पटवारियों को नाममान्न का वेतन 
मिलता था झौर वे गाँवों में लोगों को सूद पर कर्जा देने का काम किया करते थे । 
कैप्टिन ब्रूकस ने पटवारियों के सेवा-नियमों में परिवर्तत किया था । सरकारी खजाने 
पर भार डाले बिना पटवारियों को भी अ्रच्छा पारिश्रमिक मिल सके इस श्राशय से 
उ्दोंने उनके क्षेत्र व हलकों का विस्तार किया और प्रत्येक पटवारी के अन्तर्गत झाने 
वाले छोटे-छोटे गाँवों की संख्या दुगुनी कर दी ॥९* 

डिप्टी कमिश्तर मेजर लॉयड ने तो सब्‌ १५८६० में सम्पूर्णो क्षेत्र का व्यापक 
दौरा कर अजमेर-मे रवाड़ा क्षेत्र की सामान्य स्थिति तथा क्षेत्रीय विकास के लिए 
झावश्यक व अभ्रविलम्ब कार्यंवाहियों के वारे में विस्तृत एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट सरकार 
को प्रस्तुत की । अपनी इस रिपोर्ट में उन्होंने सद्‌ १८४६ से लेकर १८४५३ तक अजमे र- 
मेरवाड़ा क्षेत्र की स्थिति का १८६० की स्थिति के साथ तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत 
किया । मेजर लॉयड के अनुसार “जिले की स्थिति में दिनों-दिन तेजी से सुधार 
होता जा रहा था | वे क्षेत्र जहाँ भाड़ियाँ व छितराए हुए जंगल थे वहाँ श्रव लह- 
लहाते खेत नजर आने लगे थे । नये-नये भवनों का निर्माण तीजन्रगति से हो रहा 
था ।” ९६ 

सत्‌ १८६६ में डिप्टी कमिश्नर ने लगान वसूली की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन लागू किया जिसके अन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी लगान पटेलों “के माध्यम से 
वघूल करने के आदेश जारी किए गए । इसके पहले प्रत्येक किसान से लगान अलग- 
प्रलग वसूल किया जाता था । यह वसूली वास्तव में लम्बरदार के माध्यम से होती 
थी जिसे तहसील का चपरासी मदद करता था। यह प्रक्रिया साधारणतया श्रटपटी 
भ्रवश्य लगती है परन्तु किसानों के अनुकूल होने के कारण यह चल मिकली थी ।35 


झंग्र ज-प्रशासत की लोकप्रियता : 

सब्‌ १८१८ से लेकर १८६६ तक के अजमेर के सम्पूर्ण प्रशासन को भ्रतफल 
ठहराना उचित नहीं होगा । इस काल में कर्नल हॉल प्रौर कर्नल डिक्सन के प्रयासों 
से जनता को लूटपाट से काफी हद तक छुटकारा मिला व मेरों को कृपि प्रधान व 
शान्तिप्रिय बनाने में सरकार को सफलता मिली । मेर-बटालियन ने इस काम में 
सरकार की बहुत मदद की | मेर-बटालियन केवल पुलिस निगरानी हो नहीं वरन्‌ 
सैनिक गार्ड का काम सम्हालने के भी योग्य हो गई थी। दोनों जिलों में जो तालाव 
व बंचेवांधे गए उनसे भी क्षेत्र की समृद्धि को बल मिला । यद्यपि सरकार द्वारा लगान 
वसूली प्रतिवर्ष एक सी दर पर नहीं हो पाई । थॉमसन के श्रादेशों के ग्रन्तर्गंत जो 
व्यवस्था की गई उसके अनुसार जम्नीन पर क्रिसान का कब्जा स्वीकार किया 
गया तथा प्रत्येक गाँव के लिए बीस वर्षों की अवधि के लिए साधारण लगाव की 
दरें निर्धारित की गई थीं। न्यवस्था की इस नई प्रक्रिया से क्षेत्र के किसानों को 
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जमींदारों व सरकारी भ्रधिकारियों की मनमानी व शोपरम से मुक्ति मिली और वे 
लोग अपने श्रम व उद्यम का लाभ उठाने में समर्थ हो सके । जिले का पुलिस-प्रशासन 

श्रन्य प्रान्तों के प्रशासनों के श्राधार पर गठित किया गया। थोड़े बहुत उत्पात कुछ 
जमींदारों ने अ्रवश्य किए जिनका संदेहास्पद सम्बन्ध डाकुओं और चोरों से था, अ्रन्यथा 
सारे क्षेत्र में शांति बनी रही । जेल अनुशासन अच्छा था । एक कालेज 
की स्थापना की गई भर गाँवों में शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाने लगा । 
इन सभी प्रशासनिक विभागों में विभागीय अरध्यक्षों द्वारा वापिक निरीक्षण तथा 
देखरेख की समुचित व्यवस्था की गई थी ।*८ 


अजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन को जिलों में कातृन और व्यवस्था की 
स्थिति मजबूत होने तथा श्रजमेर शहर में कई विभिन्न क्षेत्रों से उकसाहट और तनाव 
का संकट पैदा होने पर भी जून, १८५७ से मार्च, १८५८ तक शांति बने रहने से वल 
मिला | यहाँ तक कि इस संकट की परिस्थिति में भी अजमेर के कमिश्नर की 
कचहरी प्रतिदिन लगा करती थी और व्यापार निविष्त जारी था ।११ 


प्रजमेर-मेरवाड़ा के निवासियों के इस तरह के शांतिप्रिय श्रौर राजभक्त 
स्वभाव की सराहना अजमेर के कार्यवाहक डिप्टी कमिश्नर कौष्टिन ब्र्‌ क्स,३९ भ्रजमेर 
के सहायक कमिश्नर लेफ्टिनेन्ट वाल्टर,3१ कार्यवाहक सहायक कमिएनर (ब्यावर) एवं 
लेफ्टिनेन्ट पियर्म3* ने अपनी रिपोर्टो में की थी | ब्रिगेडियर जनरल पी. लॉरेंस ने 
घटनाम्रों की जो रिपोर्ट प्रेपित की थी उसमें यह आशा उन्होंने व्यक्त की कि इस 
जिले द्वारा राजभक्ति का जो परिचय दिया गया उप्तकी वायसप्तराय तथा भारत 
सरकार सराहना करेगी33 । अपनी रिपोर्ट के साथ जिले भें घटित अपराधों की - 
जो सूची इन्होंने भेजी उसमें बहुत कम संगीन अपराधों का उल्लेख था। राजनीतिक 
उथल-पुथल के वर्ष में इतने कम अपराध की घटनाएं जिले की प्रशासनिक स्थिरता 
पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। मेरों ने १८५७ के विद्रोह की घटनाग्रों के घटते ही 
यह हृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपने यहाँ आंतरिक उत्पात और अपराधों पर 
कड़ी निगाह रखेगें। जिले के केन्द्रस्थल नसतीराबाद में भारतीय सैनिकों की एक 
पूरी ब्रिगेड द्वारा विप्लव और कतिपय अभ्रन्य विद्रोही पलटनों द्वारा कूच करते समय 
राह में पड़ने वाले गाँवों के विद्रोह के बावजूद भी उन्होंने श्रपनी प्रतिज्ञाग्रों का हृढता 
से पालन किया | सब्‌ १८५५, १८५६ तथा १८५७ में संगीन जुर्म और अन्य अपराध 
क्रमशः २०३६, १४७७ तथा १५०७ रहे । १८४६ के मुकातले में १८५७ में अप- 
राधों में नाममात्र की ही वृद्धि हुई जबकि १८५५ के अपराधों की तुलना में सद्‌ ५७ 
के अपराध के आंकड़े बहुत कम थे ।हैई 


अंग्रेजों के ग्रवीन श्रजमेर-मेरवाड़ा का प्रशासन जंसा अच्छा होना चाहिए 
था वैसा नहीं था। प्रशासन के किसी भी विभाग का कार्य इतना श्रच्छा नहीं था 
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कि वह पड़ोपी रियासतों के लिए आदर्श वन सकता !3* यदि झजमेर के लोगों ने 
खुले विद्रोह में भाग नहीं लिया तो इसका श्रेय अजमेर के प्रशासन को नहीं दिया जा 
सकता । इसका मुख्य कारण जिले के लोगों का राजनीतिक पिछड़ापन था 
अंग्र जो के प्रशासन-तंत्र की कमजोरियां : 

प्रशासन के बहुत अच्छा नहीं होने के कई कारण थे । अजमेर चारों ओर से 
पर्वत श्रेणियों से घिरा विस्तृत मैदानी भूभाग है । इसके दक्षिण में स्थित मेरवाड़ा 
सम्पूर्ण पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ तक कि कई गाँवों में तो बैलगाड़ी का पहुँचना भी 
असंभव था । ढालू घाटियों में ही खेती की जाती थी। कर्नल डिक्सन ने अधिकांश 
जलाशय इसी पहाड़ी क्षेत्र में बनवाए थे। इनमें से कुछ जलाशग्रों तक पहुंचने का 
मार्ग ही नहीं था। वहाँ केवल पैदल चलकर पहुँचा जा सकता था । 

इसके अतिरिक्त मेरवाड़ा जिले का एक बड़ा भूभाग अंग्रेजों के श्रधिकार में 
नहीं था । यह अत्यन्त ही श्रंसतोपजनक ढ़ग से कुछ अ्रवधि के लिए पट्ट पर लिया 
हुमा क्षेत्र था। लोगों की बोली और रहन-सहन उत्तर-पश्चिमी सूबों की गपेक्षा 
गुजरात के अधिक निक्रट थी। फिर भी इन जिलों को उत्तर-पश्चिमी सुवरों के 
अन्तर्गत रखा गया। सबसे बडा असंतोप इस क्षेत्र में वहाँ की सरकारी भाषा 
फारसी को लागू करने के कारण पैदा हुआ । यह भाषा लोगों के लिए अंग्रेजी की 
तरह ही मुश्किल थी। फारसी जुमलों का सरकारी दस्तावेजों में खूब प्रयोग क्रिया 
जाता था जिससे वाक्य के वाक्य लोगों को सुनने पर भी प्र्थहीन लगते थे । इसलिए 
इनमें उसके प्रति असंतोप होना स्वाभाविक था ।र६ 

कनंल हॉल और कनेल डिक्सन की सफलता का कारण उनके द्वारा अपनाए 
गए विश्येष प्रयास थे, जिनका सामान्यतया प्रशासत्र में अभाव पाया जाता है । इन 
दोबों ने प्रत्येक कार्य में जिले की आवश्यकता को प्राथमिकता दी थी । प्रशासन इनको 
नकेल नहीं सका था । ये दोनों पत्राचार की परिपाटी में भी ज्यादा नहीं उत्तरते थे 
तथा सरकारी कामकाज में स्वानीय भाषा का भी खूब प्रयोग करते थे । केन्द्रीय 
सरकार के कठोर नियन्त्रण के अभाव के कारण भी इनको काम करने की व्यापक 

* छूट मिली हुई थी । इसलिए इनको सफलता मिलवा स्वाभाविक था । अपनी पहल 

व उत्साह से इन दोनों अधिकारियों का प्रशासन लोकप्रिय सिद्ध हग्ना । दोनों जिलों 
के छोटे होते से मी जनता को विशेष प्रगासनिक अथुविधा नहों होती थी ।१४ 

ग्रागे चलकर जब भअ्रजमेर और कभांसी जिलों के अधिकारियों का एक ही 
सूची में समावेश किया गया तो उसके बढ़े ही खराब परिणाम निकले । अजमेर के 
रेलमार्गों तथा हिमालय के ठडे स्थलों से बहुत दुर होते के कारण प्रशासनिक 
विभागों के ब्रध्यक्षों के व्यक्तिगत निरीक्षण से यह बहुत कुछ अछूता रहा । इसके अति- 
रिक्त यहू जगह भाँसी की अपेक्षा इतनौ अधिक खर्चीली थी कि अच्छे अधिकारी यहाँ 
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पर प्पनी नियुक्ति या निरीक्षण को सदा टालने के प्रयत्त में रहते थेरे० । यहाँ 
के भ्रधिकारियों का अ्रल्प वेतन भी इस क्षेत्र की उपेक्षा का एक कारण था। कर्नल 
डिक्सन, जिन्होंने जिले की व्यवस्था व यहाँ की श्राथिक स्थिति का विशेष श्रध्ययन 
किया था, दुर्भाग्य से प्रशासन सेवा में श्रल्प वेतन रखने के पक्ष में थे जबकि 
इसके विपरीत कैप्टिन ब्रूवस की मान्यता थी कि इस क्षेत्र में जिला अधिकारियों 
के अ्रधिक स्वतंत्रता से काम करने में उनका अल्प वेतन बड़ा ही वाधक है ।3£ इस पूरे 
काल में सरकार ने विकास कार्यो के बजाय आर्थिक कटौती पर ज्यादा ध्यान दिया । 
जिन गाँवों के लोगों ने सरकारी अ्रध्यापकों को वेतन भुगतान के लिए राशि देने में 
झानाकानी की, वहाँ स्कूल बन्द करने के भ्रादेश दिए गए ।४० इसके अलावा कमि- 
श्नर के यहाँ स्थाई रूप से रहने के कारण प्रशासन में और भी शिथिलता आ गई 
'थी । कमिश्नर इस जिले के डिस्ट्रिक्ट व सेशन कोर्ट के न्यायाधीश भी थे । उनके एक 
साथ अधिक समय तक श्रजमेर में नहीं रह पाने के कारण मृत्यु दंड के श्रपराधियों 
को फैसले के प्रभाव में लम्बे समय तक हवालाती कंदी बने रहना पड़ता था । 
उनको अपने निर्णाय के लिए सेशन्स कोर्ट की बैठकों की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । 
जिले की सड़कें श्रौर यातायात शअ्रत्यन्त ही पिछड़ी हालत में था । क्षेत्र की समृद्धि 
के श्राधार बांध व जलाशय मरम्मत के अ्रभाव में सदा ही ढहते रहते थे ।४१ 

सरकार ने कर्तल डिक्सन को जब कमिश्तर नियुक्त किया था तब इसके 
पीछे केवल उनकी महत्वपूर्ण सेवाशों की सराहना का ही दृष्टिकोण नहीं था, 
अपितु प्रशासनिक झावश्यकता भी प्रमुख रही थी। कमिश्तर का पद एण०्जी०जी० 
से अलग करने का उद्दे श्य ए०जी०जी० को गअसेनिक प्रशासन के व्यस्त कार्यभार से, 
जिनमें उतका अधिकांश समय नष्ट हुआ करता था, मुक्त करता था। कर्वेल डिक्सन 
को कमिश्नर के पद पर नियुक्त कर उन्हें नागरिक प्रशासन के सम्पूर्ण काम सौंप दिए 
गए थे। प्रसैनिक प्रशासनिक कार्यभार के कारण पहले ए. जी. जी. का काफी 
समय तक अजमेर से निकलना ही नहीं हो पाता था । इस कारण राजपृताना की 
रियासतों से सम्बन्धित राजनोतिक कामकाज के लिए समय निकालना उनके लिए 
कठिन हो गया था । नई व्यवस्था के अनुसार जहाँ त्तक नागरिक प्रशासन का प्रश्न 
था, कर्मेल डिक्सन' का सीधा सम्बन्ध एवं पन्न व्यवहार उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेपिट- 
नेंट से कायम कर दिया गया था ।४+ परन्तु कर्नल डिक्सन के देहावसान के बाद भ्रजमेर 
श्रौर मेरवाड़ा का प्रशासनिक भार वहाँ एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति कर उसके 
हाथों में सौंप दिया गया था तथा ए. जी. जी. को वापस अजमेर का कमिश्नर 
नियुक्त कर दिया गया था। इस प्रकार कर्नल डिक्सन के देहान्त के समय से लेकर 
सन १८७१ तक अजमेर-मेरवाड़ा ए० जी० जी० राजपूताना के अन्तर्गत एक डिप्टी 
कमिश्नर ही बना रहा । सब्‌ १८४८ से १८७१ तक ए० जी० जी० उत्तर-पश्चिमी 
सूबा सरकार के भ्रवीन थे । साल में छः महीने ए. जो, जी, का कार्यालय श्रजमेद 
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से २३० मील दुर श्ाबू पर्वत पर रहता था। इन्हें श्रजमेर के राजस्व कमिश्नर, 
सेशन कोर्ट के न्‍्यायाबीश, चीफ-सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पद पर कार्य करना 
होता था तथा वे सामान्य प्रशासनिक मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूबों के विभिन्न 
विभागाध्यक्षों के प्रत्ति उत्तरदायी थे । इस व्यवस्था के कारण ए. जी. जी. वर्ष में 
केवल एक बार ही श्रजमेर में कचहरी कर पाते थे । इस कारण कई अभियुक्तों को 
बहुधा साल मर तक हवालात में बंद रहना पड़ता था ॥४3 


ए. जी. जी. श्रपने कमिश्नर के कार्य में ही इतने व्यस्त रहते थे कि 
उन्हें रियासतों से सम्बन्धित राजनीतिक कार्यो के लिए समय ही नहीं मिलता था । 
कर्नल कीटिंग की यह बहुत सही मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति राजपूताना में गवर्नर 
जनरल के एजेंट पद पर कार्य करते हुए कमिश्नर की हैसियत से अजमेर जिले के 
साथ न्याय नहीं कर सकता है ।४४ 


ए०जी०जी० राजाओं में व्याप्त वुराईयों को समाप्त करने व उन पर नियंत्ररश 
रखने में भी श्रसफल रहे । इसके लिए उन्हें दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता 
क्योंकि यदि उन्हें व्यस्त कार्यभार से मुक्त रखा जाता तो वे सम्भवतः अपने व्यक्ति- 
गत प्रभाव का भी उपयोग करने में सफल हो सकते थे ) यदि ए०जी०जी० को प्रशास- 
निक कार्यों से समय मिला होता तो वे विभिन्न रियासतों का दौरा कर वहाँ प्रशसनत 
में फैली बुराईयों को रोकने की श्रोर ठोस कदम उठाते व इस बात का स्वयं निरीक्षण 
करते कि राजाश्रों ने सुधारों के जो आश्वासन दिए, वे पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस 
तरह की देखरेख और निकटतम सम्पर्क क्रे अभाव में अंग्रेजों श्रोर राजपुताने के 
रजवाड़ों के बीच अलगाव भी बढ़ता रहा। सेशन कोर्ट, सिविल श्रपीलों की सुन- 
वाई तथा विभागाध्यक्षों के साथ संदर्भ जानकारी के पत्राचार में ही वे इस तरह 
व्यस्त रहते थे कि राजाओं व रियासतों सम्बन्धी मामलों की देखरेख का उनके पास 
समय ही नहीं था ।४४* 

पूर्ववर्ती बीस वर्षों में ए०्जी०जी० एक वार ही बीकानेर व बांसवाड़ा का 
दौरा कर सके इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वे भ्रपनी राजनीतिक 
जिम्मेदारियों को बिल्कुल नहीं निभा पा रहे थे । इस तरह के भारी कार्यभार का 
तथा एकतंत्र प्रशाली का कुप्रभाव यह हुआ कि अजमेर जिला घोर उपेक्षा का 
शिकार हुआ । राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य -ने फरवरी १८६६ में अपने 
अजमेर प्रवास के बाद सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में इस व्यवस्था की कड़ी टीका- 
टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि “वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिले की हालत में 
यद्यपि यह पड़ोसी रियासतों की तुलना में श्रवश्य कुछ अच्छी है तथापि अधिक सुधार . 
की प्रपेक्षा नहीं की जा सकती ।४5 


इस दुहरे प्रशासन के दोषों के अलावा उन्हें अ्रन्य बहुत सी प्रशासनिक बरुटियां 
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भी हृ्ट्गोचर हुईं। जिले में बड़े संनिक महत्व के काम चल रहे थे इसलिए 
नसीराबाद तथा जिले में अन्यत्॒ नियुक्त सेना सम्बन्धी बहुत सी समस्याएं सामने 
आामे लगी। परन्तु नसीराबाद स्थित सेनाएं अम्बई प्रेसीडेंस्ती के मियंत्रण में थीं, 
क्योंकि यहाँ कि टुकड़ियाँ वम्वई सेना का अंग मानी जाती थीं। परिणामत: एक ही 
जिले पर तियंत्रण के चार पृथक्‌-पृथक स्नोत थे; भारत सरकार, ए०जी०जी०, उत्तर- 
पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर और बम्बई सरकार। वायसराय ने भी इन 
अ्सुविधाशों तथा इनसे उत्पन्न निश्चित दोपों को स्वीकार किया था। जिले के लोगों 
की आधिक गिरावट की स्थिति यह थी कि उसमें हैसियत वाला (केवल एक अपवाद को 
छोड़कर) कोई नी जमींदार ऐसा नहीं था जो सर तक कर्ज में डूबा हुमा न 
हो और जिसकी जमींदारी उसके वास्तविक मूल्य से अधिक राशि में बंधक न रखी 
हुई हो । अ्रधिकारी एक झोर तो अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र के श्रन्तगंत डिगरी 
करते थे और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन पर रोक के आ्रादेश 
जारी करते थे । वास्तव में स्थिति इस सीमा तक पहुँच गई थी कि निकट भविष्य में 
ही अ्विलस्व प्रभावशाली प्रशासनिक परिवर्तन आवश्यक हो गया था ।४० 


चौथा चरण : पुनर्गठन (१८७०-१६००) : 

उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिले के प्रशासन को विकसित 
करने व सर्वोच्च नियंत्रण को नियमित बनाने के दृष्टिकोण से जिले के प्रशासन को 
पुनगेंठित करने की दिशा में कुछ सुझाव दिए थे । उनके अनुसार जिले में व्याप्त 
प्रशासनिक अनियमितताओों का एकमात्र हल प्रांत को अजमेर तथा मेरवाड़ा के दो 
पृथक्‌-पृथक्‌ जिलों में विभाजित करना था। प्रत्येक जिले के लिए असम-ग्लग सुपरि-* 
टेंडेंट, ए०्जी०जी० की मातहती में नियुक्त एक नये अ्रधिकारी के अधीनस्थ हो । 
इस नई व्यवस्था को लागू करने पर प्रशासनिक व्ययभार में ३५,८०८ रुपयों की 
वृद्धि होती थी श्रौर यदि इनमें नये सुपरिटेडेंट के कार्यालय के अधीनस्थ सेवाओं के 
व्ययभार तथा सुपरिरटेडेंट के प्रतिवर्ष चार माह के दौरों का अनुमान से प्रतिदिन 
के सात या आठ रुपयों के हिसाव से होने वाला व्यय भौर जोड़ दिया जाता तो व्यय- 
भार प्रतिवर्ष ४५,००० रुपए तक पहुंचता था ।४ऐ ४ 


वायसराय महोदय ने जिले को दो पृथक जिलों के रूप में विभाजन के सुझाव 
को अनावश्यक समझा । उनके अनुसार न तो क्षेत्र ही इतना विस्तृत था और न 
राजस्व ही इतना पर्याप्त था कि उसके लिए दो पृथक्‌ जिलाधिकारियों को श्रौचित्य- 
पूर्ण ठहराया जा सके । उनके अनुसार सूबे के वर्तमाच स्वरूप को कायम रखते हुए 
भेरवाड़ा के लिए एक सहायक अधिकारी की अलग से नियुक्ति करने पर उस समस्या 
का व्यावहारिक रूप से समाधान हो सकता था। वायसराय के अनुसार सबसे बड़ी 
आ्रावश्यकता भ्रजमेर जिले के लिए एक कमिश्नर के पद का निर्माण कर उस पर एक 


अजमैर-मैरवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ' पूछ 


ऐसे योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की थी जो बुद्धिमान, अनुभवी एवं गैर नियमन्‌ 
प्रांतों के प्रशासन का अनुभव रखता हो तथा वह स्थाईतौर पर अजमेर रहे । 
कनेल ब्र्क्स श्रौर इंगलिस दोनों हो अधिकारियों ने श्रजमेर प्रवास के समय 
वायसराय को यह सुकाव दिया था कि सामान्य प्रशासन चाहे सर्वोच्च सरकार 
प्रथवा ए० जी० जी० या उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अश्रधीन रहे 
परन्तु जिले में एक उच्च अधिकारी की जो निरन्तर श्रजमेर में रह सके अत्यधिक 
आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त दीवानी मामलों के निर्णय के लिए विशेष प्रावधान 
की भी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी ।** 


सन्‌ १८७० में वायसराय ने इसलिए अजमेर के लिए निम्नांकित प्रशासनिक 
पदों की स्वीकृति प्रदात की:--- 


१. कमिश्तर 
दो हजार रुपया मासिक वेतन--वापिक २५०० रुपए 
वेतन-वृद्धि १०० रुपए, पद-श्वखला 
२५०० रुपए तक एवं भऔसतन स्थाई 
प्रवास भत्ता । १५० रुपए 
२. डिप्टी कमिश्नर 
रु. १०००, मासिक, वापिक वेतन-वृद्धि ५०. १२९०० रुपए 
रुपए-वेतन म्यू खला १४०० तक । 
३. न्यायिक सहायक (भारतीय) 
७०० रुपए, वापिक वेतन-बृद्धि ५० रुपए, 5५० रुपए 
वेतन श्ठू खला १००० रुपए तक । 


४. सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा ८०० रुपये 
५. अ्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर मे्‌रवाड़ा (भारतीय) ३०० रुपये 
६. श्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर अजमेर (भारतीय) ४०० रुपये 
७. कमिश्नर कार्यालय ४०० रुपये 
८. न्यायिक सहायक कार्यालय है ३०० रुपये 


कुल ६,६५० रुपये 

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कुल ६,६५० रुपये मासिक खर्च था जो वर्तमान 

मासिक खर्च पर रछरे४ रुपए, अर्थात्‌ ३२८०८ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार 
था।*) है 

इस प्रकार १८७६ में प्रजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन में वड़ा महत्वपूर्ण 
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ह 


परिवर्तन हुआ । श्रजमेर-मेरवाड़ा उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार के नियंत्रण से हठाकर 
भारत सरकार के नियंत्रण में परराप्ट्र एवं राजनीतिक विभाग के अधीत कर 
दिया गया। ए० जी० जी० को इस प्रान्त का चीफ-कमिश्नर नियुक्त किया गया 
व प्रान्‍्त के लिए एक अलग पद कमिश्तर का कायम किया गया । अजमेर 
श्र मेरवाड़ा में एक-एक सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई | इस परिवर्तन के 
श्रन्त्गंत कमिश्तर को गैर नियमन्र प्रान्त के गवर्नर के समकक्ष अ्रधिकार प्रदान 
किए गए। इस प्रान्त का पुलिस सुपरिन्‍्टेडेंन्ट तथा मुख्य न्यायाधीश भी बनाया 
गया । डिप्टी कमिश्नर को दूसरे गेर नियमन्‌ प्रान्त के डिप्टीकमिश्तर के सम- 
कक्ष श्रधिकार व स्तर प्रदान किया गया । सहायक कमिश्नर मेरवाड़ा के अधिकार 
जिले के उपखंड अधिकारी जैसे रखे गए | इस नई व्यवस्था के अन्तगंत कमिश्नर 
पर राजस्व संबंधी किसी तरह का उत्तरदायित्व नहीं था। उसे प्रति तीन माह 
में एक बार महिने मर के लिए मेरवाड़ा का दौरा करना होता था प्नथवा 
आवश्यकतानुसार उसे समय-समय पर अपने उत्तरदायित्तों के श्रन्तगंत तथा जिले के 
उपखंड के मौलिक प्रथवा भ्रपील सम्बन्धी फैसलों के लिए थोड़े समय के लिए भी 
उक्त क्षेत्र का दौरा करना आवश्यक था ।॥* 


लेपिटनेंट गवर्नर प्रान्त के शासन सम्बन्धी अधिकार ए०जी०जी० के हाथों में 
तीन कारणों से दे देना ग्रावश्यक समभते थेः- 


(१) ए०जी०जी० के अधिकार में पड़ोसी रियासतों पर भी देखरेखें ज्यादा 
प्रभावशाली हो सकेगी । 


(२) यह व्यवस्था क्षेत्र के इस्तमरारदारों के हक में भी रहेगी वयोंकि इनकी 
भूमि-व्यवस्था भी पड़ोसी देशी रजवाडों ज॑सी ही थी । 


(३) नियमित अंग्रेजी प्रशासन की अपेक्षा इस गैर नियमन्‌ क्षेत्र के लिए सीघे 
सादे व परिस्थितिवश नियंत्रण की भ्रावश्यकता थी ।73 


परन्तु लेपिटनेंट गवर्मर के मतानुसार इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे के नियंत्रण में 
रखने के तक में ज्यादा वजन था। उनके अनुसार उत्तर-पश्चिमी सूबों के अन्तर्गत 
रखने से राजस्व, पुलिस, जेल तथा शिक्षा विभागों पर अनुभवी विभागाध्यक्षों की 
देखरेख सम्मव हो सकती थी । रेल मार्ग खुल जाने से निरीक्षण नियमित रूप से. 
सम्मव था । हमेशा ऐसे एक व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल होता जिसमें राजनीतिक 
निपुणता व प्रशासनिक योग्यता का समावेश हो। श्रतएवं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भजमे र- 
मेरवाडा को उत्तर-पश्चिम सूवे के श्रधीन रखने का सुझाव दिया व साथ ही उनकी 
राय थी कि उन सभी प्रश्नों पर जो अजमेर व निकटवर्ती राज्यों के बीच खड़े हों । 
ए०जी०जी० का कमिश्नर की हैसियत से सामान्य नियंत्रण रहे परन्तु: राजस्व, पुलिस 


प्रजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजी प्रशासन प््७ 


भ्ौर न्यायिक मामलों संबंधी जिला अ्रधिकारी, उत्तर-पश्चिमी सुबों की सरकार 
के भ्रधीन रहे जिससे कि ए०्जी०जी० को दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक मामलों से 
मुक्त किया जा सके ।*४ 


परन्तु वाईसराय ने ए.जी.जी., स्थानीय अधिकारीगण, सर डब्ल्यू मरे तथा इंग- 
लिश से विचार-विमर्श के पश्चात्‌ यह मत प्रकट किया कि जबतक अजमेर का प्रान्तीय 
प्रशासन भारत सरकार को ह॒स्तान्तरित नहीं कर दिया जाता है त़वतक प्रशासन की 
वर्तमान दोषपूर्स प्रक्रिया जारी रहेगी । ए०जी०जी अपने राजनीतिक उत्तरदायित्वों 
के लिए मारत सरकार के झ्रधीन थे, सावेजनिक निर्माण-विभाग के लिए ए०्जी०्जी० 
गवर्नेर जनरल की कौंसिल के प्रति उत्तरदायी थे। श्रजमेर के कमिश्नर के रूप में बह 
उत्तर-पश्चिमी सूबों की सरकार के नियंत्रण में थे । नसीरावाद सम्बन्धी सैनिक महत्त्व 
के कार्यो के लिए वे बम्बई प्रेसीडेंसी के मुखापेक्षी थे । इसलिए प्रशासन के हित में 
शा कि एक ही प्रान्त पर बहुविध नियंत्रणों को समाप्त किया जाए। गर्वंनर जनरल की 
कौंसिल ने इसलिए यह निर्णय लिया कि अजमेर के लिए एक चीफ कमिश्नर का 
नया पद कायम कर ए. जी. जी. को अजमेर का चीफ कमिएनर भी नियुक्त किया जाए। 
ए०जी०जी० को चीफ कमिश्नर की हैसियत से भारत सरकार के “परराष्ट्र विभाग” के 
अधीन रखा गया । चीफ कमिश्नर की हैसियत से वे अ्रजमेर-मेरवाड़े के वित्त व 
जूडीशियल कमिश्नर होंगे । जूडीशियल कमिश्तर का न्यायालय श्रजमे र-मेरवाड़ा का 
सर्वोच्च न्यायालय होगा इसमें कमिश्वर की अदालत के निरणांयों के विरुद्ध जो कि 
डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंश के स्तर की थी--अ्रपील की सुनवाई होगी ।7** 
अजमेर-मेरवाड़े के प्रशासन का नियंत्रण गृह विभाग की श्रपेक्षा परराष्ट्र 
विभाग के भअन्तगंत रखने के दो विशेष उद्देश्य थे :--- 


(१) यह जिला रियासतों से घिरा हुआ था इसलिए उनसे सम्बन्धित प्रश्न 
सदा ही उठा करते थे । 

(२) भन्य विकसित क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ श्रोपचारिक जटिलता को भी कम 
करना जरूरी समझा गया था । यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर-पश्चिमी सूबों की 
सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक, सफाई कमिश्नर, जेल एवं टीकों सम्बन्धी 
निरीक्षक भ्रजमेर का दौरा कर अपनी रिपोर्ट चीफ कमिश्तर के माध्यम से ठीक उसी 
तरह प्रस्तुत करेगें जैसा कि मध्य प्रान्त के सम्बंधित श्रधिकारीगण वरार क्षत्र के बारे 
में अपनी रिपोर्ट हैदराबाद स्थित रेजीडेंट के माध्यम से प्रस्तुत करते थे ॥६ १ 

१८७७ में फिर भारत सरकार ने वित्तीय कारणों से इस जिले के प्रशासन 
में कई महत्वपूर्ण परिवर्तत किए । डिप्टी कमिश्तर का पद समाप्त कर दिया गया । 
कमिश्नर के भ्रधीव अजमेर और मेरवाड़ा उपखंडों के लिए दो पृथक्‌ झसिसहेन्द, प्रशा- 
सन में मदद के लिए नियुक्त किए गए । प्रत्येक प्रसिसदेन्द कमिश्नर को भारतीय दंढ 
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संहिता के प्रन्तर्गत श्राने वाले अपराधों के निर्णय-हैतु जिला दंडनायक के श्रधिकारों 
के श्रलावा राजस्व तथा चुंगी कलक्टर के अ्रधिकार भी प्रदान किए गए, जिनके लिए 
उसे कमिश्नर की देखरेख व उसके आदेशों के अन्तर्गत काम करना था । केकड़ी में 
अतिरिक्त अ्रसि० कमिश्नर की जगह एक छोटा अधिकारी नियुक्त किया गया | १८७७ 
में प्रशासनिक सेवाओं को इस तरह घटाया गया-- 


१--कमिश्नर रुपए २०००-०० 
२--असिस्‍्टेन्ट कमिएनर, श्रजमेर ५४ १०००--० ० 
३- असिस्‍्टेन्ट कमश्निर, मेरवाडा ; ८०००-०० 
४--छावनी दंडनायक ट ६००-०० 
प--न्यायिक सहायक हि घ००--०० 
६--अतिरिक्त श्रसि० कमिश्नर, अजमेर ,, ४४००-०० 
७--डिप्टी मजिस्ट्रेट मा १५५८-०० 


उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था १ मई, १८७७ से लागू की गई ।*० इस तरह. 
अजमेर-प्रशासन को सन्‌ १८७७ में जब पुन्गेठित किया गया तो डिप्टी कमिश्तर 
का पद समाप्त कर दिया गया और यह अनुभव किया गया कि अजमेर का प्रशासत. 
कमिश्नर सम्हाले तथा उसकी व्यक्तिगत सहायता के लिए एक भ्रसिस्टेन्ट कमिए्नर, 
रहे । अ्सिस्टेल्ट कमिश्नर के जिम्मे स्वतन्त्र रूप से कुछ न्याय विभाग के काम भी थे ।- 
कुछ समय बाद जब यह अनुभव किया जाने लगा कि कमिश्नर के पास बहुत अधिक 
काम है तब धीरे-घीरे असिस्टेन्ड कमिश्तर को अ्धिकाधिक काम सौंपे जाने 
लगे । सरकारी शअनुज्ञापत्रों के अनुसार पूर्ववर्ती डिप्टी कमिश्नर को जो श्रधिकार 
प्राप्त थे वे उसे प्राप्त हो गए। अपिस्टेन्ट कमिश्नर भूराजस्व भीर चुंगी का कलेक्टर, 
जिला दण्डनायक, उपन्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कोट ऑफ वार्ड्स का व्यवस्थापक, 
जिला बोडे का अध्यक्ष तथा उप बन संरक्षक अधिकारी के कार्य करने लगा । अति- 
रिक्त असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर कोपाध्यक्ष का काम सम्हालता था। इसके अतिरिक्त वह' 
प्रथम श्रेणी दंडनायक, प्रथम श्रेणी उप न्यायाधीश, जिला थोर्ड का सचिव होता 
था तथा ऋुगी व अफीम संबंधी कुछ विभागीय काम भी देखता था ।75 

निम्नांकित अंकतालिका ** से यह स्पष्ट होता है कि कैसे घाठे का बजट 
पूर्ति के बजट में परिवर्तित हुआ--- 


चर्ष राजस्व व्घय अन्तर 
१८७८-७६ ६६०६ए८रे ४१०५६६ १५०११६ 
१८८६-६० १०१३४६८ ४२००६१ ४&६३४०७ 


श्८घ९-६० ११०७४११ ५२३२३१ प्रष॑रप८ 


अजमैर-मे रवाड़ा में अंग्रेज़ी प्रशासन ६ 


प्रशासनिक पुनर्गठन के बाद पहले साल ही लगभग पचास हजार का घाटा, 
डेढ़ लाख के फायदे में बदल दिया गया । झ्ागामी दस वर्षो में आय में ४,४६,७२८ 
रुपए भ्र्थात्‌ ६७ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और ४,३४,०६६ रुपए का लाभ 
अर्थात्‌ २५६ प्रतिशत से अधिक रहा । इन्हीं कर्षो में जबकि प्रशासन व्यय केवल दो 
प्रतिशत से कुछ ही भ्रधिक बढ़ा था जबकि पुनर्गठन के पूव॑वर्ती तीन सालों में प्रतिवर्ष 
प्रशासनिक व्यय आय से अधिक था व लगभग पचास हजार का प्रतिवर्ष घाटा रहता 
था ।६९ इस झायथिक उपलब्धि का दुष्प्रभाव प्रशासनिक कार्य कुशलता पर पड़ना 
स्वाभाविक था। प्रशासनिक ख़र्चों में कमी के श्रौचित्य को सिद्ध करने के लिए 
अजमेर में १८७४ का शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट १५ लागू किया गया। अंग्रेजों ने 
अजमेर के साथ यह सबसे वड़ा श्रन्याय किया था। अजमेर के प्रशासव को आधथिक 
दृष्टिकोण से देखना अनुचित था । अजमेर जंसे छोटे से व राजपूत्र रियासतों से 
घिरे एकाकी जिले का प्रशासनिक व्यय श्रधिक होना स्वाभाविक था | १८१८ में अज- 
भेर के अंग्रे जों के अधीन आने के पूर्व राजनीतिक परिस्थिति के कारण जिले का अधि- 
कांश भाग बड़ी-बड़ी जमींदारियों के रूप में राजपूतों के श्रधिकार में चला गया था । 
इस जमींदारियों की आय एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक थी । इसका 
परिणाम यह हुआ कि लगभग दो तिहाई अजमेर से सरकार की आय वगण्य सी 
थी । ये इस्तमरारदार नाममात्र का नजराना अंग्रेज सरकार को देते थे । 

सब १८७७ के वाद जिले के प्रशासनिक कार्य में कई कारणों से वृद्धि हो 
गई थी । पहला कारण, १८८७ का बन्दोवस्त था जो कि अपने पूर्ववर्ती वन्दोबस्त के 
मुकाबले कहीं अधिक जटिल था। उसमें भूराजस्व निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों 
के कारण राजस्व सम्बन्धी काम बढ़ गया था । दूसरा कारण, १५५८४ में अजमेर में 
सदर आबकारी व्यवस्था का लागू होना था। तीसरा कारण, झायकर कान लागू 


किया जाना था | इसके अलावा अजमेर तक रेलमार्ग स्थापित हो जाने से भी 
वित्तीय कार्यभार बढ़ गया था । जिले में स्वायत्त शासन संस्था नियम लागू करने के 


कारण पहले से ही कार्य के भार से दबे अजमेर के प्रशासन की स्थिति नये भार के 
कारण भर भी बिगड़ गई । 

सब्‌ १८५० में अजमेर के कमिश्वर को कुछ समय के लिए राजपूताना श्र 
पश्चिमी राजपूताना की रियासतों के उन भूभागों पर जहाँ रेलमार्ग का निर्माण 
हो गया था, सेशन्स न्यायाधीश का काम सौंपा गया था। उसे उन सभी अपराधों 
के बारे में निर्णय करने होते ये जो श्रवतक अलवर के पोलिटिकल एजेंट, रेजीडेन्ट 
जयपुर और पश्चिमी रियासतों की एजेन्सी के अधिकार क्षेत्र में थे ।११ 

प्रशासनिक पुनर्गठन के अन्तर्गत श्रजमेर-मेरवाड़ा में केवल तीव तहसीलदार 


झौर तीन नामव तहसीलदार रहे। सब्‌ १८८३ में घटाकर तीव तहसीलदार और दो 
तायब तहसीलदार ही रहने दिए । उत्तर-पश्चिमी सूबों में तहसीलदार राजस्व कार्य 
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के अलावा राजस्व तथा फौजदारी अभ्रपराधों की सुनवाई और निर्णय भी किया करता 
था। अजमेर में तहसीलदार को इन उपरोक्त कामों के श्रलावा सामान्य नागरिक 
मामलों में मुन्सिफ का काम भी करना होता था। उत्तरी-पश्चिमी सूबों में नायब 
तहसीलदार के पास न्यायिक काम नहीं रहता था । अजमेर जिले में ये लोग अपने 
ग्रन्य राजस्व कार्यो के ग्रतिरिक्त तृतीय श्रेणी दण्डनायक व मुन्सिफ का काम भी 
करते थे । भ्रतएव अजमेर में तहसीलदार कर्मचारियों को जो काम करने पड़ते श्रौर 
जो जिम्मेंदारियां वहन करनी पड़ती थीं, वैसी उत्तर-पश्चिमी सूत्रों में वहाँ के तहसील 
कर्मचारियों को नहीं करनी पड़ती थीं । उत्तर-पश्चिमी सूबों की तहसीलों की तुलना 
में श्रजमेर तहसील श्रधिक बड़ी थी ।* * 

ग्रजमेर भौर मेरवाड़ा के दोनों जिलों का राजस्व कार्य एक अ्रधिकारी के 
जिम्मे थधाजो राजस्व अतिरिक्त सहायक ग्रायुक्त (रेवेन्यू एक्स्ट्रा असि० कमिश्नर) 
कहलाता था तथा उसका सदर कर्यालय अजमेर में स्थित था $3 

भ्रजमेर भौर मेरवाड़ा जिले को तहसीलों में विभाजित किया गया था। 
प्रत्येक तहुसील एक तहसीलदार के श्रधीन थी श्रौर उसकी सहायता के लिए नायब 
तहसीलदार होता था। सन्‌॒१८५८ के पूर्व में तीन तहसीलें अजमेर, रामसर और 
राजगढ़ थीं। राजगढ़ तहसील सत्‌ १८१८ में भंग कर दी गई श्रोर रामसर तहसील सन्‌ 
१८७१ में जिले के पुनर्गठन के समय समाप्त कर दी गई थी। हॉल के कार्यकाल में 
मेरवाड़ा तीन तह॒सीलों में विभक्त था--व्यावर, टाडगढ़ झौर सारोठ । कर्नल डिक्सन 
की मृत्यु के वाद सारोठ की तीसरी तहसील ब्यावर में मिला दी गई थी१४। 

तहसीलदार के श्रधीन गिरदावर होते थे जिन्हें श्रपनी तहसीलों के अधिकार 
क्षेत्र में राजस्व एवं प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते थे । ये शभ्रपने हल्के के विभिन्न 
ग्राम अधिकारियों के कामों की देखरेख, निगरानी और उनके द्वारा तैयार किए गए 
आंकड़ों व सूचियों में संशोवन व परिवर्धभ का काम करते थे। पटवारी गाँव के 
लेखालिपिक थे । प्रत्येक पटवारी के क्षेत्र में दो या भ्रधिक गाँव रहते थे तथा उसकी 
सहायता के लिए कई वार सहायक पटवारी भी होते थे। ये लोग गाँव के राजस्व 
का हिसाव रखते थे, रजिस्टर तैयार करते और अपने हल्के में सरकार के हितों का 
ध्यान रखते थे ।१* 

राजस्व वसूली का काम पटेल और लम्बरदार किया करते थे उनका प्रमुख 
काम राजस्व कर वसूल करके सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था | पिछले 
बन्दोवस्त के समय उनकी संख्या निर्धारित करदी गई थी। लम्बरदारों द्वारा वसूल 
किए गए राजस्व पर सरकार उन्हें ५ प्रतिशत की राशि देती थी। पटेलों को उनकी 
जमीन पर राजस्व में २५ प्रतिशत की छूट तथा सिंचाई कर की वसूली पर २ या ३ 
प्रतिशत का भत्ता मिलता धा१३। अजमेर-मेरवाड़ा के चीफ कमिश्तर को सत्र 
१६०८ में यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह भारत सरकार से विना पूछे ही 
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प्रधीनस्थ सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्तियां श्रौर पदोन्नति, स्थाई अथवा 
प्रस्थाई कर सकते थे ।६० अजमेर-मेरवाड़ा के लिए पृथक्‌ प्रान्तीय सेवा का गठन 
इसलिए नहीं किया गया क्योंकि कर्मचारियों की संख्या टहुत कम थी ॥६5 सन्त 
१८८६ में रेवेन्यू एक्स्ट्रा श्रसिस्टेन्ट कमिश्तर और रजिस्ट्रार की नियुक्तियां भी की 
गईं | प्रथम अधिकारी केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों को निपटाता था और द्वितीय 
अ्रधिकारी बीस रुपयों तक के लघुवादों की सुनवाई कर सकता था ।१४ 


सब्‌ १६९११ में मिटो-मार्ले सुधार के कारण जबकि एक ओर संपूर्ण भारत 
के विभिन्न बड़े प्रान्तों में व्यापक प्रशासनिक परिवतंन हुए, अ्रजमेर में उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । सद_ १६१४ में एक छोटा सा परिवर्तन यह हुआ कि मेरवाड़ा में 
प्रसिस्टेन्ट कमिश्नर की जगह एक्स्ट्रा अभिस्टेन्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई ॥७* 


श्रजमेर-मे रवाड़ा का पिछुड़ापन 

यद्यपि अ्रजमेर-मेरवाड़ा दूसरे प्रदेशों की श्रपेक्षा श्रंग्न जों के प्रभुत्व में काफी 
पहले आ गया था तयापि इसका छोटा आकार, कम जनसंख्या तथा इसकी 
भौगोलिक स्थिति इसके एक स्वायत्त प्रान्त के रूप में विकसित होने में बुरी तरह से 
बाधक रही थीं । इस छोटे से क्षेत्र के लिए अ्रन्य विशाल प्रान्तों के समान प्रशासन- 
व्यवस्था की स्थापना करना संभव नहीं था । भारत सरकार ने यहाँ के लोगों के श्रम 
और शक्ति के स्रोतों को विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जिसके फलस्वरूप 
यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सका व आथिक, राजनीतिक तथा शिक्षा के क्षेत्र 
में ग्रन्य प्रान्तों की तुलना में यह अत्यन्त पिछडा रहा । यही कारण था कि अजमेर 
को कृषि, मेडिकल व ठेकनीकल शिक्षा की दूसरे प्रान्तों के समान सुविधा उपलब्ध 
नहीं थी । यहाँ के युवकों को प्रशासनिक सेवाद्नों में भी अ्रन्य प्रान्‍्तों के युवकों को 
प्राप्त होने चाली सामान्य सुवित्रा उपलब्ध नहीं हो पाई । यहाँ तक कि इस क्षेत्र की 
न्याय व्यवस्था को वह स्तर प्राप्त चहीं हो सका जो संयुक्त प्रांत या वम्बई की न्याय 
व्यवस्था को उपलब्ध था | चार्टई हाईकोर्ट की स्थापना तो टूर की वात रही, श्रजमेर 
में जुडीशियल कमिश्नर पद पर भी हाईकोर्ट के न्‍्यायावीश पद के समकक्ष योग्यता 
अनुभव तथा उच्च स्तर के व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं हुई?१ । केवल यही नहीं 
अजमे र-मे रवाड़ा को कभी ऐता चीफ कमिश्नर का पद भी प्राप्त नहीं हुआ जो केवल 
इस प्रान्त के लिए हो । कम आय और छोटा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पभ्रलग 
नियमित स्थाई सेवाग्रों का गठन नहीं हो सका और कम झाय के कारण यह्‌ प्रान्‍्त 
बाहर से श्राएं अधिकारियों को अपनी समस्या और हित की ओर आकपित नहों 
कर सका ।?* 

अंग्रेज शासित भारतीय प्रान्तों ने स्वायत्त शासन की दिशा में प्रगति प्रारम्भ 
कर दी धी परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा के प्रशासन ने इस दिशा में कदाचित्‌ ही कोई 
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विशेष प्रगति की । यह शिड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट ही वना रहा और वर्षो पुराने स्थानीय कातून 
विचा किसी संशोवन के यहाँ लागू होते रहे । यदि कभी किसी मामले में नये नियम तैयार 
किए भी गए तो उन पर स्थानीय जनता की राय जानने का कोई प्रयत्न नहीं किया 
गया ॥४३ 
ग्रजममेर सन्‌ १८७१ में उत्तर-पश्चिमी सूबों से हटा कर भारत सरकार के 
अन्तर्गत एक छोटी सी प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था। यह सिर्फ भारत 
सरकार की राजपूताना की रियासतों के प्रति नीति के दृष्टिकोण से किया गया था । 
इसलिए भारत सरकार ने अजमेर प्रशासन को गृह विभाग के अन्तगंत रखना या 
अन्य नियमक प्रान्तों की तरह प्रशाप्तित करना ठोक नहीं समझा । जवकि श्रजमेर 
इस तरह के दर्जे का पूरा अ्धिक्रारी था। सन्‌ १८७० का एक्ट १ यहाँ लागू 
किया गया और इसे एक पिछड़े प्रदेश की सभी कठिनाईयां, श्रन्याय, भ्रयोग्य- 
ताएं और असुविधाएं भेलनी पड़ीं। सब १८७७ में यहाँ शिड॒यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 
(१८७४) लागू किया गया । अंग्रेजी प्रशासन का श्रजममेर के साथ यह सबसे बड़ा 
अन्याय था । पिछड़े हुए तथा भारतीय सीमा पर स्थित क्षेत्रों पर ही यह एक्ट लागू 
किया जाता था । अजमेर के लोग न तो पिछड़े हुए थे और न यह भारतीय सीमा 
के कोने का क्षेत्रही था। इन दो दुर्भाग्यपुर्ण कदमों का प्रतिफल यह हुम्ना कि 
अजमेर शेप अंग्र जी भारत से श्रलग-सा कर दिया गया श्रौर जिस तरह अन्य प्रंग्र जु 
शासित प्रान्तों को जो सुविधाएं, प्रधिकार, संरक्षण तथा लाभ प्राप्त होते रहे उतसे 
इसे वंचित रहना पड़ा । अ्रजमेर मे पिछड़ेपन का यह सबसे बड़ा कारण रहा है ॥४४ 
यह हो सकता है कि अंग्रेजों की इच्छा जानबुभकर इस क्षेत्र के विकास 
के अवरोध की न रही हो । अ्जमेर-मेरवाड़ा के श्रधिकांश यूरोपीय श्रधिकारी 
भारत सरकार के पोलिटिकल डिपार्टमेंट में से थे। चीफ कमिश्नर या उसके प्रथम 
असिस्टेंट को अजमेर-मेरवाड़ा या किसी श्रच्य प्रान्त का प्रशासनिक अनुभव का होना 
जरूरी था। ये नियुक्तियां पोलिटिकल डिपार्टमेंट से होती थीं॥ इस विभाग में 
ज्यादात्तर अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने इसके पूर्व में भारत में कभी काम ही नहीं किया 
था । यही वात कमिश्नर पर भी लागू होती थी । कुछ कमिश्नरों को राजस्व विभाग का 
अनुभव था तो कुछ को न्याय विभाग का व कई तो दोनों ही मामलों में अनुभवहीन 
थे। केवल एक ही अपवाद ऐसा है जिसमें इस पद पर नियुक्ति के पू्व उक्त अधि- 
कारी अश्रजमेर-मेरवाड़ा जिले में काम कर चुका था। कमिश्नर सेशंस एवं सिविल 
जज तथा जिला दंडनायक के अलावा शिक्षा विभाग का डायरेक्टर, जेल तथा वन 
विभागों का इंस्पेक्टर जनरल, चैयरमैन मेयों कालेज तथा व्यवस्था समिति, राजपूताना 
में जन्म-मरण के अंकेक्षय कार्य का रजिस्ट्रार जनरल भी था। वह चूगी, श्रायकर, 
सहकारी समितियां तथा जिला बोर्ड, नगरपालिका एवं राजस्व विभाग पर सामान्य 
निरीक्षण का कार्य भार भी वहुत किए हुए था। यद्यति ज्यावहारिक रूप में वहू इन 
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विशिष्ट मामलों में भ्रन्तिम निर्णायक माना जाता था परन्तु सामान्यत: शिक्षा वत, सह- 
कारी समितियां, बुंगी तथा ऐसे ही विशिष्ट क्षेत्रों में उसको कोई अनुभव नहीं होता 
था । जिन मामलों में टेक्नीकल अनुभव की आवश्यकता होती थी उनमें उसकी सहज 
बुद्धि ही मात्र आधार था ।४* 

अंग्रेजी भारत में प्रशासन के विक्रास और जनता में अपनी स्थिति और 
प्रधिकारों के प्रति चेतना जागृत होने पर इस तरह के क्षेत्रीय पिछड़ेपल की गंभीरता 
का अनुभव होने लगा । ये अधिकारीगरण अजमेर-मेरवाड़ा की हालत व परिस्थितियों से 
पूर्ण परिचित नहीं थे ।४५ अजमेर का यह दुर्भाग्य था कि वह सभी मामलों में अन्य 
प्रान्तों में बनाए गए नियमों व उपनियमों द्वारा प्रशासित होता था । जबकि थे नियम 
वहाँ की सरकारें अपनी स्थिति एवं ग्रावश्यकता के ग्रनुमार बनाती थीं । वे सब बिना 
यह समझे कि वे इस प्रान्त के लिए लाभदायक होंगे या नहीं, थोप दिए जाते 
भरे ॥४७ 


एक प्ृथक्‌ इकाई बने रहने के कारण, अजमेर-मेरवाड़ा भारत के श्रन्य 
अंग्रेज शासित प्रान्तों में लागू किए जाने वाले सुधारों के लाभ से भी वचित रहा | 
अन्य प्रांतों की तरह यहाँ न तो जिम्मेदार सरकार ही थी और न॒ निर्वाचित संस्थाएं 
ही गछित हुईं । इसके प्रशासन मे कौशल का ग्रभाव सदा ही बना रहा क्योंकि एक 
छोटा-सा जिला होने के कारण पूर्णेखपेण अपने लिए पृथक्‌ कमिश्नर, आ्राई०जी०पी०, 
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सहकारी समिति का रजिस्ट्रार, श्रावकारी श्रधिकारी श्रौर दो 
वरिष्ठ राजस्व अधिका रियों की स्वतंत्र नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता था। सन्‌ १८७१ 
से इस जिले की प्रशासनिक पृथकता की घोषणा तथा १८७६ में शिड्यू ल्‍ड डिस्ट्रिक्ट 
एक्ट १५ (१८७४ ) लागू करने के कारण यहाँ के प्रशामन को गंभीर क्षति 
पहुंची व साथ ही अन्य प्रांतों के मुकावले में इसकी प्रगति और भी पिछड़ गई । 
प्रजमेर जिला भारत सरकार द्वारा नियंत्रित पोलिटिकल डिपार्टमेंट के अन्तर्गत मामूली 
सी छोटी प्रशासनिक इकाई वना रहा । श्रजमेर-मे रवाड़ा की जनता भारत के अन्य 
शासित प्रान्तों की जनता की तरह अपने शासन में हाथ नहीं बँटा सकती थी 
सत्‌ १६०६ में मिटों-मालें सुधार तथा सब १६१६ में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से 
प्रजमेर-मेर वाड़ा पूर्णतया वचित रहा ॥0८5 

इन सब वातों का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सन्‌ १८५१८ में अंग्रेजों के 
आ्राधिपत्य से लेकर अवतक अजमेर-मेरवाड़ा में कोई तरक्की नहीं हुई । १८वीं सदी 
में मुगलों के पतवकाल से लेकर अजमेर संघपंशील शक्तियों के बीच शतरंज के 
मुहरों को तरह पिटता रहा और हर आक़ांता ने इस पर अपने दांत गड़ाएं। इस 
संघ में यह जिला एक तरह से विनप्ट-सा हो चला था और यहाँ की जनसंख्या 
कुल मिलाकर २५ हजार ही रह गई थी। जिले में झअंग्रेजों के ग्राधिपत्य के साथ 


द््ड १९वीं शताव्दी का श्रजमेर 


शांति भौर स्थाई प्रशासन का युग प्रारम्भ हुआ तथा जनसंख्या में भी वृद्धि होने 
लगी । व्यावर जो अंग्रेजों के श्राममन के समय एक छोटा-सा गाँव था, अंग्रेजी 
शासन-काल में प्रमुख एवं महत्वपूर्णा व्यवसायिक केन्द्र वन गया था, जहाँ महत्वपूरं सूती 
उद्योग पनपा और उसके व्यापार में पंजाब के फजलका के बाद इसका स्थान बन गया 
था। मेरवाड़ा जिला जो उन दिनों ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो हल के बजाय 
ढाल तलवार पसंद करते थे। वह एक क्ृषि प्रधान श्रौर श्रौद्योगिक केन्द्र बनने 
लगा । प्रजमेर-मे रवाड़ा का अंग्रेजी प्रशासन के अन्तर्गत कुछ हित अवश्य हुआ परन्तु 
अन्य प्रान्तों की तरह वह झागे नहीं बढ़ सका । 


अछ्याय लीग 


१. मेरवाड़ा, अंग्र जों, मारवाड़ और' मेवाड़ के बीच असमान भागों में विभक्त 
था| चूंकि मेवाड़ और मारवाड अपने को हस्तांतरित गाँवों की व्य- 
वस्था करने में अ्रसमर्थ थे, ग्रतएव इनमें से शांतिग्रिय गाँव इन रिया- 
सतों के ठाकुरों को दिए गए व शेप मेरवाड़ा के श्रन्तगंत रहे । 
(डिक्सन, स्केच ऑफ मेरवाड़ा १८५० पृ० ६२) । 

२. श्रजमेर के प्रथम सुर्पारिटेंडेंट वास्तव में कल निक्‍्सन थे जिन्होंने केवल 
६ दिनों तक काम किया, ६ जुलाई से १८ जुलाई, १५१८ तक [सारदा, 
अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिपटिव-१६४१ पृ० २३८) । 

३. लाटूस-गजेटीयर्स ऑफ अ्जमेर-मेरवाड़ा (१८७५), प्र. €१। 

४, एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २७- 
८-१ ८१८ (रा. रा. पु. मण्डल) । 

५. एफ. विल्डर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड भॉक्टरलोनी को प्रेषित पन्र, 
दिनांक २१-६-१८१८ (रा. रा. पु. मण्डल) । 

६. डिक्सन, स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा (१८५०), पृ. ५ । 

७. सर डेविड ऑक्टरलोनी द्वारा भारत सरकार के सचिव एच, मैंकेजी को पत्र 
दिनांक ६ जनवरी, १८२५ (रा. रा. पु. मंडल) 
लाहुस-प्रजमेर-मेरवाड़ा की वन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७५) पृ. ७१, 
सारदा-अजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिपटिव (१६४१) पृ. २०७। 

८. दुरेल पॉक, अजमेर-मेरवाड़ा की मेडिको टोपोग्रफिकल रिपोर्ट (१६००) ' 
पृ. ८) 4 
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« लाहुश-सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा १८४७५ पृ. ६२। 


संकट के दिनों में जो जोग खेत छोड़ कर दूसरे प्रदेशों को चले जाते थे- 
वे 'फरार' और जो लोग खेती छोड़कर श्राजीविका-हेतु शारीरिक मजदूरी 
करने चले जाते वे 'नादर' कहलाते थे । 

सुपरिटेडेंट भश्रजमेर द्वारा कर्नेल सदरलैंड कमिश्नर को प्रेषित रिपोर्ट 
दिनांक २० जनवरी, १८४१ | (रा. रा. पु. मंडल) । 

कर्नल सदरलैंड द्वाण सचिव, भारत सरकार को प्रेपित रिपोर्ट, दिनांक 
७ फरवरी, १८४१ (रा. रा. पु. मंडल) । 

लाहूस-सेटलमेस्ट रिपोर्ट १८७४ | 

लाहूस-सेटलमेंट रिपोर्ट, १८७७४ | 

सचिव भारत सरकार का ए. जी. जी. को पत्र दिनांक ११-१२-१८४९ 
फाइल नं० ६ (रा. रा. पु. मं.) । 

त्रिपाठो-मगरा-मेरवाडइ का इतिहास १६१४ पु, ६२ लाद्ठस-सेटलमेंट 
रिपोर्ट, अजमेर-मेरवाड़ा १८७४ अनुच्छेद १२। 

कार्यवाहुक सचिव भारत सरकार द्वारा डिक्सन को पत्र, संख्या ६२१ भ्र 
दिनांक २८-१-१८५३ (रा. रा. पु. मं ) । 

कमिश्तर (द्वारा उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार के सचिव को पत्र, संख्या 
५२ दिनांक ५ मार्चे १६५३ । 

सी. सी. वाट्सन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयसे, खंड १-ए अजमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) पृ. १६१॥ 

ए. जी. जी. द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र संख्या ११४ 
दिनांक २५ फरवरी, १८६७ (रा. रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

चीफ कमिश्नर कार्यालय फाइल क्रमांक ११७, पत्र व्यवहार दिनांक २६ 
जून १८६६ (रा. रा. पु. मंडल) । 

डिप्टी कमिएनर द्वारा उत्तर-पश्चिमी सुवा सरकार को (कप्टित जे, सी. 
ब्र्‌ कस) पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८५८ (रा. रा. पु. मंडल) । 

उपरोक्त । 


उपरोक्त डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूचा 
सरकार को पत्र संख्या ४८ दिनांक ६९ फरवरी, १८६० ॥ 
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कैप्टिन वी. लॉयर द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को पत्र 
दिनांक मई, १५६० को (रा. रा. पु. मंडल) । 


मेजर बी. पी. लॉयड द्वारा जनरल लॉरेंस कमिश्नर अ्रजमेर को पत्र 
क्रमांक १०४ । १४६४ दिनांक २५ श्रवद्ववर १८६४॥। (रा. रा. पु. 
मंडल) 


आर, सिभस्तन सचिव उत्तर-पयश्चिणी सूवा सरकार हारा सी. वेले सचिद 
गृह विभाग भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४-१८६६ क्रमांक ५४७ । 
१८६६९ (रा. रा. पु. मंडल) | 


ब्रिगेडियर जनरल एस. पी. लॉरेंस कार्यवाहक कमिश्तर भ्रजमेर द्वारा 
डब्ल्यू. म्यूर, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबरा सरकार को पत्र दिनांक १ैप-प- 
५८ क्रमांक २३ । १८५८ (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक ६४ दिनांक ८-४-१८५८ । (रा, रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक ४० दिनांक १८-२-१८५८। (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्न क्रमांक १० दिनांक २०-१-१८५८ । (रा. रा. पु. मंडल) । 

पत्र क्रमांक २३, १८५८ दिनांक १८-६-१८५८ । (रा. शा. पु. मं.) । 


. पिगेडियर जनरल एस. पी. लॉरेंस कार्यवाहक कमिश्तर भ्रजमेर द्वारा डब्ह्यू. 


म्यूर, सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को पत्र दिनांक १८-८-५८ 
क्रमांक २३। १८५८ । 


फाइल शीर्षक 'भारत सरकार के अन्तर्गत अजमेर-मेरवाड़ा का पृथक्‌ चीफ 
कमिश्नर के रूप में गठन, विदेश विभाग' फाइल क्रमांक ११७।॥ 
१८६७-१८७९१ (रा. रा. पु. मं.) । 

लेफ्टि, कनंतर आर. एच. कटिग्स, ए. जी. जी. राजपूृताना द्वारा श्री डब्ल्यू- 
एस.,सेटन सचिव परराण्ट्र विभाग भारत सरकार क्रमांक ११५ दिनांक २६- 
६-१८६६ (रा. रा पु. मं. )। 


फाइल क्रमांक ११७। १८६७-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 


» लेफ्टि. गवर्नर की टिप्पणी २७ मार्च १८६८ (रा. रा. पु. मं.) । 


म्रूक्‍स का पत्र क्रमक ६४, अनुच्छेद १३, दिनांक प-४-१ ८५५ (रा. रा. पु. 
मंडल) । 


सी. श्रो. क्रमांक २३२, दितांक ४-४-१८५८ (रा. रा. पु. मं.) । 
ग्रार, सिमसन, सचिव उत्तर-पश्चिमी सृत्रा सरकार द्वारा सी, बेले सचिव 
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गृह विभाय भारत सरकार को पत्र दिनांक २७-४:१८६६ क्रमांक ६१७ । 
१८०६६ | (रा. रा. पु. मडल) । 

एच. एस. इलियट सचिव भारत सरकार हारा कमिशनर अजमेर को पत्र 
दिनांक ११-१२-१८४८ (रा. रा. पु. मंडल) । 

कर्नल कीटिंग्स द्वारा सचिव भारत सरकार को पत्र दिनांक, १६-४-१८६८ 
(रा. रा. पु. मंडल) । 

उपरोक्त । 

निम्न तथ्य इस पर प्रकाश डालते हैं।--- 


१. बीकानेर का दौरा--कर्नेल जे. सदरलैंड १फडंफ 
०. गन करनेल एच. लॉरेंस १८५६ 
३. डूंगरपुर पा रे कि १८५५ 
४. वांसवाड़ा र फ न १८०५५ 
५-जैसलमेर का दौरा कनेल सदरलैंड १८४७ 
६-जैसलमेर का दौरा इडन १८६५ 
७-करोली ,, 30 पर १८५६ 
८-करोली ,, ». एच० लारेंस १८६१ 
€-धौलपुर ,, 0 १८६१ 
१०-वौलपुर ,, ७. डेडन १८६६ 
११-प्रतापगढ़,,. ,, लारेंस १०५४ 
१२-प्रतापगढ़ ,,. ,, इंडस १८५६५ 


कमिश्नर अजमेर द्वारा सचिव भारत को पत्र क्रमांक १६६ जी फाइल 
नं० २२५ (रा० रा० पु० मं०)। 

परराष्ट्र विभाग भारत सरकार प्रोस्तीडिग्स क्रमांक १६६५ पी दिनांक 
२२-११-१८७० । (रा० रा० पु० मं०) । 


» उत्तर प्रदेश सूबा के लेफ्टि० गवर्नर के प्रस्ताव, प्रस्तुत पत्र क्रमांक ६५७, 


दिवांक २७-४-१८६६ (रा० रा० पु० मं०) । 

कर्नल कीटिंग के अनुसार नई व्यदस्था के लिए निर्धारित राशि कम थी। 
उनके अनुसार निर्ारित राशि ४६.६०८ वापिक होनी चाहिए थी ॥ 
अनुच्छेद ११ प्रोसीडिग्स क्रमांक १६६५ पी० दिनांक २२-११-६१८७० 
(रा० रा० पु० मं०) । 
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६१. 


६१. 
६३५ 
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६९७. 
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७१. 


१६वीं शताव्दी का श्रजमेर 


भ्नुच्छेद १९ उपरोक्त । 

अनुच्छेद १३ प्रोसीडिग्स क्रमांक १६६४ पी० दिनांक २९-११-१६७० । 
पत्र क्रमांक ६५७, दिनांक २७-४-१८६६ उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार । 
उपरोक्त । ह 

नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१८७१ शिमला, परराष्द्र 
विभाग, राजनीतिक (रा० रा० पु० मं9) । 

नोटिफिकेशन क्रमांक १००७ दिनांक २६-५-१०७१ शिमला, परराष्ट्र 
विभाग, राजनैतिक । (रा० रा० पु० मं०) । 

फाइल क्रमांक ७३, प्रस्ताव--फोर्ट विलियम दिनांक २७ मार्च १८७७ 
(रा० रा० पु० मं०) । 

कमिएनर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मे रवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० 
१८६० दिनांक २३-११-१८६० । 

भजमेर वजट वर्ष ८८-८६ और १८८६-६० (रा० रा० पु० मं०) | 


« उपरोक्त । 


कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमे र-मेरवाड़ा को पत्र क्रमांक ३०८६० । 
१८६० दिनांक २२-नवम्वर १८६० । 

उपरोक्त । 

सी० सी० वाट्सन, राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स श्रजमेर, (१६०४) 
खंड १-ए० । 

भ्रकाल प्रशासन नियमावली अजमेर-मेरवाड़ा (१६१५) पृष्ठ ३ 

उपरोक्त पृष्ठ ४ | 

उपरोक्त पृष्ठ ५। 


सचिव परराष्ट्र विभाग भारत सरकार द्वारा ई० जी केल्विन चीफ 
कमिए्नर अजमेर मेरवाड़ा को पत्र शिमला दिनांक ११ जून १६०८ पत्र 
क्रमांक २३९२१ ए० बी० फाइल क्रमांक ४७० । हा 
फाइल क्रमांक ५७० पत्र संख्या ६९६१-२ (६) १६११ दिनांक २४ 
नवम्बर १६११ कमिएनर द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र । 

फाइल क्रमांक छ३े ए० । 


« सारदा, भ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रियटिव । (१६४१) पृष्ठ २२४। 


सारदा, स्वीचेज एण्ड राईटिग्स पृष्ठ ३२०-३२१- भारत सरकार द्वारा 


६४] र्‌ के 
छ्रे 


७४, 


७५ 
- ७६. 


७७. 


७प८. 


श्रजमेर-मे रवाड़ा में अ्र॑ग्रेजी प्रशासन ६६ 


अजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था पर रिपोर्ट के लिए 
नियुक्त “एसवर्थ समिति” को प्रस्तुत ज्ञापन । 


छेजिस्लेटिव श्रसेम्बली दिल्ली में हर विलास सारदा का भाषण दिनांक 
२६ फरवरी १६२५। 


हर विलास सारदा, स्पीवेज एवं राईटिग्स, पृष्ठ ३२९६,३३०, ३३१॥। 


भारत सरकार की सलाहकार समिति को, समिति के सचिव श्री लतीफी 
के श्रनुरोध पर हरवित्वास सारदा द्वारा प्रस्तुत मोट दिनांक १२ मई 
१६३२ ॥ है 


एसबर्थ कमेटी रिपोर्ट पृष्ठ २६ । 


लेजिसलेटिव भ्रसेम्बली, नई दिल्‍ली में २४ फरवरी, १६२५ को हरविलास 
सारदा का भाषण । 


एसवर्थ कमेटी रिपोर्ट, पृष्ठ १२॥ 


हर विलास सारदा द्वारा भारत सरकार की सलाहकार समिति को 
प्रस्तुत ज्ञापन, १२ मई, १६३२ ॥ 


मृ-मोग तथा मृ-राजस्व खालसा-मूमि 


अजमेर में राजस्व-प्रशासन अंग्रेज सरकार के लिए सबसे गंभीर समस्या 
थी । लगातार कई परीक्षणों के पश्चात्‌ स्थाई प्रक्रिया स्थापित की जा प्की । 
प्रजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र मोटेतौर पर दो भागों में विभक्त था। खालसा या वह भूमि 
जिसका राजस्व सीधा सरकार को भुगतान किया जाता था, (और जिम्तका निजी 
वर्चस्व इंग्लण्ड के सम्राठ के हाथों में था ।) भौर तालुकादारी जिस भूमि पर इस्त- 
मरारी व्यवस्था लागू थी तथा जिसके लिए किसी भी तरह की सैनिक सेवाओ्रों का 
बंधन नहीं था । 

खालसा भूमि का सीधा सम्बन्ध और उसका नियन्त्रण अ्रंग्रेज सम्राट के 
प्रशासन के अंतर्गत था । इस भूमि पर सरकार का वर्चस्व वास्तविक एवं मालिकाना 
हक ठीक वैसे ही थे जसे रियासती राजाश्रों या ठाकुरों के उन्तको जुमीनों पर खेती 
करने वाले किसानों पर थे १ । इस अधिकार के भ्रन्तगगंत सरकार किसी भी धामिक 
संस्थान या किसी व्यक्ति की सेवाश्रों से प्रसन्न होकर उसे श्रथवा उसके वंशजों को 
भूमि बरुशीण या ईनाम के तौर पर भेंट कर सकती थी । ऐसी वरुशीश या भेंट यदि 
एक सम्पूर्ण गाँव या आधे गाँव की होती तो जागीर* कहलाती थी। पत्र १६०४ में 
ऐसे ५१ गाँव जागीरों में दिए गए थे३ । 
खालसा मृति का भोग : 

खालसा भूमि में विस्वेदारी प्रथा अतीत काल से ही चली शभ्रा रही थी। 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-शूमि ७१ 


इसके अनुसार किसान विकास के लिए अपनी भ्रूमि में कुआ, वाड़ी, भेड़वंदी भ्रथवा 
भन्‍्य निर्माण कार्य करता था उस भूमि में उसका मालिकाना हक मान लिया जाता 
था। इन हकों को विस्वादारी हक कहा जाता है । जो मेवाड़ और मारवाड़ा में 
प्रचलित बापोता' जैसे ही है तथा दक्षिण भारत मे ऐसे हक को 'मीराज' कहते हैँ । 
बापोता' श्रौर 'मीराज” वश परम्परागत भूमि भ्रधिकार होते है । विस्वादारी 
अ्रधिकार प्राप्त किसान को उसकी भूमि से तबतक वेदखल नहीं किया जा सकता 
था, जबतक चह सरकार को राजस्व देता रहता था । उसे साथ ही श्रपने द्वारा 
निर्मित या विकसित कुँग्रों तथा भवनों आ्रादि को बेचने, बंधक रखने या भेंट करने 
का अधिकार था। केवल इतना ही नहीं, कुत्रों इत्यादि के हस्तांतरण के साथ 
विकसित भूमि का भी हस्तांतरण मान्रा जाता था । कालांतर में विस्वेदारी भ्रधिकारों 
का श्रर्थ स्थाईतौर पर विकसित भूमि में किसान के मालिकाना हकों के रूप में 
माता जाने लगा* । सन्रु १८३० के पश्चातु सरकार ने विकसित भूमि में केवल श्रपने 


मालिकाना हकों का परित्याग कर बिस्वेदारों का मालिकाना दर्जा स्वीकार कर 
लिया था। 


श्रस्तचित और बंजर भूमि : 


सरकार का बंजर भूमि तथा अतिचित भूमि पर स्वामित्व था। इस क्षेत्र 
में अत्यन्त कम वर्षा के कारण श्रर्चचित भूमि का कोई महत्व नहीं था* किसान 
प्रसिचित भूमि पर एक दो फसल शझ्वश्य पैदा कर लिया करते थे, परन्तु वे उस पर 
स्थाईतौर पर कृषि नहीं करते थे और बाद में दूसरी ऐसी नई भूमि को जोत लिया 
करते थे, क्योकि जिले मे ऐसी भूमि का बवाहुल्य था। इन्हीं कारणों से, सरकार ने 
इस भूमि पर नई ढाणियां (खेड़े) बनाए और नए काश्तकारों को बसाने व उन 
काशतकारों को जो इस जुमीन को विकसित करना चाहते थे पट्टा प्रदान करते, व 
सभी किसानों से जिनमें विस्वेदार भी शामिल थे इस भूमि पर उनके श्रपने मवेशियों 
की चराई के कर की वसूली के अधिकार का भी उपयोग किया ॥४ 


इस प्रश्न पर काफी विवाद था कि पड़ती भूमि पर सरकार काया ग्राम 
पंचायतों का स्वामित्व है । परन्तु सनु १८३६ में एडमस्टन ने भूमि बन्दोवस्त के समय 
अजमेर के प्रथम दो सुपरिन्टेडेंट की राय को, कि सरकार ऐसी सभी भूमि की मालिक 
है, मानकर सरकार के स्वामित्व को मान्यता प्रदान की थी? | इन श्रधिकारों को 
पुराने विस्वेदारों को भी स्वीकार करना पड़ा । जब कर्नेल डिक्सन ने नये खेड़े बसाने 
और उन नये किसानों को जो इसे विकसित करने व कुए खोदने को तैयार थे, 
रियायतीदर पर यह भूमि देने का निर्णय किया तब कर्नल डिक्सन की इस योजना 
का विस्वेदसरों ने कोई विरोध नहीं किया और न यह मांग ही की नया किसान इस 
भूमि का लगाने उन्हें दिया करे ।* 


छर२ १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


सन्‌ १८१६ के थाद श्रुधृति में परिवर्तन : ह 

सद्‌ १५८४६ में पहली बार गाँवों की सीमाओों का निर्वारण क्रिया गया और 
थामसन की देखरेख में गाँव बन्दोबस्त किया गया। इस बन्दोबस्त से खालसा 
भूधृति में महस्वपूर्णा परिवर्चन हुप्रा । रेयतवारी की जगह मौजाबार की व्यव्या 
लागू की गई१० | रैयतवारी व्यवस्था में प्रत्येक किसान के अपने द्वारा विक्रम्तित 
भूमि में उसके कुछ विशेष हक स्वीकार किए गए थे परन्तु इसमें कृपक समाज” को 
हक नही थे वरनु यह अधिकार व्यक्तिगत किसान को ही था ! मौजावार व्यवस्था के 
श्रनन्‍्तर्गत क्पक्त समाज को भाईचारा स्वामित्व संस्थान में वदल दिया गया था 'मौजा- 
वार व्यवस्था का सार यह है कि एक्र निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल जो उस गाँव का 
सीमा क्षेत्र होता था, उस गाँव के कृपक समाज की सपत्ति घोषित किया जाता था, 
ओर इस कृषक समाज को उस क्षेत्रफल की भूमि का मालिक समझा जाता था ।११ 
गाँव की सारी पड़ती भूमि गाँव तथा खेड़े की सम्मिलित भूमि संपत्ति (प्रमालात जुमीन) 
मान ली जाती थी। ये खेड़े कर्नल डिक्सन द्वारा नये बसाएं गए थे और उन्होंने 
पृथक्‌ से इतकी व्यवस्था की थी । 

मेरवाड़ा में मेरों की लूट-खसोट को वृत्ति, विरल जनसंख्या श्रौर पथरीली 
भूमि होने के कारण निश्चित भूृघृति की प्रक्रिया का प्रादुर्माव नहीं हो सका था । 
परन्तु इस क्षेत्र में भी जहाँ पहले राजपूत शासक शांति व्यवस्था स्थापित करने में 
असफल हुए थे वहाँ कर्नल हॉल और डिक्सव को सफलता मिली । उन्होंने वहाँ नए 
खेड़े वसलाए, तालाबों का निर्माण करवाया और किसानों को पट्टे जारी किए । 
सन्‌ १८५१ के वंदोबस्त में इन नए बसे हुए किसानों को भी सरकार ने पुराने 
किसानों के समकक्ष मान लिया और उनके कब्जे की भूमि में उनका मालिकाना हक 
स्वीकार कर लिया था ॥१४* - 
बिल्डर का प्रशासन : 


रृ८ जुलाई, १८१८ को प्रजमेर अंग्र जी राज्य में मिला लिया गया था | 
इसके पूर्वेवर्ती वर्ष में, खालसा भूमि से वास्तविक भू-राजस्व में मराठों को कुल 
१,१५,०६० रुपए प्राप्त हुए थे । 

अजमेर के प्रथम सुर्पारिटेंडेंट बिल्डर ने लगाव की दरें संभावित ग्राधी 
फसल” निर्धारित की थी । विल्डर ने भारत सरकार को प्रचलित व्यवस्था को रद्द 
करने का सुझाव दिया क्‍योंकि वे इसे अत्यन्त आपत्तिजनक एवं अम्ततोपप्रद मानते 
थे | उनका सुकाव था कि खालसा भूमि में प्राचीन परम्परा के अनुसार फसल को 
कूतकर उसके मूल्य को बांट लेना चाहिए। एफ. विल्डर ने दिनांक २७--६-१५१५ 
को सर डेविड श्रॉव्टरलोनी को लिखा “यदि आप स्वीकार करें तो में यह प्रस्तावित 
करने की झनुमति चाहता हैं कि इस वर्ष सम्पूर्स खालसा भूमि में फलल का बराबर भाग 
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करके, इससे पूर्व प्रचलित श्रत्यन्त आपत्तिजनक और असंत्ोपजनक व्यवस्था कौ 
पुरंत: समाप्त कर दिया जाए। इस नई व्यवस्था के अन्तगंत झ्धिक भूराजस्व 
प्राप्त हो सकेगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हैँ | इसके फलस्थरूप लोगों में जो 
संतोप और विश्वास उत्पन्न होगा उससे आगे चलकर लोगों में और अ्रधिक उद्यम एवं 
विकास के प्रति परिश्रम की भावना को बल मिलेगा ।” लोगों ने कृती गई फसल का 
आधा मूल्य लगाने के रूप में देना सह्प स्वीकार कर लिया क्योंकि पहले की 
व्यवस्था में भी श्राधी फसल राजस्व के रूप में ली जाती थी और निकटवर्ती पड़ोसी 
रजवाड़ों में भी इतना ही लगान लिया जाता था१३ । पहले वर्ष सरकार को भू- 
राजस्व से १.५६,७४६ रुपए प्राप्त हुए । 

फसल के विभाजन की इस दर को एफ. बिल्डर अत्यन्त ओऔचित्यपूर्ण मानते थे 
और इनकी यह भी मान्यता थी कि इससे निश्चय ही लोगों £ मन में “नई सरकार 
की उदारता और न्यायप्रियता के प्रति विश्वास पँदा होगा ।” उनकी मान्यता तो 
यहाँ तक थी कि तीन सालों में यह जमा दुगुनो हो जाएगी जो अ्ग्न जो के पूर्व किसी 
भी सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकी थी और यह भी लोगों पर बिना किसी 
नए भार को थोपे ही उपलब्ध हो सक्रेगी१४ | आ्रागामी वर्षो में जमा में वृद्धि के 
बारे में वे इतने श्राश्वस्त थे कि उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि तीन वर्ष का 
क्रमिक बन्दोबस्त लागू कर देना चाहिए जिसमें पहले वर्ष १,७६९,४३७ की राशि, 
दूसरे वर्ष २,०१,६६१ रुपए तथा तीसरे वर्ष २,४६,४३०३ की राशि भूराजस्व में 
किसानों से वसूल की जाए ।१* 

ऐसा प्रतीत होता है कि विल्डर को जिले के सीमित साधन व कृषि की गिरी हुई 
हालत का ज्ञान नहीं था । इसलिए उनके द्वारा निर्वारित रग्शि, श्रवुर्ण व श्रविश्वस्त 
झांकड़ों व जानकारी पर श्राधारित थी ।१६ *“ध्वास्तव में वे इस क्षेत्र की वास्तविक 
परिस्थिति से अनभिज्ञ थे इसलिए उनके भ्रशासनिक दृष्टिकोण में तथा लाह्नस व 
वॉइटवे में एक गहरा श्रन्तर विशेषकर राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में परिलक्षित 
होता है । उनका केवल एक ही उदं श्य था कि किसी तरह से सरकारी राजस्व में 
वृद्धि की जाए और यह वृद्धि किन पिद्धान्तों के आधार पर संभव है, इसके विश्ले- 
परा का उन्होंने कभी प्रयत्न नहीं किया । उन्होंने इस क्षेत्र में इतने अ्रव्यवस्थित ढंग 
से काम किया कि न तो उन्होंने अपने द्वारा सुकाई गई पूर्ति के आधारों की जान- 
कारी ही प्रदान की और न वे तथ्य ही प्रस्तुत किए जिनके आधार पर कथित कर 
व्यवस्था का निर्धारण किया गया था । सरकार ने भी बन्दोबसत का यह सुझाव 
कुछ हिचकिचाहट के साथ यह जानते हुए भी कि संभावित विकास कार्यों पर 
श्राधारित बंदोबस्त हानिकारक व अनिश्चित हो सकता है, स्वीकार कर लिया । 
इसके फलस्वरूप आगे चलकर कृपकों की भावनाएं कुंद हो चली और उनकी संपत्ति- 
संचय में विकास कार्यों के प्रति भावना को भी ठेस पहुंची १७ 


४ ११वों शताब्दी का;अजमेर 


विल्डर के अनुमानों को पहले वर्ष में ही धवक्ा लगा जबकि दोनों फसलें नष्ट 
हो जाने से बंदोवस्त अस्त-व्यस्त हो गया । तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि सरकार 
एक निश्चित वाधिक राशि १,६४,७०० रुपए लगान के रूप में वसूल करले तथा शेष 
रकम माफ कर दे | यह प्रस्ताव सरकार मे भी स्वीकार कर लिया और पाँचसाला वंदो- 
बस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी । चतुर्थ वर्ष में यह अनुभव किया गया कि उपयुक्त 
निर्धारित राशि भी भारी पड़ती है और लोगों को राजस्व चुकाने के लिए कर्ज लेना 
पड़ रहा है । यह स्थिति भी उन दिनों थी जबकि पूर्ववर्ती तीन वर्षों में फसलें श्रच्छी 
हुईं थीं। पाँचवे वर्ष शन्रकाल की स्थिति पैदा हो जाने से केवल ३१,६२० रुपए की 
रकम ही राजस्व के रूप में वसूल को जा सकी ।7 उस वर्ष १० जून तक छुटपुट 
वरसात हुई, इसके बाद केवल दो बौछारें १९ श्लौर २० श्रगस्त को हुईं । उत्तर-पश्चिमी 
क्षेत्र में लू की लपटों से तालाब भौर कुए सूख गए श्रौर खरीफ की फसल भुलस 
कर नष्ट हो गई । इसके कारण बहुत से मवेशी मर गए और शेष बचे हुए पशुधन 
को लोग चराई के लिए मालवा की ओर ले गए । अनाज रुपए का बीस सेर बिकने 
लगा था। मार्च में दो वार भारी हिमपात (पाला पड़ना) से पहले से ही कमजोर 
बचीखुची रबी की फसल भी नष्ट हो गई । 


छः सूखे भौर भ्रकालग्रस्त वर्ष अ्रजमेर में विताकर विल्डर महोदय दिसम्बर, 
१८२४ में स्थानांतरण पर श्रन्यत्न चलें गए। उन्होंने कभी भूमि की स्थिति व लोगों 
की हालत की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया । यह एकदम 
अ्रविश्वतसनीय एवं चौंका देने वाला तथ्य है कि जब अ्रजमेर के पूरे राजस्व एवं पुलिस- 
प्रशासव का मासिक व्यय केवल १३७४ रुपए थे उनका झपना मासिक वेतन ही 
३००० रुपए था। बिल्डर का दृष्टिकोण तत्कालीन श्रंग्रेज सरकार की नीति की 
स्पष्ट भलक प्रस्तुत करता है ।१४ 


पुर्नव्यवस्था काल (१८२४-४१) 


विल्डर के स्थान पर नियुक्त हेनरी मिडलटन ने राजस्व श्रन्न के रूप में उगा- 
हने की नीति को पुनर्जीवित किया । उनकी यह घारणा थी कि “नगदी के रूप में 
लगान देने के वजाय यह व्यवस्था गरोब किसानों द्वारा श्रधिक पसंद की जाएगी ।२१ 
जिन्हें अकाल ने फककोर दिया है और जो इतने गरीब हो गए हैं कि अपने कुशओों 
तक की मरम्मत कराने में श्रसमर्थ हैं तथा सूदखोरों के चंगुल में फंसे पड़े हैं ।” परन्तु 
पहले वर्ष (१८२५-२६) के अनुभवों से ही वे यह बात समझ गए कि यह व्यवस्था 
नहीं चल सकेगी । २६ नवम्बर, १८२६ तक उन्होंने नए खाते तैयार कराएं तथा 
सरकारी झ्राय के स्रोतों का आधार गत वर्षो के श्रांकड़ों को रखा । राजस्व-कर 
उन्होंने १,४४,०७२ रुपए निश्चित किया और इसे पांच साल के लिए मंजूर किया । 
शीघ्र ही यह बात भी सामने झा गई कि मिडलठन द्वारा झ्राँका गया लगाने 
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भी भ्रधिक है । निर्धारित राशि पहले साल उनके द्वारा वसूल की गई, परन्‍्तुं 
यह वात पूर्णतया स्पष्ठ हो गईं कि झ्रागामी वर्ष में इतनी राजस्व वयूली भी संभव 
नहीं ही सकेगी ।२१ 


अवहुबर, १८२७ में मिडलटन के स्थान पर केवेंडिश की नियुक्ति हुईं। इन्हें 
सहारनपुर जिले में राजस्व प्रशासन के कार्य का अच्छा श्रतुभव था । केवेंडिश उत्साही 
एवं योग्य अधिकारी थे उन्होंने शीक्ष ही इस्तमरार, भौम और जागीर के बारे में 
महत्वपूर्ण अंकेक्षण किया । केवेंडिश ने कतिपय कारणों से मिडलटन द्वारा निर्धारित 
राजस्व को दुवंह माना । उन्होंने लिखा कि कृषि योग्य भूमि उतनी ही रही है, जितनी 
मराठों के समय में थी जिससे वे केवल ८७,६८९ रुपए का राजस्व उगाहते थे । 
बहू भी जबकि कूते की दर झाघें से भ्धिक फसल की थी । श्रजमेर की भूमि पथ- 
रीली होने से किसान को श्रधिक परिश्रम करना पड़ता है और इसलिए आधी फसल 
लगान के रूप में देना उसकी क्षमता के बाहर है। कर-निर्धारण, भूमि की उपज के 
आधार पर नहीं होकर अनिर्धारित और मतमाने रूप में वसूल किया जाता है, और 
पहले का लगान उन अच्छे वर्षों के आधार पर किया गया है, जबकि खादात्ों के 
भाव ऊँचे थे ।*६ उन्होंने मिडलटन द्वारा निर्धारित क्षेत्र में वे दरें लागू की जो 
उन्‍होंने पहले सहारनपुर में लागू की थीं भर यह लेखा प्रस्तुत किया कि राजस्व 
१,४४,०७२ रुपए के बजाय ८७,६४५ रुपए होता चाहिए । उनके अनुसार प्रारम्भ 
से ही जिले.में राजस्व तीन कारणों से अ्रधिक्त कुता गया था। एक तो यह था कि 
भराठे अपनी ताकत के आधार पर बिना किसी नियमित आधार के किसानों से ज्यादा 
से ज्यादा कर वसूल करते थे । दूसरा कारण यह था कि संधिया ने जब अजमेर अग्रेजों 
को हस्तांतरित किया तो उसने यहाँ की राजस्व राशि को बढ़ा चढाकर बताया था 
फलस्वरूप बिल्डर ने उस असंभव स्तर की प्राप्ति के लिए भारी प्रयत्व किया । 
तीसरा कारण यह था कि सब १८१८-१६ का वर्ष अजमेर के लिए खुशहाली का 
वर्ष था । जब कि पड़ोसी रियासतों मेवाड़, मारवाड़ में पिडांरी सरदार श्रमीर खान 
की लूठपाट के कारण कृषि चौपट हो जाने से वहाँ अन्न की भारी कमी हो गईं थी 
और इन रियासतों में अनाज के निर्यात के कारण श्रजमेर में भाव बहुत ऊँचे चढ़ 
गए थे । इस नव विजित क्षेत्र में अ्रंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्रथम कर निर्धारण चूंकि 
अनाज के गलत भावों पर आधारित था इसलिए उस राशि की प्राप्ति असंभव थी । 
उन्होंने इस क्षेत्र में अपने प्रवेश के समय श्रचलित भावों को आधार बना लिया था 
जो क्षेत्रीय ग्रशांति के करिण काफी ऊँचे थे । वे यह अनुमान हहीं लगा सके कि 
शांति एवं व्यवस्था स्थापित होने व मार्ग खुले रहने से कृषि में वृद्धि एवं भावों का 
नीचे गिरना स्वाभाविक है । ९३ 


केवेंडिश ने नया बन्दोबल्त करने व अकाल तथा झभाव की स्थिति में किसानों 


७६ १६वीं शताव्दी का अ्जमैर-- 


को लगान देने के लिए बाध्य करने के बारे में सरकार को उन्होंतरे व्यक्तिगत जोत के 
आधार पर कूते का सुकाव दिया जबि मिडलटन की बन्दोउस्त प्रक्रिया में इसका 
ख्याल नहीं रखा गया था ।९४ इस बात पर उन्होंने विशेष रूप से प्रकाश डाला कि 
ग्रभाव के दिनों में जो छूट, सहायता इत्यादि इकट्टी प्रदान की जाती है वह वास्तविक 
किसानों तक नहीं पहुँच पाती है। तहसीवदार, काठुनगों, पटवारी और पटेल इसे 
आपस में वाँट लेते हैं। इस वात का श्रेतर केवेंडिग को है कि उन्दों। पहनी बार 
यहाँ पटवारी खातों वी प्रथा चालू की । पटव'रियों के हल्के में अ्श्रिक ग्राम रखे गए 
यहाँ तक कि अभी तक जिन ग्रामों के लिए कोई पटवारी नहीं था वहाँ भी पटवार 
व्यवस्था स्थापित की गई तथा प्रत्येक पटवारी को यह आदेश दिया गया कि वह जो 
भी रकम किसानों से बसूल करे उसकी लिखित रसीद प्रदाव करे ,*४ सरकार-ने 
केवेडिश के प्रस्तावों को सामान्यतः स्वीक्वार किया परन्तु जहाँ तक लगान के भारी 
होने का प्रश्न था, यह निर्णय लिया कि नए बन्‍्दोबस्त से पहले प्रत्येक ग्राम की 
वास्तविकता का पता लगाने का गंभीर प्रयत्न किया जाना चाहिए । २६ यह अजमेर 
का दुर्भाग्य हो था कि यहाँ का प्रथम वन्दोवस्त केवेंडश जैसे कुगल श्रधिकारी 
की अपेक्षा मिडलटन जैसे व्यक्ति ने किया। अग्नेजू अधिकारियों ने इस तथ्य को 
स्वीकार किया कि उस साल खाद्यान्न के ऊचे भावों के कारण राजस्व श्रधिक निर्धा- 
रित किया गया था । परन्तु फिर भी सरकार ने अपने राजस्व में संशोवन करना 
अ्रस्वीकार कर दियपा। सरकार ने केडेंडिश द्वारा प्रस्तावित कतिपय सुधारों एवं 
सुभावों, को भ्रवश्य स्वीकार कर लिया जैसे, श्रकाल व शअ्रभाव के दिनों में किसानों 
को छूट दो जाय इत्यादि । सत्य तो यह है कि जबतक श्रजमेर में बेवेंडिश रहे, 
किसानों को लगातार छूट मिलती रही और क्रिसी भी वर्ष लगान की राशि 
मिडलटन द्वारा निर्वारित लगान की रकम तक नहीं पहुँच पाई ॥%७ 


केवेंडिश के उत्तराधिकारी मेजर स्पीयर्स ने नए बंदोबस्त का कोई प्रयत्न 
नहीं किया परन्तु उसके साथ यह घ्योन रखते हुए कि निर्वारित लगान की रक्रम 
अत्यधिक भारी है, वे यया संभव छूट प्रदान करते हैं । यह पूर्णतया स्पष्ठ हो गया 
था कि मिडिलटन के बन्दोवस्त में परिवर्तव श्रावश्यक्र है । एडमंस्टन ने जिनकी 
नियुक्ति मेजर स्पीयर्स के स्थान पर हुई थी भ्रगले साल ही भ्रल्पावधि बन्दोबस्त लागू 
किया और लगान की राशि १,१६,३०२ रुपए निर्वारित की तथा साथ ही यह 
प्रावधान भी रखा कि जो किसान वंदोबस्त की नई दरों पर भुगतान न करना चाहे 
थे पुरानी खाम दरों पर फसल का आवा भाग कर के रूप में दे सकते हैं १० 


सद्‌ १८३५-३६ में एडमंस्टन ने नियमित बंदोबस्त का काम हाथ में लिया 
जिसे आगामी दस वर्षों की श्रवधि के लिए निर्धारित होता थधा। श्तएवं इसे दश- 
वाषिक बंदोबस्त की संज्ञा दी गई । एडमंस्टन ने क्षेत्र की स्थिति के बारे में पूर्ववर्ती 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ७७ 


भूराजस्व की प्रशासनिक भूलों का प्रतिरंजित चित्रण प्रस्तुत करते हुए पह निष्कपें 
निकाला गया 'कि जिले का विकास तो दूर रहा उसकी अ्रवनति हुई है । जामा को 
अधिक निर्धारित कर उसकी वसूली में जितनी कठियाई हो उतनी अनियमित रूप से 
प्रतिवर्ष छूट देने की चली प्रा रही प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने प्रयत्त किया । 
एडमंस्टन ने केवेंडिश की त्तरह अन्न के भावों का भ्रन्दाजा नहीं लगाया बल्कि उन्होंने 
कर निर्धारण-हेतु भावों का निर्णय करने के लिए एक प्रणाली निर्वारित की। प्रामों 
की पैमाइश की गई जिसके अनुसार कृषि योग्य भूमि २६,२५७ एकड़ थी। उन्होंने 
इस भूमि को तीन श्रेणियों में विभक्त हिया--चाही (सिचित) ८,६८६ एकड़, तालाबी 
२१८० एक्ट और बारानी (प्सिचित) २५,०८८ एकड़ । इसके पश्चात्‌ उन्होंने मगदी 
फसलों वाली भूमि या दो फसली भूमि (मक्का और कपास) का लगान निश्चित किया 
जो खाम तहसील में उस समय प्रचलित मूल्यों के श्राधार पर था। इसके साथ ही 
उन्होंने प्रति वीघा भन्य फसलों की श्रौसत उपज को झाँक़ा । पटेलों श्रौर महाजनों 
कौ छोड़कर लगान फपल का झ्राधा भाग निर्धारित किया व उसको नगदी में परि- 
घतंव करने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती पाँच वर्षों के प्रचलित मूल्यों के औसत मुल्य को 
निर्धारित किया । इम तरह से वे एक काम चलाऊ जमाबनदी प्राप्त करने में सफल 
रहे, जो १५७,१५१ रुपयों के लगभग थी। उन्होंने प्रत्येक ग्राम का दौरा किया 
और प्रत्येक जगह के बारे में सरईरी लगान की मांग पिछली वित्तीय स्थिति, वर्ते- 
मान हालत झौर भावी संभावनागं के संदर्भ में निधरित की और किसी भी ग्राम को 
छोड़ा नहीं गया । दो छोटे गाँवों को खाम मे लिया गया क्योंकि वे एडमंस्टन के 
निर्धारित स्तर के सिद्ध नहीं हुए। शेप ग्रामों ने उनकी शर्ते स्वीकार कर ली थीं । 
बन्दोवस्त की निर्धारित राशि १.२७ ५२५ रुपए और खाम ग्रामों को जोड़ने पर उक्त 
राशि १,२६,८७२ रुपए निश्चितु की गई ।*5 


एडमंस्टन के मतानुमार अजमेर-निवासी भ्रधिकतर लापरवाह, दरिद्र और 
कर्जदार ये । बोहरे ग्रामों के एक त्तरह से स्वामी बन गए थे। वे किसानों को 
परकारी लगान जमा करवाने व मवेशी खरीदने के लिए रुपया कर्ज पर देते थे । 
वे ग्राम समाज के खर्च को संचालित फ़िया करते थे । यहाँ तक कि किसान व्याह 
शादी या प्रन्य त्यौहारों पर कया खर्च करेंगे, वह भी इनसे संचालित होता था। 
प्रहाजन किसानों को ऋण का हिम्ताव नहीं देते थे, और इनसे लिया गया ऋण एक 
पीढ़ी से दूस ) पीढ़ी तक चलता ही रहता था । एडमंस्‍्टन ने प्रत्येक्त ग्राम में राजस्व 
कर-निर्यारित करने के लिए मुदिया से सम्पर्त् स्वायिस किया क्‍योंकि उनकी यह 
मान्यता थी कि वह ग्राम समाज की इच्छानुसार ही व्यवहार करता है ।२९ 


दस वापिक बन्दोबस्त कृषि योग्य भूमि और व्यक्तिगत जानकारी के ग्राधार 
प्र किया गया था। प्रत्येक ग्राम का कर-निर्बारण च्याविक तया ओऔचिस्पाणं 


ज्द १९वीं शताब्दी का अजमेर 


ढंग से किया गया था फिर भी यह कई माने में अघूरा एवं असमान था 
क्योंकि गाँव का लगान प्रत्येक किसान पर समान रूप से बाँद दिया गया था। 
श्रवतक किसान आझाधी फसल पटेलों को देते थे और एत्य्रेक्त गाँव की राशि में जो 
कमी होती थी उसकी पूर्ती जो लोग खेती नहीं करते थे उनको करनी पड़ती थी 
केवेंडिश ने कुछ अंशों में खेवट-प्रथा लागू की थी परन्तु सभी खेतदारों के सम्मिलित 
उत्तरदायित्व की भावना व्यावहारिक रूप से सम्पूर्ण जिले के लिए अ्रजनवी चीज 
थी । इसे एडमंस्टन ने पूरे जिले में पहली वार लागू किया । एक किसान, जिसका 
कर उपज का आधा भाग निर्धारित किया गया था, उसे फसल अच्छी हो या बुरी 
हो, छुकाना ही पड़ता था । उसे इस प्रथा के अनुसार उन किसानों के कर की रकम 
भी चुकानी पड़ती जो किन्हीं कठिनाईयों के कारण दूसरी जगह चले गए थे या 
जिन्होंने साधन के प्रभाव में कृषि छोड़ कर मजुदुरी पर निर्वाह करना प्रारम्भ कर 
दिया था ॥3* 


यद्यपि अ्रजमेर-मेरवाड़ा पर श्रंग्रेजों के आधिपत्य के बाद यह प्रथम व्यवस्थित 
बंदोबस्त होते हुए भी इसमें कई गंभीर दोप थे । लगान की दर, जो फसल का 
आधा भाग थी, बहुत अधिक थी । वास्तव में यह दर उत्तर-पश्चिमी सूबों की प्रति 
एकड़ राजस्व भार से दुगनी थी ।3* अतएवं, इसमें कोई आएचये नहीं कि किसान 
और अ्रन्य लोग यह भांग करने लगे थे कि वास्तविक उपज के श्राधार पर लगान 
वसूली की प्रथा पुनः जारी की जाय । यद्यपि सरकार ने वंदोबस्त में किसी तरह के 
प्राघारभूत परिवतेनों की इजाजत नहीं दी थी तथापि भ्रामों को यह छूट दी गई 
कि वे चाहें तो सीधी व्यवस्था के अन्तर्यत्त जा सकते हैं । ८५१ ग्रामों ने इसे स्वीकार 
कर राहत की सांस ली । इससे यह स्पष्ट हो यया था कि एडमंस्टन का बंदोबस्त 
उन किसानों की स्थिति सुधारने में असफल रहा,; जो;श्रर्थाभाव के कारण अपने कु शरों 
की मरम्मत करने ओर अभ्रपनी जोतों को सुधारने में श्रसमर्थ थे 33 


कर्नल सदरलैंड जिन्होंने एडमंस्टन केलजाने के कुछ ही दिनोंदुबाद श्रजमेर के 
कमिश्नर का पद संभाला था, कर-निर्धारण की इस प्रथा की कड़ी आलोचना की । 
उन्होंने इस प्रथा को अजमेर जिले के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त ठहराया तथा एक 
प्रलग ही ढंग की प्रक्रिया सुकाई जो कर्नत डिक्सन द्वारा मेरवाड़ा में लागू की गई 
थी । सदरलैड ने अनुभव किया कि यदि बसी हो व्यवस्था श्रजमेर के लिए लागू की 
जाय तो वह पूणंतया लोकप्रिय सिद्ध होगी। कर्नल सदरलेंड ने जनवरी, १८४१ में 
अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि कपास, मक्का, गन्ना और श्रफीम की फसल देने 
वाली जोतों पर नकद दर लागू की जाए और श्रन्य फसलों वाली जोतों की पैमाइश 
की जाकर लगान बंदी की जाए तथा उपज का एक तिहाई भाग सरकारी राजस्व के 
रूप में लिया जाए व निकठवर्ती प्रमुख मंडियों में प्रचलित बाजार भावों के वापिक 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ६ 


भाधार पर उसे नगदी में परिवर्तित किया जाय ।3४ न्ई भूमि पर खेती करने के लिए 
किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप यह सुझाव दिया कि इनसे धुराजस्व प्रथम वर्ष में 
फसल का छठा भाग, दूसरे वर्ष में पांचवां भाग, तीसरे रर्प में चौथा भाग और 
तत्पश्चात्‌ तीसरा भाग लिया जाना चाहिए। उन किसानों को जो मेड़वंदी करें या 
नये कुए खोदें उन्हें राजस्व में कुछ छूट भी दी जाए जिससे अधिकाधिक पड़त भूमि 
में खेती को प्रोत्साहम मिल सके ।3£ 


करेल डिय्सन का यत्दोबस्त (१८४२) 

इन सुझावों के श्राधार पर सदरलैड ने डिक्सन के वंदोवस्त की भूमि का तैयार 
की जो श्रजमेर-मेरवाड़ा मे श्रंग्रेजों के राज्य्व प्रशासन के इतिहास में एक मानक सिद्ध 
हुआ है । फरवरी, १८४२ में अ्रजमेर के सुपरिटेडेंट पद पर नियुक्त होने के पूर्व॑ 
डिक्सन मेरवाड़ा के सुर्पारिटंडेंट थे और वहाँ उनका प्रशासन इतना सफल रहा कि 
भारत सरकार ने भ्रजमेर जिले की कर-निर्धारण जँसी पेचीदी समस्या भी उनके हाथों 
में सौंपने का निर्णय लिया। 

डिकसन के आगमन के साथ ही श्रजमेर जिले में भौतिक विकास का नया 
चरण प्रारम्भ हुआ । भ्रागामी छः वर्षों में म्रकेलि मेड़बंदी के निर्माण भौर मरम्मत 
पर ही ४,५२,७०७ रुपए सरकार ने व्यय क्रिए । कृषि विकास के लिए किसानों को 
सरकार ने उदार ऋरश प्रदान किए। लगान की सरकारी मांग श्राघे से घटाकर 
हैं कर दी गई । इसके साथ ही किसानों को यह सुविधा भी प्रदान की गई कि जो इसे 
स्वीकार न करना चाहे वह पुरानी खाम व्यवस्था मंजूर कर सकता है । जब कभी 
कोई नया तालाब बनाया जाता था मरम्मत की जाती तो लगान के साथ निर्माण 
व्यय का कुछ प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जाता था ।3६ 

कर्नल डिक्सन ने अजमेर जिले में कर-निर्धारण के संबंध में भी मेरवाड़ा के 
ग्रामों में अपने द्वारा किए गए राजस्व एवं प्रशासनिक कार्यो के अनुभवों का उपयोग 
किया । ये ग्राम उनकी सीधी व्यवस्था के झ्न्तर्गंत थे । एडमंस्टन द्वारा निर्धारित 
लगान से उन्होंने प्रति गाँव पर आठ प्रतिशत रुपए तालाबों के निर्माण में व्यय किए गए 
तथा व्यय की पूर्ति के लिए जोड़े । जब कभी उन्हें यह श्रनुभव होता कि कोई ग्राम इस 
राशि का भार सहज वहन कर सकता है, तभी वे उस ग्राम पर यह भार लगाते ये । 
यदि उन्हें यह लगता कि कोई ग्राम इससे अ्रष्रिक राशि देने में भी समय है तो वे 
उसका लगान ऊंचा रखते व यदि कोई ग्राम सामान्य स्तर मी पूरा करने में भ्रसमर्थ 
होता तो वे निर्धारित राशि कम झर देते थे । लगान निर्धारित होने के पश्चात्‌ ही 
लगान की दरें निर्धारित की जाती थीं। अलग-भ्रलग गाँवों में श्रापस में राजस्व 
भार की भिन्नता के कारणों को कभी समभने का प्रयास नहीं किया गया । जिले कौ 
पूर्ण जानकारी के बावजूद कर्नेल डिक्सन अपने से पूर्दे निधारित लगान में ब्याप्त 


च्द० १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


झसमानता को नहीं रोक सके३०। 

लेपिटनेन्ट गवर्नर की राय में १,(८,२७३ रुपयों की राशि उचित थी । इसके 
अनुसार वे एडमंस्टन द्वारा निर्धारित लगान में तालाबों के निर्माण पर किए गए 
खर्च का ६ प्रतिशत व्यय भार शौर जोड़ देना चाहते थे। सब्‌ १८४७--४८ में 
सरकार के लिए फसल की दो तिहाई वसूली संभव हो सकी तथा १,६७,२३७ रुपयों 
की राशि खजाने को उपलब्ध हुई। एडमस्टन की लगान व्यवस्था के मुकाबले में 
किसानों को डिक्सन की व्यवस्था के अन्तर्गत कम भार लगा । इसका परिणाम यह 
हुमा कि श्रत्षिचित क्षेत्र में कृपि का बहुत विकास हुझ्लाउ5 । 


कर्नल डिक्सन को श्रपने द्वारा की गई व्यवस्था को वध्यावहारिकता पर पूर्ण 
विश्वास था | नई बन्‍्दोवस्त प्रक्रिया को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा “यदि मौसम 
श्रनुकुल रहा और तालाब भर गए तो लोग आसानी से हंमी-खुशी लगाने झुका 
सकेंगे | यदि सूखा पड़ता है तो हमने इतनी छूट की व्यवस्था कर ली है कि लगान 
भरने की पीड़ा लोगों को छू तक नद्ठीं सकेगी । यह वात ध्यान में रखना जछूरी है 
कि हमने लाभ जनता के लिए रखे हैं और झरने लिए घाटे का भार । श्रजमेर- 
मेरवाड़ा जमे क्षेत्र में जहाँ मौमम अत्यन्त ही अनिश्चित रहना है जमींदारों को बकाया 
लगान के लिए, जबकि फप्तत्त हुई ही नहीं हो परेशान करना, उन्हें हतोत्साहित 
करना है ।” 

कर्नल डिक्सन के नए बन्दोबस्त की मंशा ग्रक्राल के वर्षों को छोड़कर 
सालाना जमा वसूली की नहीं थी । उसने लगान की रकम इतनी ऊँची निर्धारित 
की कि जिसे डिक्सन के ग्रनुसार अ्रच्छे वर्षों में वसूल किया जा सकता था। परन्तु 
उच्होंने आवश्यकतानुसार छूट देने की व्यवस्था भी रखी थी। जनता ने इसे बड़े 
झनमने ढंग से स्वीकार क्रिया था। कर्मेंच डिक्पन ने श्रपने बन्दोबस्त पर टिप्पणी 
करते हुए कहा “जनता को यह समभने में कि इस व्यवस्था में उनके हिंत और 
लाभ को मुख्य स्थान दिया गया है, हमारा प्रयास व्यर्थ रहा | “राजगढ़ परमने ने 
तत्काल नए लगान को स्वीकार कर लिया । रामसर के किसानों ने, जिन पर काफी 
भारी लगान लागू किया गया था कुछ हिचकिचाहट अश्रवश्य दिखाई परन्तु डिक्सन के 
प्रभाव और उनके समभाने से नयी व्यवस्था स्वीकार कर ली । 


लेफप्टिनेश्ट गवर्नर ने यद्यपि वन्दोबस्त की स्वीकृति प्रदान कर दी थी परन्तु 
उनके मन में यह भय अवश्य था कि लगाने इतना अधिक है क्रि संभवतः यह जिला 
इतनी राशि आसानी से भुगतान नहीं कर सकेगा । परन्तु उन्हें कर्नल डिक्सन के 
स्थानीय अनुभव और क्षेत्र के बारे में गहरी जानकारी के प्रति विश्वास के कारण 
इस पर आपत्ति प्रकट नहीं की । कोर्ट श्रॉफ डायरेक्टर्स को भी लेफ्टिनेन्ट गवनेर 
जैसा ही अंदेशा इस नई व्यवस्था के वारे में था परन्तु अंत में कर्नेल डिक्सन द्वारा 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूुमि घर 


प्रस्तावित बन्दोवस्त उसी रूप में इककीस वर्षों के लिए स्वीकार कर लिया गया । 
शरदोवस्त के भन्तरगंत निर्धारित कर नहीं देने पर यहाँ मंसूख करने व खाम व्यवस्था 
सागु करने का प्रावधान था । 


यह बन्दोयस्त केवल नाम के लिए हो मौजावार था। कनेल डिक्सन ने 
बसूली फो जो पद्धति भ्रपनाई उससे यह व्यवहार में रेयतवारी बन गया था। कनंल 
दिवसन ने ग्रामों को हल्‍कों में विभाजित कर, प्रत्येक हल्के की वसूली के लिए 
हक चपरासी के भ्रधीत रखा था। चपरासी--पटेल और पटवारी की सहायता से 
भ्रत्येक जोतदार से पटवारी के रजिस्टर में उसके नाम के भ्रागे चढ़ी रकम वसूल 
करता था। यदि जोतदार किन्‍्हीं कारणों से यह राशि नहीं चुकाता तो ग्राम के 
बनिए के माध्यम से जिसके यहाँ उसका खाता होता था, यह रकम वसूल कर लो 
जाती थी । यदि निर्घारित राजस्व वसूली के ये सभी तरीके निष्फल रहते तो कमल 
डिक्सन को यह निर्णय लेता होता था कि इसमें कितनी छूट दी जानी चाहिए और 
वे इस प्रस्तावित छूट की राशि की स्वीकृति के लिए सरकार को प्रार्थना करते थे । 
इस तरह की छूट के लिए मई, १८५४ में कर्नल डिक्सन ने १६,३२५ रुपए की राशि 
सरकार को प्रस्तावित की थी। यदि किसी ग्राम का लगान चुकाने में कोई बाघा 
उपस्थित होती तो डिप्टी कलेक्टर को वहाँ भेज कर लगान को नए सिरे से विभा- 
जित करने की व्यवस्था की जाती थी । इस तरह की प्रशासनिक प्रक्रिया पुरानी 
मौजावार पद्धति से मौलिक रूप से ही भिन्न थी । इस व्यवस्था के लिए ऐसे कलेक्टरों 
की आवश्यकता थी जिन्हें ग्राम के साधन-ल्रोतों की पुरी-पुरी जानकारी हो3९ । 

अ्रजमेर का बन्दोबस्त सम्पन्न करते के वाद कर्नेल डिक्सन ने मेरवाड़ा में 
लगान-निर्धारण का काम हाथ में लिया । मेरवाड़ा के वारे मे लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने किसी 
तरह का निर्देशन व नियम लागू नहीं किया | कर्नल डिक्सन को पूर्णों स्वतन्त्रता दी 
गई कि वे जो भी उचित समझें लागू कर सकते हैं। डिक्सन २७ सितम्बर, १८५० 
को मेरवाड़ा में भी वन्दोबस्त लागू करने में सफल हुए९ । नया बन्दोबस्त बीस 
पाला था। बन्दोबस्त में वापिक राजस्व की राशि १,८८,७४२ रुपए निर्धारित 
की गई४१ । 


कर्नल डिक्सन ने इस बन्दोवस्त में न तो भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभा- 
जित करने वाली विशद प्रक्रिया और न मूल्य-निर्धारण की ही प्रक्रिया प्रपताई । 
किसी भी ग्राम के लिए एक मानक माँग को निर्धारित करते समय उन्होंने एडमंस्टन 
द्ारा निर्वारित लगान को आधार माना और जलाशय या मेड़वन्दी का ६ प्रतिशत 
निर्माण-व्यय श्रौर जोड़ दिया । कर्नल डिक्सन ने इस जिले के बारे में अपने गहन 
प्रनुभवों के श्राघार पर और भी कतिपय महत्वपूर्ण निर्येय लिए । ग्राम की पैमाइश 
होने के बाद लमान निर्धारित किया गया । इसके अस्तर्गत विभिन्न ग्रामों के राजस्व 


दर १६वीं शताब्दी का अजमेर 


का भार एक-सा नहीं था। कर्नेल डिक्सन ने पहले ग्रामों की हालत का अध्ययन 
किया और जब उन्हें यह विश्वास हुआ कि अमुक गाँव उपज का आधा हिस्सा और 

' झगर वहाँ तालाब का निर्माण हुआ है तो ६ प्रतिशत निर्माण कर देने की स्थिति में 
है, तो उन्होंने उतना उस गाँव का लगान निश्चित कर दिया । अगर उन्हें यह मालूम 
पड़ता कि किसान इससे अधिक दे सकते हैं या इतना नहीं दे सकते तो राशि को 
घटाया या बढ़ाया जा सकता थाई* । 


डिक्सन का बन्दोबस्त संतोपजनक ढंग से काम करता रहा और सब्‌ 
१८४७४८ में सरकार को राजस्व से राशि १,६७,२३७ रुपए प्राप्त हुए। अबतक 
प्राप्त राजस्व में उपरोक्त राशि सर्वाधिक थी। यह राशि उनके द्वारा प्रस्तावित 
१,७५,७५६ की राशि के लगभग थी । उपरोक्त राशि उन्होंने १ प्रतिशत सड़क का 
कर घटाकर तथा १ प्रतिशत जलाशय-निर्माण कर के समावेश के आधार पर 
प्रस्तावित की थी ।४3 


सन्‌ १८५७ में कर्नल डिक्सन की मृत्यु से श्रजममेर जिले को उनकी सेवाह्रों 
से वंचित होना पड़ा | उनके निधन के साथ ही क्षेत्र में भौतिक विकास एवं नव- 
निर्माण का युग समाप्त हो गया । निस्सदेह उनके प्रशासन-काल में प्रकृति भी अचु- 
कूल रही । उनके वाद राजस्त्र से प्राप्त राशि स्थिर रही । उनके बन्दोबस्त के 
सिद्धान्त को भुला दिया गया और यह भावना शने: शर्नें; बल पकड़ती गई कि 
निर्धारित लगाने सरकार को एक निश्चित वापिक माँग है जिसकी पूरी वसूली 
आवश्यक है 


कर्नल डिक्सन के बाद बन्दोबस्त एवं कर-निर्धारण की यह जटिल समस्या 
अजमेर के प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर कैप्टिन जे० सी० ब्र्‌क्‍्स ने अपने हाथ में ली । 
उन्होंने २४ जुलाई, १८५८ को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शाम- 
लात की भूमि से प्राप्त लाभ का कोई लेखा नहीं रखा गया है और छूट की राशि 
सम्पूर्ण गाँव द्वारा उपभोग करने के कारण वास्तविक पीड़ितों तक पूरी नहीं 
पहुंच पाती है । अपनी रिपोर्ट में उन्होंने तालाब के पेटे की भूमि पर लगान को 
अधिक व अनुचित ठहराया । उन्होंने पटवारियों की वेतन वृद्धि कर उनकी आ्थिक 
स्थिति को सुधारा तथा उनके हल्कों में और छोटे-छोटे गाँव जोड़ दिए ताकि काम 
की कमी न रहे ।४४ म्ूक्‍्स ने यह झनुभव किया कि इस बन्दोवस्त में किसानों पर 
कर का भार अधिक है क्योंकि गत तीन वर्षो में गेहूँ" और जो के बाजार भाव पूर्व॑ 
स्तर से श्राघे रह गए थे ।४६ सब्‌ १८६७ तक राजस्व की राशि पूरी वसूल की जाती 
रही । सन्‌ १८६६ में राजस्व प्रत्येक ग्राम के पटेल से वसूल करने के आदेश लागू 
किए गए ।*७ 
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लाहूस का दन्वोवस्त : 


पुराने बन्दोवस्त की समाष्ति की अवधि समीप झा जाने से सन्‌ १८७१ में 
लाटूस को नए वन्दोवस्त के लिए बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया । अजमेर 
के कमिश्नर सॉन्डर्स ने उन्हें इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक्र निर्देशन प्रदान किया । 
उनसे जहाँ तक संभव हो सके प्रत्येक पटवारी के हल्के में एक जरीब सक्रिय रखने 
की सलाह दी गई ताकि काय जल्दी पूरा हो सके तथा उन्हें यथासंभव प्रत्येक ग्राम 
के जोतदार की विगतवार तफसील तैयार करने को कहा गया जिसमें उनके जोत की 
भूमि और उसकी श्रेणी का उल्लेख हो । पैमाइणों के दौरान क्षेत्रीय मानचित्र भी 
तैयार करवाने व पैमाइशों के सम्पन्न हो जाने के बाद प्रत्येक जोतदार को स्थानीय 
क्षेत्रीय मानचित्र की तथा बन्दोबस्त रेकॉर्ड में उसकी प्रविष्ठि की एक-एक प्रति 
प्रदान करने का आदेश भी दिया गया 5 


खतोनी और खसरा के बारे में निम्नांकित प्रविष्ठियां सुकाई गई-- 

१. क्रमांक 

२, लम्बरदार का नाम 

३. मालिक का नाम, जाति, पंतृक-हिस्से की राशि तथा हिस्से का भाग । 
४. जोतदार का नाम, जाति, पैतृक, मौर्सी भ्रथवा नहीं कुल जोत । 

५. शुजारा सूची में दर्ज खेतों की संख्या । 


६. उत्तर-दक्षिण मीन 
७. पूर्व-पश्चिम मीन 
सर्वे का विस्तृत क्षेत्र-- 
८. पड़त 
६. कृपियोग्य 
१०, नव तोड़ 
भूमि की किस्म-- 
११, कुग्रों से सिचित 
१२. अन्य स्रोतों से सिचित 
१३- असिचित 
१४. कुल रकबा 
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१५. फसलों की विगर्तें 
लगान--- 

१६. दर 

१७, राशिएईेई 


डब्ल्यू. जे. लाटूस की यह हड़ मान्यता थी कि मूल लगाने अत्यधिक निर्धा- 
रित था ।*" कृपियोग्य भूमि में विशेष वृद्धि नहीं हुई थी यद्यपि करुए काफी संख्या 
में खोदे गए थे तथापि श्रत्रिकांश कुए उन क्षेत्रों में खोदे गए हैं जहाँ जलाशयों से 
सिंचाई होती थीं। उनके अनुस्तार भ्रकाल के बाद कृपि-सम्पत्ति में उल्लेखनीय हास 
हुआ था| अकाल के कारण पशुओ्ों की संख्या बहुत कम हो गई थी । डब्ल्यू. जे. लाइ्ुस 
का कहना था कि उन्हें राजस्व कर उपज का छठा भाग रखने का निर्देश दिया गया 
था जत्रकि कई गाँव ऐसे थे जिनसे एक चौथाई राजस्व प्राप्त किया जा 
सकता था ।*] 


लाहूस ने नए लगाने का निर्धारण ग्रामों के झराधार पर न करके खेड़ों के 
प्राघार पर किया । गवर्नर जनरल ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया ॥** यह 
प्रनुभव किया गया कि पहाड़ियों और घाटियों के कारण ग्राम एक दूसरे से अधिक 
पृथक्‌ हैं भौर खेड़ों के लोगों के एक स्थान पर जमा रहने के कारण झापसी सद्भाव 
झभौर भाईचारे की भावना विद्यमान है । इसलिए लगान उनके श्राधार पर निर्धारित 
किया जाना चाहिए । यह जानते हुए भी कि इस प्रकार के पृथवकरणा से लोगों से संयुक्त 
उत्तरदायित्व की भावना शिथिल होगी, इसे व्यावहारिक रूप दिया गया ॥“3 इस 
पद्धति का एक लाभ यह हुआ कि पहले ग्रामों पर एक सा ही राजस्व भार था उसके 
धजाय विभिन्न स्तर के ग्रामों में राजस्व की विभिन्न दरें लागू की गईं। इस उद्दश्य 
की पूर्ति के लिए, उन्होंने लगान निर्धारित करने के लिए ग्रामों को भलग-पलग 
समूहों में विभक्त किया और इन समूहों में कुछ आदर्श ग्राम छांटे जो आसानी से 
राजस्व चुकाते रहे थे । इन थादर्श ग्रामों की आय की राशि के आधार पर उन्होंने 
विभिन्न किस्मों की मिट्टी वाले खेतों के लिए उपयुक्त दरें निर्धारित की ।*४ उन्होंने 
एक सामान्य श्रच्छे वर्ष में एक एकड़ भूमि में प्राप्त उपज को इन दरों के निर्धारण 
का भ्राघार माना ।** लाठहूस द्वारा प्रयुक्त भूमि की किस्मों (पर श्राधारित दरों की 
प्रक्रिया को बाद में अन्य ग्रामों में भी लायू किया गया जहाँ पूर्ववर्ती वर्षों के आँकड़ों 
से यह ज्ञात हो सका कि ये ग्राम निर्धारित राशि का भुगतान आसानी _:से कर पाने 
में समर्थ हैं ।+६ अकाल के वर्ष के वारे में खुली तौर पर यह स्वीकार किया कि 
“प्रस्तावित भूराजस्व वसूल नहीं होगा ।/*७ लाहूस की राय में डिक्सन का चन्दोबस्त 
मौसम के विपरीत तथा मूल लगान अत्यधिक ऊँचा होने के कारण अ्रसफल रहा 
था सरकार ने भी राजस्व की दरों के बारे में अपने हष्टिकोण में परिवर्तन की 
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प्रावश्यकता को महसूस करते हुए लाहुस को इस पर विचार करने के लिए 
कहा ।६5 

सिंचाई कर की समस्या का भो लाहूस ने हल निकाला । उन्होंने सिंचाई 
कर को राजस्व से पृथक्‌ करके निर्धारित किया | तालाबों का वर्गीकरण उनकी 
सिंचाई की क्षमता के आधार पर प्रत्येक तालाब से सिंचाई कर की आय की निश्चित 
राशि निर्धारित कर दी गई, जो कि उस तालाब से पानी लेने वाले किसान से 
वसूल की जाती थी । इससे आवपाशी में कुछ सीमा तक स्थिरता झा सकी । सम्पूर्ण 
अ्रजमेर-मेरवाड़ा की श्रावपाशी की राशि ५५,४३२ रुपए निर्धारित की गई । तालाव 
से सींची जाने वाली जमीन (तालाबी) की प्रति एकड़ अधिकतम घध्यूनतम व झौसत 
दरें क्रश: ५-४५ रुपए, ३-६ रुपए व ३-८ रुपए निर्धारित की गईं । तालाबों के 
सूदे जाने पर उनके पेटे की जुमीन जो झ्राबी कहलाती थी उसकी दरें क्रश: १-१४ ' 
रुपए और १-६ रुपए प्रति बीघा निर्धारित की गईं /5 


किसान अ्रपना लगान ग्राम के किस्ती भी मुखिए के माध्यम से जमा करा 
सकते थे । इस पद्धति के अनुसार मुखिया ग्राम का “वास्तविक प्रतिनिधि” बन गया 
था ओर संयुक्त उत्तरदायित्व की अ्रसंग्रतियां बहुत कुछ समाप्त हो गईं थीं । यद्यपि 
उन दिलों संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रणाली को स्थाई रूप से समाप्त नहीं किया जा 
सका था ।१ ९ 


राजस्व, जिसमें ग्रावपाशी कर भी सम्मिलित था मेरवाड़ा में १,१८,६६१ रुपए 
एवं अजमेर में १,४२,८६६ रुपए निर्धारित किया गया। इस तरह दोनों जिलों को 
मिलाकर कुल राजस्व राशि २,६१,५५७ रुपए निर्वारित हुई लाहस द्वारा अजमेर- 
भेरवाड़ा के लिए निर्धारित सरकारी देय राशि डिक्सन के बन्दोबस्त की निर्धारित 
राशि से १४ प्रतिशत कम थी । सरकारी आय में से ५ प्रतिशत लम्बरदारों के वेतन 
व्यय तथा १ प्रतिशत हल्का मुखिया के वेतन के रूप में काट दिया जाता था ॥$ १ 


लादूस के बन्दोबस्त को दस वर्षों से वन्दोवस्त के रूप में स्वीकार किया गया। 
केवल सच १८७७ और १८७८ के सूखे के वर्षों को छोड़कर शेष वर्ष सामान्य थे । 
सन्‌ १८७७ में मो लोगों तने निर्धारित लगान की पूरी राशि श्रदा की थी। 
वास्तव में सत्‌ १८८० से १८८४ तक केवल ६५४ रुपयों की अजमेर में तथा ५६१ 
रुपयों की मेरवाड़ा में छूट दी गई ॥५ 

लाहूस द्वारा निर्धारित दसवर्पी बंदोबस्त की श्रवधि सच १८८४ में समाप्त 
हो रही थी । सब्‌ १८८२ में भारत सरकार ने लगान मुल्तवी और छूट की समस्यात्रों 
की और ध्यान दिया और यह अनुभव किया गया कि इस दिशा में नए सिरे से 
विचार की आवश्यकता है । नई प्रक्रिया इतनी परिवर्ततीय न हो कि समूची करा- 
घान व्यवस्था ही पुनः नए सिरे से करनी पढ़े । विशेषतः भारत सरकार इस वारे 
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में उत्सुक थी कि सूखे एवं अनिश्चित भू-भागों में जारी परिवर्ततीय कराधान की 
पद्धति परीक्षण के तौर पर एक निश्चित भू-भाग में जारी रखकर उससे प्राप्त झनु- 
भवों के आवार पर देश में अन्यत्र भी ऐसे भू-भागों में लागू की जाय ।$3 इस पद्धति 
के भ्रस्तगंत प्रक्षेशित पटवारी और कातुनगों की झ्ावश्यकता अनुभव की गई जिससे 
मानचित्रों और रेकॉर्ड को समय-समय पर तंयार किया जा सके । ४ 


लाहूस के वंदोबस्त के वाद चूँकि कृषि भूमि में अधिक वृद्धि हो गई थी तथा 
सब्‌ १८६८ का वर्ष जिसमें कि बन्दोबस्त की दरें लागू की ग्रई थीं श्रकाल का वर्ष 
होने के कारण लगान की दरें निर्धारित हुई थीं इसलिए नए बंदोबस्त की श्रावश्य- 
कता महसूस की जाने लगी । सच १८८२ में सरकार ने नया वन्दोबस्त करवाने का 
फेसला किया । इस कार्य के लिए उत्तर-पश्चिमी सूबे की सरकार से एक श्ननुभवी 
अधिकारी की मांग की गई । लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस कार्य फे लिए अपने प्रांत के अनु- 
भवी बन्दोवस्त अ्रधिकारी वाईटवे की सेवाए अजमेर को प्रदान कीं ।६£ 


वाईठवे द्वारा प्रस्तावित सुधार 


चाईटवे ने लगाव निश्चित करने के लिए प्राम को इकाई माना । तालाब 
अथवा कुओं से युक्त ग्रामों तथा कुझ्नों की खुदाई की सम्भावना से युक्त घाटियों को 
इस प्रकार का क्षेत्र निर्धारित किया जिसके लगान में घट-बढ़ नहीं हो सकती थी । 
मेरवाड़ा में सभी क्षेत्रों को उपयुक्त श्रेणी में रखा गया जबकि अजमेर में १३६ ग्रामों 
में से ६१ ग्रामों को इस प्रकार की श्रेणी में रखा गया जिनके लगान में घढ-बढ़ हो 
सकती थी । जिसे हम परिवर्तनीय क्षेत्र कह सकते ।६४ 


श्रपरिवर्ततीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए असिचित भूमि की 
तीन साल की श्रौसत उपज को कर का आधार तथा इन तीन सालों में दो अच्छे 
साल और एक मुखे का साल रखा गया । इस क्षेत्र में से लाटूस द्वारा बंदोबस्त किया 
हुआ क्षेत्र छोड़ दिया गया और शेप क्षेत्रों का राजस्व अतिचित भूमि की दर पर 
तय किया गया । असिचित भूमि में १२,२७० एकड़ की वृद्धि पाई गई जिससे वाईटवे 
की व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्व में २७,१०० की राशि की वृद्धि निर्धारित हुई ॥8७ 


परिवतंनीय लगान वाले क्षेत्रों के कर-निर्धारण के लिए, ग्रामों को दो श्रेणियों 
में विभक्त किया गया--वे ग्राम जिनके कर का निर्वारण स्थाई रूप से दिया जाय 
तथा वे ग्राम जिनमें समयानुसार परिवर्तंनशील दरें लागू होती रहें ॥ वाईटवे महोदय 
ने परीक्षण के तौर पर अजमेर और मेरवाड़ा के कुछ ग्रामों का चयन किया और 
उनमें परिवर्तंतशील पद्धति लागू की। परिवर्तनशील पद्धति लागू करना कठिन था 
क्योकि असिचित भूमि पर राजस्व की दरें बहुत कम थीं। इसके अ्रतिरिक्त परिवर्तन- 
शील पद्धति किसी पहाड़ी ग्राम में लागु भी नहीं की जा सकती थी क्योंकि उनमें कृषि 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि 5७ 


भूमि सदा उतनी ही बनी रहती थी और सामान्य वर्षों में भी श्रजमेर-मेरवाड़ा में 
फसलों की उपज संतोपजनक ही होती थी । यहाँ खेतों की मेड़ चांध कर उनमें वर्षा 
का जल रोका जाता था। पुष्कर तहसील को भी परिवर्ततशील लगान-पद्धति 
में से हटा देता पड़ा क्योंकि मिट्टी के टीलों के खेतों में विखरने से जमीन के उपजाऊ- 
पन में वृद्धि होकर श्रच्छी फसलें होती थीं, विशेषतः गन्ना और चाजरा । असिचित 
भूमि अधिकांशतः अजमेर के गंगवाना, राजगढ़ और रामसर चकलों में थी। परि- 
वर्तनशील पद्धति के परीक्षण के तौर पर, वाईटवे ने अजमेर में २६ गाँव तथा व्यावर 
के १७ गाँव छांटे |5० उनके द्वारा अपनाया गया सिद्धांत यह था कि निर्धारित 
राशि और पिछले वदोबस्त के समय की लगान-दरों को श्रपरिवर्तित रहने दिया जाय 
इनमें कृग्नों से युक्त वे भूखण्ड नही थे जिन्हें सरकार ने लोगों को प्रदान किए 
थे ॥६४ * 

वाटईवे ने यह सिफारिश की कि वह सारी भूमि जो कि कुझों व नाड़ी से सींची 
जाती है और जो लाद्ूस के बन्दोबस्त के समय थी उनसे आबपाशी पर लगाने दर 
वसूल किया जाय । -दो फसली भूमि के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि उस भूमि 
में जो कुँश्रों से सिचित होती है और जिससे दो फसलें ली जाती हैं उनसे प्रथम फसल 
पर पूरी दर वसूल की जानी चाहिए और दूपरी फसल पर एक चौयाई ज्यादा वसूल 
होनी चाहिए । जिस भूमि पर एक फसल वर्षा से होती है श्ौर दूसरी सिंचाई से वहाँ 
कर की वसूली दोनों दरों के प्रनुसार होनी चाहिए ।४९ अधिचित दो फसली भूमि 
के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि उससे दोनों फसलों पर एक ही लगान वसूल किया 
जाना चाहिए ।०१ भारते सरकार मे वाईटवे महोदय को यह सलाह दी थी कि जिले 
के ग्रामों को तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जाना चाहिए--- 

१. निर्घारित स्थाई लगान वाले ग्राम ! 

२.  परिवरतंनीय लगान वाले ग्राम । 

रे. वेग्राम जिनमें अंशतः स्थाई और अंशतः परिवर्तेतीय लगान लागू 

हैं !४६९ 

क्षेत्र की भौगोलिक वनावट एवं वर्षा की भ्रनिश्चितता के कारण किसी भी 
जोतदार के पास सम्पूर्णा जोत कदाचित्‌ ही सिचित जोत रही होगी । उसकी जोत में 
असिचित कृषि भुमि का समावेश था जिम्तकी उपज ताममात्र थी । वाईटवे ले किसी 
भी ग्राम को अंशतः स्थाई और अंशतः परिवर्ततीय लगान वाले क्षेत्र की श्रेणी में 
नही विभाजित किया जवतक कि उस ग्राम की प्राकृतिक बनावट से ऐसे दो स्पष्ट 
भाग न भलकते हों ।४३ 

वाईटवे ने अपनी रिपोर्ट में कहा “मैने जो व्यवस्था प्रस्तावित की है, इसके 
अनुसार ग्राम का लगान असिचित भूमि वाली दरों से सम्बन्ध रखता है जो भविष्य 


दय शहवीं शताव्दी का भ्रजमे र 


में मूल्यों में वृद्धि होने पर बढ़ाया जा सकता है ताकि सरकार को उचित जझ्गान 
प्राप्त हो सके । साथ ही भविष्य में कमी लगान में परिवर्तत की आवश्यकता प्रनुभव 
किए जाने पर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है । यह परिवर्तंत केवल सामान्य 
कृषि भूमि में वृद्धि पर ही निर्भर करेगा और इसके फलस्वरूप लगान में भी स्वाभाविक 
वृद्धि हो सकेगी |” वाईटवे के अनुसार इस व्यवस्था की अच्छाई यह थी कि सरकार 
और किसान दोनों को अच्छी फसलों के लाभ प्राप्त होते थे और संकट के दिलों में 
दोनों को ही हानि उठानी पड़ती थी ७४ 


भीषण शअ्रकाल या प्राकृतिक कोप के दितों के लिए उन्होंने यह सुझाव दिया 
कि कमिश्तर को ऐसे अधिकार प्राप्त होने चाहिएं जिनके अन्तर्गत वह असिचित भूमि 
की श्रौसत फसल को “शून्य”, “चौथाई” या “आधी उपज” के रूप में घोषित कर सके । 
ऐसे मामलों में सिचित भूमि का लगान उत्तना द्वी रहना चाहिए, परन्तु यदि फसल 
“आ्राधी/ घोषित की जाती है तो चार एकड़ असिचित भूमि को दो एकड़ के तुल्य 
भ्रौर यदि फसल “एक चौथाई” घोषित होती है तो एक एकड़ को “शून्य” के बराबर 
मानकर लगान नहीं लिया जाना चाहिए ।९* 


परिवरतंनीय लगान की उनकी पद्धति निम्नांकित उदाहरणों से जो स्वयं वाईटवे 
ने प्रस्तुत किए हैं, आसानी से समझी जा सकती है--- 


“अमुक ग्राम में यह निश्चित किया ग्रया है कि निम्तांकित भूमि सामान्‍्यत 
जोत-भूमि में है:--- 





एकड़ प्रति एकड़ कराधान 

स्पए में रुपए में 

असिचित १२४ -१० आने छ७ाप 
भ्राबी.. ४० १4&६ ६२।८ 
तालाब ष् २१३ २२८ 
कुए ५० शे१२ १८७८ 
२२२ २५०- 





इस क्षेत्र को असिचित्त इकाई के बहुअ्ंश में घटाने पर जिसकी कि आधी दरें 
श्रस्चिचित की अढ़ाई ग्रुणी, तालाबी साढ़े चार ग्रुणी और कुओं से सिंचित भूमि की 
लगान दरें ६ गरुणी होती है । श्रश्निचित क्षेत्र के रूप में लिए जाने पर उपरोक्त क्षेत्र 
इस प्रकार होगाः-- 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि ष््ै 


एकड़ 
अ्रसिचित १२४: १>>१२४ 
श्रावी ४०: रेब्रैनत१०० 
तालाबी ह ८५: ४८-३६ 
कुश्नों वाली ४०: ६ ३०० 


५६० 


उन्होंने यह भी विश्लेषण किया कि यह उपयुक्त ५६० एकड़ “असिचित 
क्षेत्र” कहलाएगा और दस आजा प्रति एकड़ के हिसाव से असिंचित दर द्वारा ग्रुणित 
किए जाने पर इससे ३५० रुपए का राजस्व प्राप्त होगा ।०६ 


असिचित क्षेत्र में प्रतिवर्ष हेरफेर होता था अतएवं भूराजस्व भी प्रतिवपं 
घटता-बढ़ता रहता था। चाईटवे के अनुसार यह स्थिति टल सकती थी यदि 
असिचित दरें एक विशेष सीमा तक ही परिवर्तित की जाएं । वाईटवे का कहना था 
कि हम यह मात सकते हैं कि श्रमुक ग्राम के मामले में उपरोक्त सीमा पौने नो भ्राने 
तक की है और सवा ग्यारह भाने तक अच्छी फसल के दिनों की दरें हैं तो उपरोक्त 
दर पूर्व दर तक बढ़ सकती है और अकाल के दिनों में बाद की दर तक घढाई जा 
सकती है । इससे वह लगान भी प्रभावित नहीं होगा जिसके बारे में हम मानते हैं कि 
असिचित भूमि इकाई की मानक दर दस आना है ॥0७ 

उपरोक्त बन्दोवस्त बीस वर्षों के लिए निर्वारित किया गया था, तथापि इसकी 
श्रवधि समाप्त होने के दिनों में सरकार ने इसमें कुछ विशेष संशोधन किए ६ ये 
संशोधन मुख्यतः परिवर्ततशील लगान वाले ग्रामों के बारे में थे। परिवर्ततशील 
लगान की प्रक्रिया लोकप्रिय नहीं हुई और सरकार ने समय-समय पर परिवर्तनशील 
सगात के स्थान पर निश्चित लगान लागू किया । सन्‌ १८६५ में, राजस्व के विलम्बन 
भ्रौर छूट के वारे में विशेष नियम निर्धारित किए गए | इन नियमों के श्रन्तर्गत जो 
व्यवस्था लायू की गई वह इतनी लाभप्रद रही कि श्रकाल एवं प्राकृतिक संकट के 
समय, छूट के मामले में भ्रविलम्ब कार्यवाही की जा सकी थी ॥०5 

अ्रजमेर-मेरवाड़ा में किसानों को राहत पहुँचाने की परम्परा सी चली 
था रही थी । जो भी किसान शभ्रपती जमीन पर कुए श्रादि खुदवाकर विकास 
करता था, उस पर उस बनन्‍्दोबस्त तथा आगामी बन्दोवस्त के दौरान बढ़ी हुई दरें 
लागू नहीं की जाती थीं। यही प्रक्रि तकावी ऋण श्रौर अन्य निजी कर्जों द्वारा 
विकास कार्यों पर भी लागू होती थीं। इस्तमरारदारी जमींदारियों में बढ़ी दरों का 
भार तत्काल लागू कर दिया जाता था और वहाँ इन पर कर-निर्धारण से छूट की 
झवधि किसी भी सूरत में श्राठ साल से अधिक नहीं होती थी। कुछ भार तो 


| 


8० १९वीं शताब्दी का अजमेर 


विकास के पहले वर्ष ही लागू कर दिया जाता था | इतने कड़े नियमों के बावजूद 
भी इस्तमरारदारी किसान खालसा क्षेत्र के किसानों की तुलना में अधिक समृद्ध थे 
जवकि खालसा भूमि के किसान उन दिलों भारी कर्ज में डूबे हुए थे । ऋण-श्राप्ति 
कानतुन की पेचीदगी और जमानत सम्बन्धी बढ़े कड़े नियमों के कारण खालसा-भूमि 
फे किसान सब १८८३ के एक्ट १६ के भन्‍्तगंत ऋण के लिए प्रार्थनापत्र देना 
बहुधा पसंद नहीं करते थे ॥४४ 
यद्यपि खालसा-भूमि में भ्रूप्राप्ति निर्धारित करने का काम कम समय में 
* संतोषजनक ढंग से पूरा हो गया था तथापि राजस्व को स्थाई आधार प्रदान करने 
की समस्या वैसी ही बनी रही । मराठों ने यहाँ नाममात्र का भी बन्‍्दोवस्त नहीं 
किया था । विल्डर (१८१८--२४) व मिडलटन (१८२४-२७) ने, जो कि यहाँ 
अंग्रेजी शासन के प्रारम्भ में अधिकारी नियुक्त हुए थे इस क्षेत्र की गरीबी का सही ज्ञान 
ने होने के कारण कुछ समृद्ध वर्षो के आँकड़ों व मराठों द्वारा उग्राई गई रकम पर 
विश्वास करने के कारण राजस्व की राशि बहुत ऊँची निर्धारित की थी। केवेंडिश 
के सुधारों ने राजस्व प्रशासन को कुछ व्यवस्थित रूप दिया था। एडमस्टन दस 
वाधषिक बन्दोवस्त जो अजमेर-मेरवाड़ा के अग्रेजो शाप्तव के अन्तर्गत झाने के वाद 
प्रथम व्यवस्थित बन्दोवस्त था लोकप्रिय नहीं हुमा, क्योंकि उसमें निर्धारित संयुक्त 
उत्तरदायित्व की प्रणालो के प्रति किसानों में उत्साह का अभ्रभाव था । 


कर्नेल डिक्सन कलाठस का वन्दोवस्त दस वर्षो के लिए लागू किया गया 

था । बन्दोबस्त सम्बन्धी कतिपय समस्यात्रों को गम्भीरता से नहीं लेने के कारण 

अधिक सफल नहीं रहा । वाईटवे महोदय ने भी इस दिशा में सुधार लाने में महत्व- 

पूर्ण योगदान दिया, परन्तु बार-वार अकाल का होना, कम उपजाऊ भूमि और वर्पा 

_ की अनिश्चितता के कारण अजमेर-मे रवाड़ा में लगान की निर्धारित वापिक राशि की 
वसूली अच्छे और बुरे दोनों ही मौसम में संतोपप्रद नहीं हो सकी । 


स्अध्य्याय्ा €&8 


१. जे. डी. लाहुस -सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा? पु. २६ (१८७४) 


२. उपरोक्त ॥ 
३. असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा कमिश्नर अश्रजमेर को पत्र, संख्या २६८१ दिनांक 
६ अगस्त, १६९०६॥ 


४. जे. डी. लहुस--'सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २७ (१८७४) 


११. 
१२. 
१३- 


१४. 


१५. 


१६. 


- भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि. ६१ 


« उपरोक्त पृ. २७ (१८७४) 


सुपरि, एफ. बिल्डर द्वारा भेजर जनरल सर डेविड ऑक्‍्टरलोनी को पत्र, 
दी अजमेर, राजस्व कार्यालय, २७ सितम्बर, श्य१८ (रा. रा. पु 
सण्डल) । 

जे. डी. लाटूस---'सेटलपेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाडए/ एू. २७ (१८७४) । 


« उपरोक्त । 
« उपरोक्त । 
१०, 


वी. एच. बॉडन पावेल “ए मेन्यूअल श्रॉफ दी लेड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड 
लेण्ड टेन्थोर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया” पु. ५२६९-३८ । 

जे, डी. लाहुस--/सेटलमेंठ रिपोर्ट अ्रजमेर-मेरवाड़ा' पृ. २७ (१८७४) 
उपरोक्त । 

श्री एफ. विल्डर हारा मेजर जनरल सर डेविड ऑऑक्टरलोनी को पतन्न 
दिनांक २७-६-१८१८ (रा. रा. पु. मं.) 

श्री विल्डर सुपरि. अजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड झॉक्टरलोनी 
रेजीडेंट दिल्‍ली को पत्र दिनांक २७-६-१८१८ “सरकारी भूमि का प्रस्ता- 
वित राजस्व इस वर्ष लगभग १,४४,००० शेरशाही रुपए होगा । यह 
रकम उससे कहीं अधिक होगी जो बापू सिधिया को प्राप्त हुआ करती 
थीं भर साथ ही हम इस व्यवस्था में अपने भावी बन्दोवस्त को लागू करने 
में-सर्वोत्तम आधार लागू कर सकेंगे और बिना लोगों को श्रसतुष्ट किए 
दिनोंदिन अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा । मुझे जो विभिन्न किसानों 
की संख्या उनके हल, कु ए, बलों के विभिन्न लेखे प्राप्त हुए हैँ उनके श्रनु- 
सार भावी राजस्व आज के उदार आंकड़ों की तुलता में कहीं अधिक 
प्राप्त होगा । मुझे पूर्णा विश्वास है कि यह राशि तीन या चार सालों में 
आरासानी से दुगुनी हो जाएगी और इस्तमरार परगने भी हमारी व्यवस्था 
में सौंपे जाएं तो मुझे विश्वास है कि जो राशि अभी कंती गई है अर्थात्‌ 
२,६७,७६२ रुपए इसी तरह वढ़ कर हमारे राजस्व में जुड़ सकेंगे ।” 

श्री विल्डर सुपरि. अजमेर द्वारा मेजर जनरल सर डेविड ऑॉक्टरलोनी, 
रेजीडेन्ट दिल्‍ली को पत्र दिनांक १८ फरवरी, १८२० । 

श्री एफ. बिल्डर, सुपरि, अजमेर ने सर डेविड ऑॉक्टरलोनी रेजीडेन्ट दिल्‍ली 
को पत्र (दिनांक २७-६-१८१८) लिखा कि भूमि की बनावट किस्म (इस 
सूबे की) के बारे मे यह कहा जा सकता है कि वह रेतीली होने के बाव- 
झजुद अच्छी और अत्यधिक उपजाऊ है और दो फसलें पैदा की जा सकती 


६२ 


१७. 
श्प. 


१६. 


२०. 


२१. 
२२. 


श्र. 


२४. 


र५. 


२७. 


र्८. 
२६. 
श्०, 
३१. 


३२. 


शेर. 


३३४. 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमैर 


हैं तथा ऐसा शायद ही कोई ग्राम होगा जिसमें कुए नहीं हों भौर 
उनमें पानी २० या ३० फीट से श्रधिक गहरा हो । यहाँ की जुमीन चना 
भौर जो की फसलों के लिए श्रघिक उपयुक्त है ! 

जे, डी. लाहुस “सेटलमेंद रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा” पृ. २० । 


श्री फ्रांसिस हाकिन्स रेजीडेन्ट मालवा व राजपूताना द्वारा पत्र क्रमांक ५३, 
दिनांक १२-२-१८२३ रा. (रा. पु. मण्डल) लाहस-गजेटिर्स अजमेर- 
मेरवाडा (१८७५) 7. ६३ । 

सर डेविड श्रॉक्टरलोनी द्वारा एच. मंकेंजी, सचिव भारत सरकार को 
पत्र दिनांक ६-१-१८२५ (रा. रा. पु. मं.) । 

लाहइस-सेटलमेन्ट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा, पृ. ७१ (१८७४) । 

उपरोक्त, पृ. ७१ और ७२ । 

केवेंडिश का पत्र दिनांक १० मई, १८२३ (रा रा. पु. मं.) । 

श्री केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट को पत्र दिनांक २६ अप्रेल, १८२६ । 
व्यक्तिगत जोत को कूंतने की व्यवस्था । खेवटदारी व्यवस्था के नाम से 
जानी जाती थी । 

श्री केवेंडिश सुपरि. श्रजमेर द्वारा केलबुक रेजीडेन्ट मालवा व राजपृताता 
को पत्र दिनांक १० व १२ जुलाई, १६२६ (रा. रा. पु. मं.) । 

सचिव भारत सरकार का फ्रांसिस हार्किस रेजीडेन्द मालवा व राजपूताना 
को पत्र, क्रमांक ७४ दिनांक £-२-१८३० (रा. रा. पु. मं) । 

जे. डी. लाहस “सिटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेखाड़ा” (१८७४) पृ. 
७२-७३ । 

उपरोक्त, पृ. छ४ । 

एडमस्टन-सेटलमेंट रिपोर्ट, दिनांक २६ मई, १८३६ (रा. रा. पु. मं.) । 
उपरोक्त । 

अकाल के दिलों में अ्रन्य प्रदेशों को भाग जाने वाले 'फरार' व खेती 
छोड़ कर शारीरिक श्रम से मजदूरी कमाने वाले 'नादर' कहलाते थे । 
लाहस---'सैटलमेंट रिपोर्ट अ्जमेर-मेरवाडा” (१८७४), प्र. ७५ । 

सो. सी. चाद्सन-राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, अजमेर-मेरवाड़ा, १-ए 
(१६०४), पृ. १२। 

उपरोक्त पृ. १३॥ 


३५. 
३६. 


३७. 


जप, 


३६. 


४०9. 


४१, 
४२. 


ड३. 


४६. 
४७, 


डंद, 


४६. 


५०. 
४१. 


४२. 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा-भूमि ६३ 


उपरोक्त पृ. १३ । 

कनेल डिक्सन हारा इब्ल्यू. स्यूर सचिव उ. प्र. सरकार, भागरा, क्रमांक 
२६५ (१८५६) रा. रा. पु. मं. । 

फाइल क्रमांक १८३, कमिश्नर कार्यालय, भूमि प्रशासन, राजस्व बन्दो- 
वस्त प्रौर सर्वे बन्दोबस्त रेकॉर्ड, प्राचीन क्रम बी' १४५०-१८५२, (रा, 
रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

फाइल क्रमांक 'वी' ३ । ४ प्रा. १५५० से १८५२-अजमेर सेटलमेंट रिपोर्ट, 
कर्नल डिक्सन (रा. रा. पु. मं.) । 

कर्नल डिक्सत द्वारा जे. थार्टन सचिव उ. प्र. सू. सरकार को पत्रसंख्या 
२७८, १८५० दिनांक २७-६-१८५० । 

लाहूस-सेटलमेंट रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा (१८७४) पृ. १०४ ॥॥ 

पत्र संख्या १५८५, १८५२ । कर्नल डिक्सन द्वारा डब्ल्यू. स्यूर उ. प्र. सूबा 
सरकार को यत्र संख्या १४८, १०५१ (रः. रा. यु. सं.) । 

जे. डी. लाहूस “सेटलमेंट रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा” (१८४७४) पृ. ७८ । 


. जे. सी. ज्नू कस द्वारा पत्र दिनांक २४ जुलाई, १८५८ । 
४५, 


डेविड्सन द्वारा मेजर ईडन कार्यवाहक कमिश्नर अजमेर को पत्र संख्या 
१४६ फाइल क्रमांक १४४५ (रा. रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

लायड डिप्टी कमिश्तर भ्रजमेर द्वारा मेजर ईडन कार्यवाहक कमिश्नर को 
पत्र दिनांक ७-१२-१८५६ (रा. रा. पु. मं.) । 

सॉडर्स कमिश्वर भ्रजमेर द्वारा ब्र्‌ कस चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को 
पतश्र दिनांक ८-११-१८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 

एचिसत सचिव भारत सरकार, परराष्ट्र विभाग द्वारा कार्यवाहक चौफ 
कमिशए्तर अजमेर को पत्र, दिनांक २८ पश्रक्टूवर, १८७१ (रा. रा. पु. मं.) । 
उपरोक्त । 

लाहुस द्वारा सॉन्डर्स कमिश्दर अजमेर को पत्र दिनांक १६-४-१८७२ 
फाइल क्रमांक १६३, पृ. ८ । 


मुक्स-कार्यवाहक चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा एचिसन सचिव 
भारत सरकार परराष्ट्र विभाग को पत्र दिनांक १३-२-१८७२ व परराष्ट्र 
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रे. 


५४, 
कै. 4] 


- श६. 
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प्८, 


५६. 


६०. 


६१ 


६२. 


६३. 


६४. 
६५० 


६६. 
६७. 


६६, 


१६वीं शताब्दी का ग्रजमेर 


विभाग का पत्र क्रमांक ३७७ दिनांक २८ श्रव्टूवर, १८७१, अनु- 


जछेद ३े । 
सान्‍्ड्से कमिश्नर द्वारा ब्रक्स चीफ कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाडा को पत्र दि. 


२३ श्रप्रेल, १८७२ (रा. रा. पु. मं.) । 

सेटलमेंट रिपोर्ट १८७४ । 

लाटूस द्वारा सान्‍्डर्स कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को १६ अप्रेल, १८७२ 
(रा. रा. पु. मं.) । 

उपरोक्त । 

सेटलमेंद रिपोर्ट १८७५ । 

लाटूस द्वारा सॉन्डर्स कमिश्तर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १६ शप्रेल, 
१८७२ (रा० रा० पु० म०) । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए (१६०४) 
भ्रजमेर--मेरवाड़ा, पृष्ठ ५४० । 

बाडेन पावेल--“ए मेन्यूग्रल आफ दी लेन्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेड 
'ठेन्योरस श्रॉफ इंडिया” पृष्ठ ५४० । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए, (१९६०४) 
श्रजमेर--मेरवाड़ा, पृष्ठ २२। 

उपरोक्त, पृष्ठ २३ व न्रूक्‍स कार्यवाहक चीफ कमिश्नर द्वारा एचिसन 
सचिव भारत सरकार परराष्ट्र को पत्र, दिनाँक १२ जून, १८७२ । 
सचिव, भारत सरकार का चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दि० 
६ अक्टूबर, १८८७ (रा० रा० पु० म०) । 

उपरोक्त (रा० रा० पु० म०) । 

सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १--ए (१६०४) 
पृष्ठ २३-२४ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 


« आर० एस० वाईटवे द्वारा एल० एस० सॉडर्स कमिएनर अ्रजमेर--ेरवाड़ा 


को पत्र दिनांक ११ जुलाई, श८८४ढड (रा० रा० पु० म०) । 
एच० एम० ड्यूरोड सचिव, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर- 
मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १८८७, फाइल क्रमांक २२। 


७१. 
७२. 
७३. 


७४, 


७५. 


७६. 


७७. 


७६. 


भू-भोग तथा भू-राजस्व खालसा भूमि €५ 


- वाईटवे, वन्दोबस्त अधिकारी, ग्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सॉडर्स कमिश्नर 


प्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक १६ झून, १८८५ (रा० रा० पु० म०)। 
उपरोक्त ! 

उपरोक्त । 

वाईटवे, वनन्‍्दोबस्त अधिकारी भ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर श्रजमेर को 
पत्र, दिनांक १६ जनवरी, १८८६ (रा० रा० पु० म०) । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 


« सी० सी० वाट्सन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १-ए (१६०४) 


अजमेर-मेरवाड़ा, पृष्ठ २६-२७ । 


कमिश्नर, श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक २७ फरवरी, १८६१ (रा० रा० पु० म०) | 


इस्तमरारदारी व्यवस्था 


पअमेर-मेरवाड़ा में भूमि की व्यवस्था पड़ोसी राजपृत रियासतों ज॑सी ही थी । 
भूमि सामान्यतः दो भागों में विभक्त थी--तालुकेदारी और खालसा। तालुकेदारी 
भूमि वह थी जो ग्रधिकांशत: जागीरदारों के पास ठिकानों के रूप में थी । इत ठिकानों 
के अ्धिपति यद्यपि आरम्भ में अपने राजाग्रों व सरदारों की सैनिक सेवा के लिए 
बाध्य थे तथापि कालांतर में इस प्रथा का स्थान इस्तमरारदारी प्रथा ने ले लिया 
था। राजस्थान में राज्य का अनादिकाल से भूमि पर वास्तविक स्वामित्व चला प्रा 
रहा था। राज्य ने जिन सामंतों को ठिकाने प्रदान किए वे भी अपनी प्रजा पर राज्य 
जैसे अधिकारों का प्रयोग किया करते थे ।१ 


कनेल टॉड ने राजस्थात की सामंत-व्यवस्था की व्यास्या एक ऐसी व्यवस्था 
के रूप में की है जो समाज के सभी तत्वों पर छाई हुई रहती है। उन्होंने इसकी 
यूरोप की मध्यकालीन त्ामंतञथा से तुलना की है।* यह हो सकता है कि यूरोप 
के इन मध्यकालीन राज्यों और राजस्थान के सामन्‍्तों के मध्य परम्पराम्रों एवं प्रथाओं 
की कुछ समानता हो, परन्तु इस आधार पर दोनों को एक मान लेना प्रथवा उनमें 
से एक को दूसरे की श्रनुकृति कहना प्ननुचित है। यह हो सकता है कि दोनों के 
स्वरूप में कुछ समानता हो, परन्तु यह समानता केवल ऊपरी ही है | 

ये प्पने स्वामित्व के ग्राधार एवं प्राप्ति की प्रक्रिया में एक दूसरे से भिन्न 
थे | फलस्वरूप इन ठिकानों में विभिन्न प्रधाएं श्रौर परम्परागत अधिकार प्रचलित 


इस्तमरारदारी ध्यवस्था ६७ 


मे जो ठिकाने को सेवाप्रों प्रौर सहयोग के भ्राघार पर प्रदान किए गए थे। इन 
ठिकानेदारों का यह कर्तव्य था कि बहु श्पने स्थामी की सेवा करेंगे और स्वामी का 
मह पतंव्य होता था कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे । यदि इनमें से कोई भी ठिकाने- 
दार इन नियमों का उल्लंघन करता तो उसका ठिकाना जब्त कर लिया जाता था । 
झापसी सहयोग हीं एकमात्र ऐसी भाधारणशिला प्रतीत होती है, जिस पर सामंत- 
व्यवस्था टिकी हुई थी ।४ 


प्रखमेंर फे ठिकानेदार 


घजपमेर के ठिफानैंदारों फो भी राजपुताना कौ रियासतों के जागीरदारों के 
समान विशेष पग्रधिकार प्राप्त थे । ये ठिकाने भौ प्रारम्भ में सैषाप्रों फे श्राघार पर 
प्रदात किए गए थे प्था कई सामंत व्यवस्थागं से प्रतिबंधित थे । कनल टॉड फे 
झनुसार ये ठिकाने सीघे उत्तराधिकारी को वंश परम्परागत भोग के लिए जीवनपय॑न्‍्त 
प्राप्त हुआ करते थे और सीधे उत्तराधिकारी के प्रभाव में राजा द्वारा स्वीकृत गोद 
लिए व्यक्ति को विरासत में मिला करते ये । किसी भी श्रपराघ या श्रयोग्यता की 
स्थिति में सरकार इन ठिकानों को छीन सकती थी । नए उत्तराधिकारी से नजराता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही राजा उसे जागीर ग्रहण करने देता था। सभी तथ्य इस 
यात पर प्रकाश डालते हैं कि इन ठिकानों को राज्य जब चाहे तब पुनः ग्रहण (जब्त) 
करने में समर्थ था ।* झजमेर के भ्रधिकांण ठिकानों के भोग की स्थिति वही थी जो 
कर्नल टॉड द्वारा वर्णित है । यद्यपि ये ठिकाने ठिकानेदार को उसके जीवनकाल के 
लिए प्रदान किए जाते थे व मृत्यु के पश्चात्‌ इनके खालसा किए जाने की व्यवस्था 
थी परंतु कालान्तर में ये वशपरम्परागत बन गए थे (९ 

ग्रजमेर में प्रंग्रेजों के प्रागमन के समय इस सामन्त-व्यवस्था के ग्रन्तर्गंत ७० 
छिकानेदार तथा चार छोटे ठिकानेदार थे जो “इस्तमरारदार” कहलाते थे । इनमें 
मै ६४ ठिकाने राठोड़ों के, १ सिसोदियों का, १ गौड़ राजपूत श्रौर ४ चीतों के पास 
थे । इन ठिकानों में से १६९८ गाँवों से फोज खर्च वसूल किया जाता रहा था भौर 
७६ गाँवों पर यह कर लागू नहीं था। ये ठिकाने प्रारम्भ में जागीरें थीं, जो कि 
सैनिक सेवाओं के उपलक्ष में प्रदान की गई थीं। ठिकानेदार, जिसे कि वे प्रदान फी 
बई थीं उप्तकी मृत्यु पर ये राज्य (जिसने प्रदान किए थे) द्वारा अपने हाथ में लिए 
जा सकते थे परन्तु दूसरी जागीरों के समान वाद में ये भी वंशपरम्परागत हो गईं 
धीं। घजमेर के ये ठिकाने, सम्पूर्ण मुमलकाल, श्रल्पकालीन श्रर्थे स्पष्ट नहीं है | 
जोधपुर रियासत के राज्य-काल में घ मराठों के शासन-काल में मौजूद थे ।? 
दर अजमेर के श्रधिकांश ठिकानों की “वर्शीश' के मूल कारणों का ज्ञात करना 
अत्यन्त कठिन है क्योंकि कई मामलों में मुल वर्णीशदाता व सूल प्राप्तकर्ता के नाम 
झौर जित आधारों पर ये ठिकाने दिएः गए थे उनका प्रमाण उपलब्ध नहीं होता 


ह्च १६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


है | ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में इनमें से कुछ जागीरें ग्रुहिलों, चौहानों तथा 
राठोड़ों के द्वारा दी गई थीं। मुगलों द्वारा मनसवदारी प्रथा के श्रन्तर्गत सैनिक 
सेवाओं के उपलक्ष में भी कुछ जागीरें प्रदान की गई थीं। भिनाय,१९ सावर, ११ 
जूनिय, १६ मसूदा, १३3 पीसांगन, १ ४ के ठिकानेदार मुगलों के मनसबदार थे। इनमें 
से भिनाय ठिकाना सबसे पुराना था | जहाँ तक पद और प्रतिष्ठा का प्रश्न है, भिनाय 
के बाद द्वितीय स्थान मसूदा ठिकाने का है । राठोड़ों के पास जो ठिकाने थे उनमें 
प्रधिकांश औरंगजेब द्वारा तत्कालीन जोधपुर महाराजा जसवंत्तर्सिह के कारण उनके 
संबधियों और मित्रों को प्रदान किए गए थे ।१* 

मुगल काल में ये ठिकाने मनसबदारी प्रथा के अन्तर्गत दिए जाते थे तथा 
ठिकानेदारों को सम्राट की फौज के लिए एक निश्चित संख्या में घुड़सवार प्रदान 
करने पड़ते थे । मुगल शासकों ने सनसबदारों को निरन्तर बदलते रखने की परम्परा 
रखी थी ताकि ये लोग भ्रधिक शक्तिशाली न बन सकें । उनकी (जागीरदार की)* 
मृत्यु के साथ ही जागीर भौर मनसबव स्वत: सम्राट की हो जाती थी | यदि मुगल 
साम्राज्य एक ताकत के रूप में कायम रहता तो वतंमान ठिकानेदारों के पूर्वज कभी 
के इन ठिकानों से हटा दिए गए होते ।१६ मुगल काल में अ्रजमेर के ये ठिकाने 
बराबर बने रहे । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अजमेर का सूबा जोधपुर महा- 
राजा के श्राविपत्य में चला गया था | इस काल में अधिकांश ठिकाने दूसरे लोगों से 
बलपूर्वक छीन कर राठोड़ों को दे दिए गए थे ।१७ इन ठिकानेदारों का प्रारम्भ श्राज 
सही तौर पर बतलाना कठिन है । संभवत: इनमें से अधिकांश के पूबज इस क्षेत्र के 
मूल राजपूत नरेशों एवं विजेताओं के सम्बन्धी रहे होंगे। यह भी संभव है कि 
मारवाड़, भेवाड़, ढूंढार और हाड़ौती के राजपूत सरदारों की तरह इन्हें भी ये अपनी 
जीत के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ हो श्रथवा यह ठिकाने दिल्ली के मुगल सम्नाटों 
द्वारा अथवा तत्कालीन राजपुत विजेताश्ों द्वारा बरूणीश में दिए गए हों । इन इस्त- 
मरारदारों के अधीन जो कस्बे व गाँव थे उनको देखते हुए यह श्रासानी से कहा जा 
सकता है कि अजमेर के ठिकानेदारों को वास्तव में बढ़े-बड़े भूभाग प्रदान किए गए 
थे। श्जमेर में अंग्रेजों के श्राधिपत्य के आरम्मिक दिनों में पूरे खालसा क्षेत्र में केवल 
८१ गाँव थे जबकि इस्तमरारदारों के श्रधिकार में २८० कस्वे और गाँव थे । खालसा 
भूमि से प्रौसत श्राय १,२६,००० रुपयों की थी जबकि इस्तमरारदारी ठिकानों की 
भ्राय ३,४०,००० रुपए थी। ये सभी इस्तमरारदारियाँ मराठों के श्रागमन के पूर्व 
से ही विद्यमान थीं । केवल कुछ ही ऐसे ठिकाने थे जिनका दो सो या तीन सौ साल 
के पूर्व अस्तित्व न रहा हो । कर्नल सदरलैंड की यह मान्यता थी कि इनके वंशपरम्प- 
रागत अधिकार का दावा निद्व न्द है ।१5 मराठा शासनकाल में ये इस्तम रारदार-राजा, 
हालुकेदार, इलाकादार, जमींदार, ठाकुर और भौमिया कहलाते थे । मराठा शासन- 
काल के भ्रन्तगंत इन ठिकानों की भोग की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था ॥ 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ह& 


मराठों फो इन जागौरदारों की सैनिक सेवाग्रों की आवश्यकता नहीं थी । उन्हें हमेंशा 
घन की बहुत झ्रावश्यकता रहती धी । फलस्वरूप उन्होंने इन जागीरों पर निर्धारित 
घुड़सवारीं की संख्या के भ्राधार पर नगद राशि सनिक सेवा समाप्त कर थोप दी थी । 
मराठों की नीति विभिन्न मदों के श्रन्तगंत झपने राजस्व में वृद्धि करने की रही थी । 
उनके समय में लगान एवं भूछृति के कोई निश्चित प्रक्रिया एवं सिद्धान्त नहीं ये | 
फल्तस्वरूप छोटे-छोटे ठिकानेदारों और जागीरदारों पर बड़े ठिकानों की तुलना में यह 
भार प्रधिक था क्‍योंकि बढ़े ठिकानेदारों की शक्ति को देखते हुए उनसे विरोध मोल 
हैने थ इस पर हाथ छालने का मराठों छा भी साहस नहीं होता था ।१६ 


भराठा शासन-फाल में परिवर्तन 


भराठों कौ एक नीति थी जितना लिया जा सके ले लो' ईन ठिकानेदारों में 
जो शक्तिशाली थे, उनके प्रति मराठों का दूसरों की भपेक्षा थोड़ा बहुत पक्षपात भरा 
हष्टिकोश रहता था । ये लोग अपना वाधिक कर इच्छानुसार घटा बढ़ा लेते थे । 
इन पर लगाए जाने वाले उपकर भी निश्चित नहीं थे तथा हैसियत के अनुसार बदलते 
रहते थे । इन करों की वसूली व निर्धारण का सापदण्ड सौसस की अ्नुकूलता, ठिकाने- 
दार की परिस्थिति, उसकी शक्ति उसका अपने सम्बन्धियों पर प्रभाव व साथ ही 
सूवेदार से उसकी मित्रता पर श्रधिक निर्मेर करता था । इव दो मुख्य करों को छोड़- 
कर ये अमल तामा' और 'फौज खर्च! कहलाते थे, मराठों ने अन्य कई उपकर लागू 
कर रखे थे तथा इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ती ही रहती थी। मराठों ने 
ठिकानेदारी में एकदम कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने केवल 
विभिन्न मदों के अन्तर्गंत राजस्व में वृद्धि की नीति श्रननाई थी। मुगलों की अपेक्षा 
मराठों की व्यवस्था इन ठिकानेदारों के श्रधिक हित में थी क्योंकि मुगलों के शासन 
मैं ठिकाने छिनने का यह भय सदा बना रहता था परन्तु मराठाकाल में यह भय 
तही था | ५९ 

मराठों ने ग्रजमेर के ठिकानों के स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तत यह 
किया कि उन्होंने “उनके द्वारा प्रदत्त सैनिक सेवाग्रों के उपचक्ष में नगद भुगतान का 
प्राधार स्थापित किया | उपयुक्त प्रथा के अन्त के साथ ही वह सामन्ती प्रक्रिया भी 
समाप्त हो चली जिसके अन्तर्गत ठिक़ानेदार झौर ठिकानों के वास्तविक रवामी एक 
दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित होते थे | इससे ठिकानों पर राज्य के नियन्त्रण 
की प्रक्रिया निर्जीव हो चली थी ॥+१ मुगलों के काल में इन ठिकानों की बख्शीश 
को प्रथा का आधार सैनिक सेवा था और सम्भवतः यह व्यवस्था जोघपुर नरेश महा- 
राजा अजीत सिंह के शासनकाल में भी प्रचलित थी । सव्‌॒ १७५४ में मराठों ने इस 
व्यवस्था से छुटकारा पा लिया और इसके विकल्प में उन्होंने वापिक कर को आधार 
वयाया । यह राजध्व समय-समय पर स्थानीय अधिकारियों की इच्छानुसार घट-बढ़ 
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कर झ्राका जाता रहा, परन्तु सद्‌ १८०८ या १८०६ के लगभग मराठों ने “प्रसल 
जामा” को कम दर पर स्थाई करने का प्रयाप्त किया था। उन्होंने यह भी निर्णय 
लिया था कि भविष्य में इसके अ्रतिरिक्त राजस्व वृद्धि श्रन्य करों या उपकरों के रूप 
में अलग से वसूल की जानी चाहिए । मराठों द्वारा लिए गए इस निर्णय का कारण 
कदाचित्‌ यह रहा होगा कि कालांतर में कभी इस सूबे को जोधपुर रियासत को 
लौटाना पड़ सकता था या अन्य किसी परिवर्तत की स्थिति में इन करों व उपकरों 
को श्रासानी से माफ किया जा सकता था, जबकि इन्हें श्रसली “जामा सम्मिलित 
करने पर यह संभव नहीं हो सकता था । सच्‌ १५०८ से लेकर १८१८ तक अजमेर 
से तांतिया और बापू सिंधियां ने ३,४५,७४० रुपए की राशि वसूल की जिसमें से 
२,१०,२८० रुपए की राशि श्रसल जमा के तौर पर थी और शेष विभिन्न करों एवं 
उपकरों से प्राप्त हुई थीं। मराठा शासतकाल में अजमेर में इस प्रकार के लगभग 
४० कर एवं उपकर प्रचलित थे ।* ह 


अंग्रेज भौर इस्तमरारदार 


मराठों ने कभी भी अपने श्रधीन ठिकानों के श्रांतरिक मामलों में हस्तक्षेप 
नहीं किया । उनकी मुख्य इच्छा धन बटोरने की थी | उन्होंने जागीरदारों को भूमि 
का स्वामी माना और किसानों को पूर्णतया उनकी दया पर छोड़ दिया । प्रजा के 
अधिकार, परम्पराशं श्रौर उत्तके हितों की मराठों ने अवहेलना की जिसके फलस्वरूप 
ठिकानेदारों का अपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर स्वामित्व व असीमित श्रघि- 
कार स्थापित हो गए थे । केवल इतना ही नहीं इन लोगों ने ठिकानों की प्रजा पर 
श्नेक अनुचित कर एवं उपकर थोप दिए थे जिन्हें स्थानीय बोली में 'लाग-बाग” कहा 
जाता था ।*3 

अंग्रेजों ने इसमें परिवर्तत नहीं किया । सब्‌ १८४१ तक ठिकानेदार शअ्रतिरिक्त 
फर वसूल करते रहे क्योंकि वे इसे असली 'जामा' का अंग समभते थे। यद्यपि 
उनकी वसूली अ्रलग से पृथक्‌ मुद्द के अन्तर्गत की जाती थी। अंग्रेज सरकार भी कई 
वर्षों तक इन ठिकानों से वह सारी राशि वसूल करती रही, जो इनसे मराठे वसूल 
करते थे, क्योंकि अ्रतिरिक्त करों से प्राप्त राशि सम्पूर्णो जिले के राजस्व की तीन 
चौथाई थी और इसके छोड़ देने से अ्रत्यधिक श्राथिक हानि होती थी । भ्रंग्रेजों ने 
इस्तमरारदारों को भूमिपति के रूप में स्वीकार नहीं किया था । सरकार ने इन्हें 
तालुकेदार माना जो सरकार के साथ अआ॥राघे राजस्व के उपयोग के अधिकारी ये । 
यह विशेषाधिकार वंशपरम्परागत था, परन्तु इसे किसी को बेचा नहीं जा सकता 
था और न किसी को भेंट या बख्शीश में प्रदान किया जा सकता था । *४ 


अंग्रेजों ने ठिक्ानीं के स्वरूप की सामान्य जानकारी प्राप्त किए बिना ही 
भ्रजमेर के ठिकानेदारों को इस्तमरारदार मान लिया था। अजमेर के ठिकानेदार 


इस्तमरारदारो व्यवस्था ५०१ 


इसके पूर्व कभी भी निश्चित त्याग कर के श्रधिकारी नहीं रहे थे, जवकि इस्तमरारदार 
शब्द के संकीरणों अर्थ में यह अधिकार अंतनिहित होता है। अंग्रेजों ने इनके आय के 
भाग को निश्चित कर इनका नवीन नामकरण किया जिन्हें इस्तमरारदार कहते हैं । 
ये ठिकाने जिन भोग व्यवस्थाग्रों के आधार पर आरम्भ में प्रदान किए गए थे, उनके 
बारे में कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि सरकार को प्राप्त श्रधिकांश 
सनदें जाली थीं । थोड़ी बहुत जो सच्ची सनदें सामने भी आई, उनसे यह स्पष्ठ ज्ञात 
होता था कि अजमेर इस्तमरारदारों द्वारा भोगी जाने वाली भूमि -या तो जागीरों की 
थी या जीवनपर्यन्त भोग के आधार पर प्रदान किए गए ठिकाने थे । उनके आधार 
पर इन्हें इस्तमरारदार नहीं ठहराया जा सकता था ।९* 


अंग्रेज अपने शासत्र के प्रारंभिक दिलों में श्रजमेर में प्रचलित विभिन्न भूषृति 
प्रक्रियाशों को ठीक तरह से समझ नहीं सके थे । यदि वे इसका सम्पूर्ण श्रष्ययन करके 
निर्णय लेते तो वे भी ठीक मराठों की तरह प्रतिवर्ष या पांच व दस साल में लगान 
वृद्धि के हिस्से का अंश इन ठिकानों से लेने की व्यवस्था लागू करते । अंग्रेजों ने अपने 
आरंभिक काल से ही इन ठिकानेदारों को इस्तमरारदार स्वीकार कर लिया था! 
जिसकी वजह से बाद में इसमें किसी तरह का संशोधन अत्यन्त कठिन हो गया था । 
बाद में किसी भी संशोधन या परिवतंत से इन ठिकानेदारों में स्थानीय श्रधिकारियों 
के प्रति ही नहीं बल्कि अग्रेजों के प्रति भी असंतोष की भावना उत्पन्न हो सकती थी। 
किसी भी परिवर्तेव को लागू करता नितांत आ्रावश्यक होने पर भी इस बात की 
सतकंता रखी जात्ती थी कि परिवर्तन धीरे-धीरे एवं सामान्य रूप से लागू किया जाए। 
किसी भी इस्तमरारदार के निधन पर उसके पुत्र को उत्तराधिकारी स्वीकार करते 
समय बहुधा उससे संशोधन स्वीकार करने को कहा जाता था। इस दिशा में श्रंग्रेजों 
के समक्ष केवल दो ही विकल्प थे एक तो स्थिति को यथावत्‌ जारी रखना, श्रथवा 
पुरानी प्रक्रिया में संशोधन करने पर अपने प्रति इन ठिकानेंदारों के तीव्र असंतोष का 
सामना करना । अंग्रेज शासन के आरम्भिक दिलों में यह संकट भेलने को तैयार 
नहीं थे । अतएव उन्होंने स्थिति को यथावत्‌ बनाए रखना एवं यथा समय सुभाव के 
रूप में परिवर्तन लाने का सार्ग ही ग्रहरा किया *७ 


अजमेर के इस्तमरारदारों ने अपने अधिकारों को भूमिपतियों के रूप में प्रन्य 
लोगों की अ्रपेक्षा सबसे श्रधिक हृढ़ता से प्रस्तुत किए, जबकि उन्हें भूमिपति के वास्त- 
विक अधिकार कभी भी प्राप्त नहीं हुए थे । केवेन्डिश की यह मान्यता थी कि जबतक 
किसी न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में उचित निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता है, तब- 
तक के लिए झजमेर के ठिकानेदारों को भविष्य में सिफे जमींदार ही माना जाए ।35 

इन इस्तमरारदारों की वैधानिक स्थिति अंग्रेजों की नजरों में सदैव संदेहास्पद 
रही थी । विल्डर के अनुसार एक भी इस्तमरारदार अपने दावे के प्रमाणस्वरूप 
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विश्वसनीय सनद प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ था । विल्डर को तो यह संदेह था 
कि इनके पास शायद ही ऐसी कोई सनद रही होगी क्योंकि सभी ने यह तके 
प्रस्तुत किया कि अराजकता के दौरान उनकी सनदें नष्ट हो गई श्थवा खो 
गई थीं।१९ 

अजमेर में इस्तमरारदारी प्रथा का स्वरूप वर्षो के लम्बे पत्र व्यवहार के 
पश्चात्‌ कहीं जाकर निश्चित हो सका था। अजमेर के लगभग सभी म्रंग्रेज प्रधि- 
कारियों ने इस संदर्भ में गवर्नर जनरल को अपने-भ्रपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए थे 
क्योंकि सरकार पूरी जानकारी के बाद ही किसी प्रंतिम निर्णय पर पहुंचता चाहती 
थी । स्थानीय अंग्रेज मधिकारियों के विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी यहाँ इस्तमरार- 
दारी व्यवस्था का कोई निश्चित एवं वेधानिक स्वरूप सही ढंग से निर्धारित करते में 
सफलता नही मिल सकी | झ्रग्रेजों को भी यही नीति भ्रपनानी पड़ी कि इन तालुके- 
दारों का अस्तित्व किसी न्‍्यायसंगत पाघार की प्रपेक्षा वर्तमान स्वरूप के ध्राधार 
पर ही स्वीकार कर लिया जाए ।३९ 


इन इस्तमरारदारों की पुश्तेवी एवं वैधानिक स्थिति के संबंध में सबसे 
पहली रिपोर्ट श्रजमेर के प्रथम सुपरिटेंडेंट विल्डर ने प्रस्तुत की थी। उनके श्रनुसार 
ये ठिकाने इस्तमरारदारी या निश्चित राजस्व के आधार पर शताव्दियों से इनको 
प्राप्त थे । इस तथ्य के बावजूद उनका सुझाव था कि अश्रंग्रेज सरकार को इन्हें इनसे 
ले लेना चाहिए ताक्रि प्रंग्रेज प्रशासन का लाभ सामान्य जनता को सुलभ हो सके । 
विल्डर के मतानुसार इन जागीरदारों का अपने अधीनस्थ भूमि पर स्वामित्व का 
दावा अस्पष्ट था क्योंकि इनमें से एक भी इस संदर्भ में विश्वसनीय सनद या प्रमाण 
प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ रहा था । इनका दीघंकालीन अधिकार ही एकमात्र उनके 
दावे का आधार था। विल्डर इन ठिकानेदारों का, राजस्व के इतने बड़े भाग पर 
स्वामित्व स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया था 
कि यदि ये ठिकानेदार अपने ठिकानों की व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ सौंपने को तैयार 
नहीं हैं तो इनसे प्राप्त भू-राजस्व में वृद्धि को जानी चाहिए अन्यथा जिले से प्राप्त 
राजस्व धीरे-धीरे घटकर नाममात्र का रह जाएगा 3१ 


सर डेविड ऑक्टरलोनी ने भी इन इस्तमरारदारों के दावों पर विचार करते 
समय यह अनुभव किया था कि इन दावों के साथ सरकार के हितों का मेल बँठाने 
के लिए किसी भ्रकार की व्यवस्था स्थापित करना आ्रावश्यक है । फलस्वरूप, उन्होंने 
इन इस्तमरारदारों की गत दस वर्षीय आय के आँकड़ों का अध्ययन इस दृष्टिकोण से 
किया कि यदि इन ठिकानों की व्यवस्था अंग्रेजी प्रशासन श्रपने हाथ में ले तो उचित 
मुआवजा कितना देना चाहिए। उनकी यह मान्यता थी कि यदि ये लोग श्रपने 
अधिकार के प्रमाण स्वरूप सनदें श्रथवा भ्रन्य तथ्य प्रस्तुत करने में अ्रसमर्थ हैं तो 
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इनकी भूमि को लिया जा सकता है| ऑक्टरलोनी तत्कालीन व्यवस्था में परिवर्तन के 
प्रवल इच्छुक थे और इन ठिकानेदारों द्वारा किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोध 
को अनुचित समझते थे । उनका यह भी मत था कि ऐसे मामलों में कोई भी सरकार 
अन्य सरकारों द्वारा प्रदतत अधिकारों को मानने या उन्हें यथावत्‌ जारी रखने के लिए 
बाघ्य नहीं होती है ।३ ९ 


परन्तु अंग्रेजी शासनकाल के आरम्भिक दिनों में सरकार का दृष्टिकोण यह 
था कि सरकार को भूमिधारकों को प्रमाणस्वरूप सनदें प्रस्तुत करने में असमर्थ होने 
पर भी इस्तम रारदार मान लेना चाहिए क्योंकि सदियों से ठिकाने पर इनका अधिकार 
चला आ रहा था । तत्कालीन भारत सरकार इन ठिकानों से प्राप्त राजस्व की राशि 
उनके द्वारा अभ्रजित लाभ के अनुपात में प्राप्त करना चाहती थी। सरकार का यह्‌ 
भी दृष्टिकोण था कि इन ठिकानों के कर-निर्धारण में वृद्धि को जा सकती है। 
सरकार ने भावी राजस्व के निर्धारण के लिए नए आधार प्रस्तुत करना इसलिए भी 
प्रत्यन्त आवश्यक समझा क्‍योंकि वर्तमान निर्धारित राशि से सरकार को भारी श्राथिक 
हानि उठानी पड़ती थी । यदि इन्हें ठिकानों का वास्तविक सवारी स्वीकार कर लिया 
जाता तो सरकार इनके दस वर्ष के लाभ के श्रौसत को अपनी भावी मांग का आधार 
मान सकती थी। वतंमान लाभ के आधार पर सरकार का विचार इन्हें सम्पूर्ण लाभ 
से वंचित करने का नहीं था । यदि इन्हें भूस्वामी स्वीकार नहीं किया जाता तो इन्हें 
अपनी भूमि की व्यवस्था से मुक्त करना अत्यन्त कष्टदायक काम था | इन्हें अपनी 
भूमि से वंचित करने के लिए भी मुझ्ावजे का आधार निश्चित करने का प्रश्न था। 
मुआवजे के आधार के लिए भी गत दस वर्षो के विकास कार्यो व क्ृषि-भूमि में वृद्धि 
से प्राप्त लाभ को दष्टिगत रखकर ही निर्णय लिया जा सकता था। सरकार ने यह्‌ 
भी मत प्रकट किया था कि यदि इस्तमरारदारों को रखा जाता है तो जनता के 
संरक्षण के लिए भी सरकार को कदम उठाना आवश्यक होगा ऐसा करने में चाहे 
राजस्व के कुछ अंशों से वंचित ही क्‍यों न होना पढ़े । सरकार एक तरफ जनता के 
व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी और दूसरी तरफ इन पूर्व॑वर्ती 
सरकारों द्वारा प्रदान किए गए इन ठिकानों को भी ।33 


इस संदर् में बिल्डर के पत्र व्यवहार से यह ज्ञात होता है कि ये ठिकानेदार 
उनके राजस्व में किसी भी तरह की जांच के विरोच में थे | स्पष्टतः उनके इस 
हृष्टिकोश के फलस्वरूप अंग्रेज सरकार केवल इतना ही ज्ञात कर सकी कि ये 
ठिकानेदार जो श्रभी इन ठिकानों पर अधिकार किए हुए हैं प्राचीनकाल से वंशपरम्प- 
रागत रूप में उपभोग कर रहे थे ।2४ बिल्डर के पत्र इस आशय पर कुछ प्रकाश 
डालते है कि इन भुस्वामियों के पास कितनी जुमीन थी और ये सरकार को उसकी उपज 
का कितना भाग दिया करते थे झौर पुनग्न हुए व अन्य करों द्वारा इसमें कितनी वृद्धि 
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संभव थी ।३४ विल्डर का यह मत था कि इस मामले में पैमाइश ही सही निर्णायक 
सिद्ध द्वो सकती है, यद्यपि यह तथाकथित विश्ेषाधिकारों का उल्लंघन था । इस्तमरार- 
दारों ने आरम्भ में इसका कड़ा विरोध भी किया परन्तु बाद में उन्हें इसकी स्वीकुति 
देनी पड़ी ।3$ 


यद्यपि विल्डर इन ठिकानेदारों की आय के झांकड़े प्राप्त करने में सफल महं 
हुए तथापि वे बिना किसी भारी अड़चन के इन ठिकानों की भूमि की पैमाइश का 
काम पूरा कर सके थे । वे इस निर्णाय पर पहुंचे कि झारंभ में इन ठिकानेदारों की 
जितनी आय श्रनचुमानित थी, उससे कहीं प्रधिक वे प्राप्त करते हैं । विल्ढ़र की यह 
मान्यता थी कि इन ठिकानों को यथास्थिति में दवाएं रख कर भी सरकार के राजस्व 
में भारी वृद्धि की संभावना है ।3% 


बिल्डर के स्थानांतरण के पश्चात्‌ उनके स्थान पर नियुक्त मिडलटव को 
इन इस्तमरारदारों से, जो सामान्यतः कर्ज प्ें हुवे हुए थे, सरकारी राजस्व पसुल 
करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी यह मान्यता प्रकट 
की थी कि इन ठिकानेंदारों के श्रत्विकारों को बैघानिकता में संदेह इसलिए वहीं किया 
जा सकता क्योंकि श्रंग्रेजों की पूर्वेवर्ती सरकारों ने भी इन्हें यथास्थिति में रहने दिया 
था और इन ठिकानेदारों को पभपने श्रधिकारों से बंचित नहीं किया था ।३० केवेंडिश 
को उनकी भरुमि-व्यवस्था, सम्पत्तियां, उनके भधिफार, विशेषाधिकार तथा उनके 
क्ेव्य के बारे में विस्तृत विवेचल सरकार को प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा पया 
था ।5* कई घरानों के इतिहास की छावबीन के याद केवेंडिश इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि मराठों ने सनद झौर पट्टों की कभी परवाह नहीं की और उन्होंने प्रत्येक ठाकुर 
की हैसियत के अनुसार उससे घन राशि वसूल की थी । उन्होंने प्रपनी रिपोर्ट में भी 
इस बात का उल्लेख किया है कि अंग्रेज सरकार को भी अपने पूर्देवर्ती शासकों द्वाएा 
उदाहरण का पालन करना चाहिए ।४१९ 


केवेंडिश ज्यों ज्यों इस संदर्भ में गहरे उतरते गए उन्हें पुर्ण विश्वास होतां पया 

कि अंग्रेजों को यह अधिकार है कि वे अपनी इच्छानुसार इन पर नया राजस्व लागु 
कर सकते हैं । यद्यपि उन्होंने यह श्रवश्य प्रकट किया कि कृषि के विस्तार एवं विकास 
के प्रोत्साहन स्वरूप यहू झावश्यक होगा कि एक नियमित व व्यवस्थित प्रभार लायू 
किया जाए। उन्होंने सुकाया कि इस दिशा में सबसे अविक लाभप्रद व्यवस्था यह 
होगी कि ठिकानेदार की अजित आय की राशि में से आठ झाना हिस्सा सरकार का 
हो । इस दिशा में वे यह चाहते थे कि सरकार अपना स्तर मराठा शासन के अंतिम 
वर्ष को निर्धारित करे ॥ केवेंडिश महोदय का यह दृष्टिकोण था कि यदि प्तरकार 
आरम्भ से ही इस्तमरारदारियों की व्यवस्था को सही भ्र्थों में प्रहरा करती तो उसे 
राठों की तरह प्रति पांच या दस वर्षो में अपने प्रभारों में ठिकानेदार की अजित प्राय 
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के अनुसार राजस्व-अनुपात में वृद्धि की व्यवस्था लागू करने में सफन्नता प्राप्त हो 
सकती थी ।४१ इस तरह के कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ केवेंडिश ने भी 
यही राय प्रकट की कि इन ठिकानों की यथास्थिति बनाएं रखना अंग्रेजी शासन के 
द्वित में है । उन्होंने इसी उद्देश्य से वर्तमान व्यवस्था को ठिकानेदारों के जीवनपर्यश्त 
यथावत्‌ लागू रखने का सुझाव दिया । वर्तमान ठिकानेदार के निधन के पश्चात्‌ नये 
उत्तराधिकार के समय इस व्यवस्था में परिवर्तत लाया जाए। उन्होंने न्यूनतम 
अद्वितकारी कदम को ही चुना जो तत्कालीन प्रथा के जारी रखने के पक्ष में था | ४४ 


केवेंडिश की राय में इस्तमरारदारों का श्रपने श्रधीनस्थ ठिकानों पर न तो 
कोई दावा और न कोई अ्रधिकार ही सिद्ध हो सकता था। क्योंकि वे यहां के मूल 
निवासी नहीं थे और न ही इस भूमि पर प्रारम्भ से ही उनका अधिकार था। यद्यपि 
इस लोगों में से ग्रधिकांश का अधिकार दो सौ वर्षो से अधिक प्राचीन नहीं था तो 
भी मराठों ने उनके भू-स्वामी मानकर उनके आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं 
किया । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस वात का भी उल्लेख किया है कि इस्तमरारदारों 
हारा अपनी प्रजा से जो फौज खर्च चसूल किया जाता था, उसे बंद करने पर अजा 
को जितना लाभ नहीं पहुंचेगा उससे कहीं अ्रधिक इस्तमरारदारों में श्रसंतोष फैलेगा । 
केवेंडिश के मतानुसार मराठों में प्रमुख ठिकानेदारों को ही राजस्व के लिए जिम्मेदार 
ठहराया था ।४3 


केवेंडिश की जांच रिपोर्ट पर भारत सरकार के अ्रधिका रियों ने गंभीर विचार- 
विभश किया | भारत सरकार के लिए यह संतोप का विपय था कि इस जांच रिपोर्ट 
के ग्राघार पर वे इन ठिकानों से राजस्व वसूली में अभिवृद्धि करने के लिए वैधानिक 
रूप से समर्थ थे । सरकार ने इस वात को स्वीकार कर लिया कि ठिकानों की अजित 
आय में सरकार का हिस्सा राजस्व का आधा भाग होगा परन्तु कहीं भी यह श्राश्वासच 
नहीं दिया गया कि सरकार ठिकानेदारों को स्वामित्व के अश्रधिकार प्रदान करने के 
पक्ष में है 7४ सरकार केवल इनके वंशपरम्परागत राजस्व वसूली के श्रधिकार 
स्वीकार करने को तत्पर थी। सरकार की यह मान्यता थी कि उन्हें ठिकानों को 
बेचने का श्रधिकार नहीं है ।“* भारत सरकार ने इन ठिकानों में अपना राजस्व 
गाधा निर्धारित किया ।**९ छोटे और बड़े ठिकानेदारों के बीच राजस्व के संबंध में 
कोई भेदभाव नहीं रखा ।७ सरकार ने यह भी निर्णय किया कि वहू ठिकानों के 
आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगी । “5 सरकार की यह मान्यता थी कि ठिकाने- 
दारों को किसानों को उनकी जुमीन से वेदखल करने का अधिकार नहीं है तथा किसानों 
का उनकी जसीन व मकान पर पैठुक हक होना चाहिए ।४* 


इस्तमरारदार सरकार द्वारा उनकी श्राय संबंधी जांच के विरोध में थे | 
ठिकानेदार अ्वतक अपने ठिकानों की व्यवस्था बिना किसी हस्तक्षेप के किया करते थे 
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सरकार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी जिनके आधार पर यह जानकारी प्राप्त की 
जा सकती कि जागीरों के अंतर्गत कितनी कृषि योग्य भूमि है, उसमें कितनी उपज 
होती है, सरकार अगर जागीरों को जब्त करले तो उससे अतिरिक्त आय में क्या वृद्धि 
होगी भ्रौर अगर जागीरें उन्हीं के पास रहने दी जाए तो राजस्व में वृद्धि करने की 
क्या संभावना है ? यद्यपि भूमि की पैमाइश अवश्य की गई थी, परंतु उसका फल 
कुछ नहीं निकला । इन ठिकानों के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के प्रयत्न नगण्य से 
रहे । कदाचित्‌ इसी कारण से केवेंडिश ने इन ठिकानेदारों को स्थिर रखते हुए एक 
रुपये में आठ आने का उनपर निश्चित राजस्व नियत करने का सुभाव दिया था । 


अजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्नर कर्नल आरॉल्विस की यह मान्यता थी कि केवेंडिश 
द्वारा निर्धारित कर इन ठिकानेदारों पर काफी ज्यादा है । उन्होंने मारत सरकार को 
इन ठिकानेदारों की अंग्र जु सरकार के प्रति वफादारी को देखते हुए राशि को घटाने 
का सुझाव दिया था परंतु भारत सरकार ने आल्विस के सुझाव को इस आधार पर 
कि सरकार इस समय इस्तमरारदारों के श्रधिकारों तथा उनमें भूघृति के मामले को 
पुनर्जीवित करना आवश्यक नहीं समभती-कार्यान्वित नहीं किया ।*९ 


सदरलैड ने ठिकानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए १५ ठिकानों 
का स्वयं दौरा कर सरकार को इन ठिकानों की स्थिति, सरकार के प्रति उनके दायित्व 
तथा सरकार के अ्रधिकार आदि पर श्रपनी-अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सदरलैंड के 
मतानुसार अंग्र जी शासनकाल के प्रारम्भिक दिनों में स्थानीय अधिकारीगणों मे इन 
ठिकानेदारों के प्रति कठोर रुख अपनाया था । कर्नेल सदरलैड इस्तमरारदारी भूमि को 
पुनग्र हुए करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि जनता इन ठिकानों के एक 
दीघंकाल से चले आ रहे वंशपरम्परायत अभ्रधिकार को स्वीकार करती थी ॥7" 


_कर्मल सदरलैड के मन में आशंका घर किए हुए थी कि अंग्र ज्‌ सरकार के इन 
प्रयासों का अर्थ राजपूत ठिकानेदार कहीं यह नहीं लगा लें कि अंग्रेज उन्हें वंश- 
परम्परागत अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं । उन्‍होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 
उनमें यह भावना प्रवेश कर गई तो अंग्रेज सरकार को इन लोगों के व्यापक श्रसंतोष 
का सामना करना पड़ सकता है। वे इस बात को मानने को तत्पर नहीं थे कि ये 
राजपूत ठिकानेदार केवल सरकारी वेतव भोगी बनने के लिए अपनी भूमि, कस्यों, 
गढ़ो व गाँवों के आधिपत्य को सहज सौंप देंगे ।** 


सदरलैड के अनुसार सरकार को ठिकानों से अपने राजस्व को बढ़ाने का कोई 
वंधानिक भ्रधिकार नहीं था । सदरलैंड की यह मान्यता भी थी कि उन्हें अ्रपता भ्राय 
के स्नोतों की जांच या निर्धारित 'मामला' में वृद्धि उन्हें स्वीकार नहीं होगी। उनके 
प्रनुसार कई ठिकानेदार आज प्रचलित भूछृति से विल्कुल भिन्न आधार पर प्रारम्भ से 
चले झा रहे थे । उन्होंने यह भी शभ्रनुभव किया कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
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सकता है कि मराठों द्वारा सेवा के स्थान पर लागू की गई नगद वसूली की प्रथा 
ठिकानेदारों के लिए पूर्व प्रचलित प्रथा की तुलना में अधिक भार थी या नहीं । यह, 
भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या मराठों को इस तरह के परिवर्तन 
के श्रधिकार थे ? मराठा इसके अतिरिक्त चौथ और सरदेशमुखी भी वसूल करते रहे 
थे । ठिकानेदार यह रकम भी अपने ठिकानों को लुढ एवं इनके आतंक से बचाने की 
आशा से चुकाते थे | श्रधिकांश मामलों में यह राशि स्थानीय मराठा सूबेदारों द्वारा 
थोपी जाती थी और प्राप्त रकम कदाचित्‌ ही सिंधिया के खजाने में जमा हो 
पाती थी ।४3 - 
कर्नल सदरलैंड के अनुसार न्यायपूर्ण एवं सही नीति यही थी कि सरकार इन 
ठिकानों पर केवल 'मामला' या 'मेंट' तक ही भ्रपना लगान सीमित रखे । वह इनकी 
भ्राय की जांच के पक्ष में भी नहीं थे । उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि वह 
ठिकानों पर अपना कर ठिकानों की आय में वृद्धि के अनुपात से बढ़ाने के इरादे को 
भी त्याग दे क्योंकि गत वाईस वर्षो के अंग्रजी शासनकाल में जो लगान वृद्धि इन 
ठिकानों पर थोपी गई थी उससे ये ठिकानेदार अंग्रेज सरकार की नीति तथा उसके 
व्यवहार के बारे में सशंकित हो चले हैं और उनमें अविश्वास की भावना घर करने 
लगी है। उनकी मान्यता तो यहां तक थी कि सरकार अपने को केवल निश्चित 
'मामला' वसूली तक ही सीमित रखे और अन्य सभी माँगे समाप्त कर दें । सरकार 
नए उत्तराधिकारी से गद्दी नशीनी के समय पर निर्धारित एक वर्ष के मामला” की 
राशि इन ठिकानों से मांग सकती है । उनके अनुसार केवल यह कदम ही अजमेर की 
इस्मरारियों में समृद्धि एवं श्राशा का संचार करने के लिए पर्याप्त था ।*४ उनका 
यह कहना था कि ठिकानेदार न तो अपने क्षेत्र में जलाशयों के निर्माण में रुचि लेते थे 
क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि इसके कारण उनकी श्राय में अभ्रगर वृद्धि हुई तो 
सरकार “मामला? के अलावा दूसरे करों में वृद्धि करेगी जो कि उन पर अतिरिक्त 
भार होगा ।४* 

कनेल सदरलेड का सबसे महत्वपूर्ण तर्क इस तथ्य पर आ्राधारित था कि एक 
शोर तो दूसरे प्रदेशों में अंग्रेज सरकार ने चौथ वसूली को समाप्त ही नहीं किया 
बल्कि कई स्थानों पर वसूल की गई राशि तक उन्हें लौटाने के लिए बाध्य किया, 
जबकि दूसरी ओर अंग्रेजु सरकार मराठेों द्वारा प्रचलित इस लूट की प्रथा को अजमेर 
में जारी रखे हुए थी । उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर भी श्ाकपित किया कि 
मराठा आधिपत्य के समय इन ठिकानेदारों ने उनके द्वारा थोपे गए अतिरिक्त करों 
का सक्रिय विरोध किया था । यदि अंग्र ज सरकार की इच्छा इन अतिरिक्त करों को 
अनिश्चित काल तक जारी रखने की है तो इन्हें मराठों की तरह-पृथक्‌ रूप से वसुल 
किया जाना चाहिए व इन्हें निर्धारित मामला” की राशि में समाहित पहीं करना 
चाहिए 7६ 
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कर्नल सदरलैंड ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा कि ये श्रतिरिक्त कर 
उन किसानों पर विशेष आाथिक भार डाल रहे है जिनके अधिकारों एवं हितों की 
अंग्रेज सरकार संरक्षक बनी हुई है । यह राशि जनता को ही देनी पड़ती है ।७ इन 
श्रतिरिक्त करों का भार किसान पर निर्धारित "हासिल से अधिक होता है जो कि 
किसान के सामर्थ्य के बाहर है । इन करों को वसूल करने के लिए ठिकानेदार द्वारा 
प्रत्येक घर पर अतिरिक्त कर लागू किए जाते थे और उनके न देने पर जुर्माना व 
जब्ती की व्यवस्था थी । प्रत्येक ठिकानेदार ने फौज खर्च को चुकाने के लिए कई तरह 
के कर अपने ठिकानों में लागू कर रखे थे । इस परिस्थिति के लिए अंग्रेजू सरकार 
ही जिम्मेदार थी क्‍योंकि जनता पर यह सब भार ठिकानेदार सरकार के अतिरिक्त 
करों के कारण डालते थे । सदरलैड का कहना था कि इन करों की वजह से किसान 
को इस वात का कभी ज्ञान ही नहीं हो पाता था कि उसे राजस्व कर क्या देना है ? 
उनके श्रनुसार इस करों की वसूली के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी 
जिसमें शक्तिशाली निर्वेल को आ्रासानी से कुदल सकता था और इन जागीरों व 
इस्तमरारियों में किसान को न्याय मिलना संभव नहीं था, क्योंकि इस मामले में 
सरकारी अधिकारी भी किसी तरह की किसानों को सहुलियत पहुंचाने में श्रसमर्थ थे 
क्योंकि यह रकम सरकार के करों के कारण ही ठिकानेदार किसानों से वसूल करते 
थे। खालसा क्षेत्र में यह प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गई थी ।६5 
सदरलेड की यह मान्यता थी कि मराठों के द्वारा थोपे गए इन अतिरिक्त करों 
को समाप्त करना इस्तमरारदार और किसान दोनों को एक बहुत वड़ी राहत पहुंचाना 
होगा । इन करों को कायम रखना वे श्रंग्र जू सरकार के लिए अशोभनीय मानते थे । 
उनका कहना था कि जिस दिन ये समाप्त कर दिए जाएं उस दिन जनता में खुशी की 
लहर दौड़ जाएगी 7* 
सदरलैड के अनुसार भारत के अ्रन्य किसी भी प्रदेश में अंग्रेजों का सम्पर्क 
राजपुताना जैसे जागीरदारों से नहीं हुआ था । जोधपुर रियासत में सैनिक सेवा के 
उपलक्ष में जागीरदारों के पास चालीस लाख प्रतिवपें की आय की जागरीरें थीं जबकि 
राज्य उसमें से केवल बीस लाख की राशि उनसे वसूल करते थे । उदयपुर रियासत में 
राज्य इन जागीरदारों से फसल का छंठा भाग ही ग्रहण करता था। सदरलेंड का 
कहना था कि अजमेर की जनता एवं इस्तमरारदारों से वीस वर्षो तक मराठों ने फौज 
खर्च हमेशा जबरदस्ती वसूल किया था । इस सम्पूर्ण काल में इस श्रनुचित कर का 
निरंतर विरोध होता रहा था । इसकी वसूली भी बड़ो कठिनाई से हो पाती थी । इस 
कर ने समाज के सभी वर्गों को गरीबी और आशिक संकट में डाल दिया था। 
सरकार यदि अपनी माँग केवल 'मामला' तक सीमित करदे तथा ठिकानेवारों की 
सहमति से अतिरिक्त कर की व्यवस्था करे तो वे सरकार को हर कठिन समय में इस 
अतिरिक्त भुगतान द्वारा मदद करते रहेंगे | इससे श्रजमेर का सामंत वर्ग पनप भी 
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सकेगा । इस व्यवस्था से नियमित वसूली संभव हो सकेगी तथा समय-समय पर 
बकाया माफी या कर स्थग्नन का प्रश्न ही वहीं उठेगा ।६ ९ 


सदरलंड के मत से जेम्त थाम्पसन, सचिव भारत सरकार, सहमत नहीं थे । 
इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया क्रि इस्तमरारदार सामान्य रूप से परेशानी 
एवं वित्तीय संकट में से गुजर रहें हैं ।६१ थाम्पसन की मान्यता थी कि फौज खर्च न 
तो श्रनुचित ही है और न इसके भार से ठिकानों वी वित्तीय स्थिति पर कोई बुरा 
प्रभाव पड़ा है। उनके अनुसार इस्तमरारदारों के हक किसी अ्रधिक्रत दस्तावेज पर 
भ्राधारित नहीं थे । उनके श्रधिकारों के समर्थन में वे कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए 
झौर न कभी ऐसे अधिकार अस्तित्व में ही थे । उत पर सरकारी लगान की राशि 
सदा ही एक पक्षीय एवं परिवर्तनशील व तत्कालीन सरकार की शक्ति पर आधारित 
रही थी । मराठा सरकार की सामान्य नीति निश्चित कर-निर्धारण की कमी नहीं थी, 
थे मनचाही रकम स्थिति के अनुसार वसूल करते रहते थे। थाम्पसन के श्रनुसार 
श्रंग्रेजों ते मराठों से सत्ता प्राप्त करने के बाद जहां तक संभव हो सका इन सभी 
करों को एक निर्धारित व निश्चित रूप देने का प्रयास क्रिया था ! उनका कहना था 
कि यहां कोई ऐसी परम्परा नहीं मिलती जिसके आवार पर अंग्रेजु सम्पूर्ण अतिरिक्त 
करों को माफ कर अपनी माँग 'जामा' तक सीमित करदें.$ * उन्होंने यह बहुत स्पष्ट 
कहा कि मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों एवं चुग्री की राशि अंग्रेजों 
की कुल माँग से कहीं अधिक थी । थधाम्पसन ने इस बात की ओर भी ध्यान आकपित 
किया कि अंग्रेजों ने फौज खर्चे के अतिरिक्त मराठों द्वारा आरोपित सभी करों को 
समाप्त कर दिए थे । फौज खर्च को राशि भी निश्चित कर दी गईं थी जिसमें पिछले 
तेईस वर्षों में किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई व यह रकम मराठों द्वारा चसूल किए 
जाने वाली वापिक राशि के अनुपात में बहुत कम थी ।53 इन श्राधारों पर लेपिटनेन्ट 
गवनेर ने सरकार की १८३० में निर्धारित नीति में क्रिसी तरह का संशोधन अझ्रस्वीकार 
कर दिया । थाम्पसन के अनुसार सरकार को अजमेर के तालुकेदारों से वृद्धिगत लगान 
को वसूल करने का अधिकार था और यह सब्‌ १८३६ में गवर्नेर जनरल द्वारा स्वीकार 
कर लिए जाने के कारण वे इस पर पुनंविचार की आवश्यकता श्रनुभव नहीं 
करते थे ।$४ 


सद्‌ १६४१ में कई तालुकेदारों ने फौजखर्च के अत्यधिक भार के प्रति 
शिकायत की व अपने प्रार्थवा-पत्र में उन्‍होंने लिखा कि वे इससे अत्यधिक पीड़ित हैं 
क्योंकि यह फौजखर्च 'मामला' राशि के अनुपात में भी कहीं ज्योदा है ।१*९ इस पर 
लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह मत था कि मामला? के अनुपात्त में फौजख्च की राशि लागू 
नहीं थी व श्रौसतन फौजखचे मामला राशि के पत्रास प्रतिशत से कुछ ही अधिक 
था। जैम्स थाम्पतन ठिकानेदारों की दुर्दशा का कारण फौजखर्च को नहीं मानते 
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थे। उनका कहना था कि झगर अधिक लगान ठिकानेदारों की परेशानी के कारण है तो 
फौजखर्च समाप्त कर देने से वह कंसे दूर हो सकेगी । ठिकानेदार चूँकि सरकारी 
लगान की राशि गत २३ वर्षो में नियमित रूप से देते रहे थे इसलिए वे इसे भी 
श्रधिक नहीं मानते थे ।६६ थाम्पसन ठिकानेदारों की ग्रिरी हुई आथिक स्थिति का 
मूल कारण उनकी फिज्जूल खर्ची की झादत को मानते थे ।९७ 


इस तरह अंग्र॑जों की प्रशासनिक सेवा' के तीन प्रमुख अधिकारियों ने अंग्रेजों 
हारा फौजखर्च वसूल करने की नीति को कड़ी निंदा की थी | इन में से दो विल्डर 
और केवेंडिश का मत था कि राजस्व निश्चित नियमों के श्राधघार पर ही वसूल किया 
जाना चाहिए ।$६5 


सन्‌ १८३४ के पश्चात्‌ सरकार को इस प्रश्व पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 
उसमें एक नया मोड़ आया । एडमंस्टन ने भी जनता के कष्टों का कारण फौजखर्च 
को ठहराया । उनके मतानुसार समूची प्रजा को लगान के भार से लाद दिया गया 
था और सभी फौजखर्च को उनके “जामा? में समाहित कर देने से असंतुष्ट थे । 
मराठा-काल में फौज खर्च स्थाई-कर नहीं धा । यह अतिरिक्त कर यदाकदा श्राव- 
श्यकता पड़ने पर सरकार संकटकाल में लोगों पर लागू करती थी श्नौर उसका ठिकाने 
की हैसियत से कोई संबंध नहीं था । अंग्रेजों ने इसे 'जामा' में समाहित कर सदा 
के लिए स्थाई कर का स्वरूप दे दिया था | इसलिए ठिकानों की आर्थिक स्थिति के 
ह्वास का यह एक मूल कारण माना जाने लगा । भ्रतएव इसकी समाप्ति पर जोर 
दिया जाने लगा । सुपरिटेडेंट लेफ्टिन, माकनांटन अपने दृष्टिकोण में पूर्ववर्ती अधि- 
कारियों की अपेक्षा कहीं श्रधिक स्पष्ट थे । उन्होंने ठिकानेदारों की गिरी हुई हालत 
के लिए सरकार की फौजखर्च से संबंधित नीति को ठहराते हुए कहा कि ऐसा 
लगता है कि व्यवस्था में कहीं कोई गंभीर भूल रह गई थी । कर्नेल आंल्विस ने भी 
सव्‌ १८३५ से लेकर १८३६ तक अपने द्वारा लिखे गए सभी पत्रों में “फौजखर्च! 
को ही श्राथिक कठिनाईयों का कारण माना ।ह४ 


कर्नल आल्विस की यह स्पष्ट राय थी कि मराठों द्वारा थोपे गए ये अतिरिक्त 
कर अनुचित थे श्रौर अजमेर के लिए भ्रभिशाप साबित हुए थे ।९९ उनके अनुसार 
अधिकांश अधिकारीगण इनको समाप्त करने के पक्ष में थे ।९१ 

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की यह स्पष्ट राय थी कि अंग्रेज सरकार ने आरंभ से ही 
दुहरी एवं उलभन भरी कर-नीति झपनाई ।७४२ बिल्डर ने इस्तमरारदारियों की भूमि 
के पुनग्र हर का सुकाव दिया था । यदि शभ्रारम्भ से ही इस नीति को अंगीकार कर 
लिया जाता तो इस स्थिति को आसानी से सुलकाया जा सकता था। एक तरफ 
तालुकेदारों को स्वतंत्र रूप में ठिकाने का स्वामी मानने और दूसरी तरफ उन पर करों 
के भार को लादने की नीति में विरोधाभास था । उनकी राय से सरकार का इस प्रश्द 
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पर सन्‌ १८३० का श्रादेश भ्रसंगत था । इन भ्रादेशों मे तालुकादारों को एक झोर तो 
मालगुजारों की सी स्थिति प्रदान की और दूसरी तरफ उनके ठिकानों में साधारण 
हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं किया था ।४३ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार अंग्रैजों का 
अजमेर में उद्दं श्य पड़ोसी रियासतों के सम्मुख एक आदर्श प्रशासन प्रस्तुत करना था 
प्रस्तु जो नीति अंग्रेजों ने अपनाई उसके कारण वे अपने उहँ श्य की प्राप्ति में भ्रफल 
रहे थे ।०४ 

लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाध्य होकर यह स्वीकार करना पड़ा कि कर्नल 
सदरलेंड का मत राजनीतिक एवं आधिक दृष्टिकोण से उपयुक्त था । यद्यपि इस 
प्रस्तावित कदम से सरकार को राजस्व में कुछ नुकसान उठाना पड़ा । उन्होंने इस 
बात का भी विशेष उल्लेख किया कि नसीराबाद स्थित सैनिकों में प्रस्ताचित कमी 
की जाने पर जो बचत होगी उससे राजस्व की उपरोक्त कमी की पूर्ति की जा 
सकेगी 4४१ 

अग्रेजों ने वे सब श्रतिरिक्त कर सन्‌ १५४१ में समाप्त कर दिए जिन्हें म्रवतक 
वसूल करते रहे थे । अजमेर के जागीरदार इस प्रकार अंग्रेज सरकार द्वारा 
इस्तमरारदार के रूप में स्वीकार कर लिए ग्ए। सरकारी राजस्व एक सदी पूर्व 
मराठों द्वारा निर्धारित लगान के बराबर निश्चित कर दिया गया ॥४९ 


इस्तमरारदारों पर अतिरिक्त कर समाप्त करने के झ्ादेश १७ जून, सन्‌ 
१८७३ को सरकार ने घोषित किए, जिसके अनुसार इस्तमरारदारों के वर्तमान 
लगान की स्थाई एवं वंशपरम्परागत कर दिया । इसके साथ ही प्रत्येक ठिकानेदार 
को एक सनद प्रदान की गई जिसमें उन सव शर्तों का उल्लेख था जिन पर ये ठिकाने 
उन्हें इस्तमरारदार के रूप में प्रदान किए गए थे ।॥७७ 

सन्‌ १८७७ के भूराजस्व विनिमय के अन्तर्गत ये शर्तें समाहित करली गई 
थीं | शर्तों में उल्लखित नजराना न तो कभी लायशु ही किया गया और न वसूल 
ही किया गया वल्कि सन्‌ १६२३ में सरकार ने इसे भी समाप्त कर दिया ।७४ 
इस्तमरारदारों की स्थिति 

ग्रजमेर के इस्तमरारदारों को जोधपुर नरेश ने निजीतौर पर दरबार में 
तीन श्रेणी की ताजी में प्रदान कर रखी थीं। जब कभी किसी ठिकाने की श्रेणी के 
बारे में कोई विवाद उठ खड़ा होता तो अजमेर सरकार तत्संबंधी ठिकानों की श्रेणी 
के निर्वारण का मामला जोधपुर दरबार को निर्णय के लिए भेजा करती थी, क्योंकि 
वहां अ्रजमेर के सभी ठिकानेदारों के नाम व उसकी निर्धारित श्रेणी लेखवद्ध थी ।९६ 
प्रंग्रेजी शासनकाल में जब कभी इस्तमरारदार दरबार में भाग लेते तो चीफ कमि- 
श्नर को अपने हाथों से इन ताजिमी सरदारों को पान और इत्र से सम्मानित करना 
होता था झौर भ्रन्‍्य ठाकुर और जागीरदार फरद असिस्‍्टेन्ट के हाथों यह सम्माव 
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ग्रहण करते थे । द्वितीय श्रेणी वले जागीरदारों को जूडीशियल असिस्टेंट पान इत्र 
प्रदान करते थे। अंग्रेज शासनकाल में पू्वप्रथा के श्रनुसार इन जागीरों को तीन 
श्रेणियों में विभक्त किया गया था प्रथम श्रेणी में वे ताजिमी ठिकाने थे जिनके 
इस्तमरारदार भ्ौर ठाकुर प्रथम श्रेणी के सरदार रहे थे । हितीय श्रेणी के 
ठिकाने सरकार से सनद प्राप्त गैर ताजिमी सरदारों के थे । दरबार में हनका 
स्थान प्रथम श्रेणी के ताजिमी सरदारों के ठीक पीछे था । जिन ठिकानों को सरकार 
से सनदें प्राप्त नहीं थीं वे तीसरी श्रेणी में माने जाते थे ।९९ 

इस्तमरारदार यद्यपि राजाओं की श्रेणी में नहीं आते थे तथापि वे एक माने 
में विशेषाधिकार प्राप्त ठिकानेदार थे। सरकार के साथ उनके संबंध सनद में 
लिखी शर्तों से बंधे थे ।९ १ 


श्रजमेर के इस्तमरारदारों को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त थे-- 


१--इनकी भूसंपत्ति का स्थाई लगान होता था तथा संपत्ति श्रदालती काये- 
वाही जाँच तथा बंदोवस्त संबंधी अन्य अ्रनिवायताओं से मुक्त थी । 


२--कैवल कुछ विशेष दमनकारी परिस्थितियों को छोड़कर इनके. जमींदारों 
एवं प्रजा के मामले में शासन किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता था । 


३--इनकी भूसंपत्ति वंशपरम्परागत अधिकार के रूप में सुरक्षित थी, घाथ 
ही एक प्रतिबंध यह था कि वह अपने जीवनकाल से अधिक तक के लिए इन्हें अलग 
नहीं कर सकते थे । 


४--इस्तमरारदार के विरुद्ध किसी भी तरह के फौजदारी - कानृत्त के अंतर्गत 
श्रदालती कार्यवाही, जिलान्यायाधीश या सेशन्स न्यायालय से निम्न न्यायालयों में नहीं 
की जा सकती थी । इसके लिए भी चीफ कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति श्रावश्यक थी । 


५--यद्यपि किसी इस्तमरारदार के विरुद्ध श्रदालती कार्यवाही के लिए चीफ 
कमिश्नर की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर भी उसके लिए यह झ्ावश्यक नहीं था कि 
बह न्यायालय में उपस्थित हो । कुछ उदाहरण ऐसे भी थे जो जहाँ इस्तमरारदारों 
को कठोर दण्ड की अपेक्षा हल्का दंड ही दिया गया था और उन्हें जेल न भेजकर 
कारावास की सजा भोगने के लिए एक विशेष भवन में रखने की व्यवस्था चीफ 
कमिश्नर द्वारा की गई थी 5 


उत्तराधिकारी के रूप में इस्तमरारदारी प्राप्त करने के लिए सरकार को 
नजराना प्रदान करने के निम्नांकित नियम थे--- 

(क) सीधे वंशगत पिता से पुत्र, पौत्र के रूप में प्राप्त करने वालों से नज- 

राना नहीं लिया जाता था और न यह समवाश्व॑ (00॥ ०:०7) 


(ख 


) 


(ग) 


(घ) 


(च 


(छ 


जज: 


पलक 


इस्तमरारदारी व्यवस्था ११३ 


उत्तराधिकारियों से जैसे भाई अथवा भाई के पुत्र उत्तराधिकार ग्रहण 
करने पर वयूल किया जाता था। 

जब कभी चाचा या ताऊ उत्तराधिकार ग्रहण करते तो नजराने में 
वापिक राजस्व की भाधी राशि ली जाता थी । 

इसके अतिरिक्त श्रन्य सभी मामलों में झपवाद स्वरूप जबतक दत्तक 
उत्तराधिकारी गोद लेने वाला व्यक्ति का भतीजा हो तब पुरे वापिक 
राजस्व की राशि नज्राने में सरकार को देनी होती थी । 

नज्राना राशि का भुगतान उत्तराधिकारी ग्रहण करने के चार वर्षो 
के अंतर्गत किस्तों में किया जाता जिसका निर्धारण चीफ कमिश्नर 
या प्रमुख अ्रधिकारी द्वारा होता था। नजुराना भुगतान कौ भ्रवधि 
चार वर्षो से भ्रधिक नहीं बढ़ाई जा सकती थी । 

उपयुक्त नियमों के श्रतिरिक्त यदि उत्तराधिकार ग्रहण करने के एक 
बर्ष के अंतर्गत जबकि नज्राने की किप्तत दे दी गई हो पुनः श्रस्य 
उत्तराधिकारी की नियुक्ति हो तो उससे नज्राने की नई राशि वसूल 
नहीं की जाती थी । 

यदि उत्तराधिकार के कुछ वर्षों वाद जिस पर नज्राना ग्रहरा किया 
जाने को है नवीन उत्तराधिकार भ्रहण किया जाता है तो नज्राना 
प्रजमेर के चीफ कमिश्नर या अन्य प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के 
भादेशानुसार तीव चौथाई राशि से अधिक नहीं वसूल किया 
जाता था ।73 


इस्तमरारदार के गोद लेने का अधिकार सन्‌ १८४२ में स्वीकार कर लिया 


गया था ॥४४ 


प्रशासन में भागोदारी 


सब्‌ १८५७ के सैतिक विद्रोह के वाद के दिनों में भारतीय सामंतों का 


विश्वास प्राप्त करने के लिए अग्रेजों ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था | सभ्‌ १८5६० 
में प्रवव भ्रौर पंजाब के कुछ गिने-चुने सामंतों को सरकार ने प्रशासन में भाग लेने 
के लिए चुना था। उन्हें श्रौपचारिक रूप से कुछ विशेष न्यायिक एवं राजस्व-प्रशासन 
के कार्य सौंपे गए जिन्हें वे जिला श्रधिकारी के सीधे नियंत्रण एवं निगरानी में किया 
करते थे । इन दोनों में ही यह प्रशासनिक प्रक्रिया सफल रही थी ।* श्रवघ व 
पंजाब में इससे सामंत वर्य का विश्वास प्राप्त करने में जो सफलता मिली उसके 
कारण लेपिटनेन्ट गवर्नर इसे उत्तर-पश्चिमी सूबे में भी लागू करने के पक्ष में थे ।7६ 


जैफिटनेन्ट गवर्नर का मत था किअद बह समय झा चुका है जबकि सरकार को 


११४ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


भौर भी उदार नीति प्रहरा करनी चाहिए और समाज के इन अगुवाओं के व्यक्तिगत 
एवं सामाजिक प्रभाव का सरकार के लिए उपयोग करना चाहिए । इससे इनमें 
धंग्रेज़ों के प्रति स्वामिभक्ति की भावना बढ़ेगी ।९७ लेफ्टिनेन्ट गवर्नोर का यह मत 
था कि उसके छुछ काम इनको प्रदान करने से एक तरफ तहसीलदार के भार को 
कम किया जा सकेगा भर दूसरी शोर इस वर्ग की श्रंग्रेज सरकार के प्रति घफादारी 
प्राप्त की जा सकेगी । 5 इस नीति के अंतर्गेत श्रृजमेर के इस्तमरारदार सम्मानित 
पुलिस भ्रधिकारी व न्यायाधीश नियुक्त किए गए । 


पुलिस श्रधिकारी के रूप में उनका उत्तरदायित्व 


घजमेर के इस्तमरारदार अपने ठिकाने की सीमा क्षेत्रों में तथा हल्‍कों में होने 
याले क्‍झपराधों की जाँच-पड़ताल एवं निरीक्षण करते थे । इनके हलके चीफ कमिश्तर 
द्वारा समय-समय पर निर्धारित होते रहते थे । इनके सीमा-स्षेत्र के गाँवों या हलकों 
के चौकीदार किसी भी दुर्घटना की सूचना थानेदार को न करके इस्तमरारदार को 
देते थे । केवल कुछ मामलों की रिपीर्द निकटतम सरकारी पुलिस थानों में करने के 
साथ-साथ ही इस्तमरारदार के पास भी की जाती थी ।5४ 


इस्तमरारदार अपने क्षेत्र या हल्के में घटित किसी अपराध की रिपोर्ट या 
शिकायत मिलने पर निकटतम थानेदार या अ्रन्य सरकारी पुलिस अ्रधिकारी को मामले 
की जाँच के लिए निर्देश देते थे शऔौर इस अधिकारी को वे आदेश मान्य होते थे । 
वह मामले की छान-बीन के बाद पूरी रिपोर्ट इस्तमरारदार को प्रस्तुत करता था 
जो इन पर जिला पुलिस श्रवीक्षक की भाँति ही कार्यवाही के लिए श्रादेश एवं निर्देशन 
प्रदात करता था ३६९ 

पुलिस केस को तैयार कर पहले इस्तमरारदार को दंडनतायक के रूप में 
भेजती थी भर अ्रगर केस उनके अ्रधिकार क्षेत्र के अ्ंतर्गत्त श्राता तो वह उस पर 
कार्यवाही करते थे । यदि केस उनके श्रधिकार-द्षेत्र के अंतर्गत नहीं भ्राता तो इस्त- 
मरारदार संक्षेप में श्रपराध की सुनवाई कर और उसकी रिपोर्ट पुलिस श्रधिकारी को 
भेज देते थे भर यदि पुलिस को भ्रतीत होता कि उक्त मामले में शअ्रभियुक्त श्रपराधी 
प्रतीत होता है तो वे दोषी व्यक्ति को मय सबूतों एवं गवाहों के जिला दंडनायक को 
झ्थवा निकटतम दंडनायक को, जिसे उस भपराध में कार्यवाही के अधिकार प्राप्त 
होते थे, भेज देते थे । जिस मामले में पर्याप्त साक्षियों श्रयवा अभियुक्त को जिला 
दंडतायक को ह॒स्तांतरित करने के बारे में पर्याप्त आधार उपलब्ध न होते उसमें 
इस्तमरारदार अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर देते या श्रपनी जिम्मेदारी पर कि 
जब भी श्रावश्यक होगा वे श्रभियुक्त को श्रदालत में पेश कर देगें, उसे जमानत पर 
छोड़ देते थे । भयंकर अपराध श्रथवा हिंसक घटना की स्थिति में इस्तमशरदार 
स्वयं घटनास्थल पर पहुँच कर जाँच की कार्यवाही श्रारंभ कर सकते थे ।४१ 


इस्तमरारदारी व्यवस्था श्श्प 


वण्डनायफ फे रूप में उत्तरदायित्व 


फौजदारी मामलों में इस्तमरारदारों के श्रधिकार उनके क्षेत्र में घटने वाली 
घटनाओं तक ही सीमित थे । इस्तमरारदार उन मामलों की सुनवाई या जाँच नहीं 
कर सकते थे जिसमें उनका संबंधी था सेवक अ्रभियोगी होता था । इस तरह के मामलों 
में इस्तमरारदार शिकायतों को सीधे जिला दंडनायक अथवा अन्य दण्डनायक के पास 
जाँच के लिए प्रेषित कर दिया करते थे। इस्तमरारदार को पृथक्‌-पृथक श्रेणी के 
न्यायिक अधिकार प्राप्त थे और वे उन्हीं मामलों की सुनवाई व जाँच में सक्षम थे 
जो इनके अ्धिकार/्षत्रों के अंतर्गत श्राते थे। आरम्भ में इन्हें अधिकांशत: वे मामले 
सौंपे गए जो निम्न श्रेणी के न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के थे, तत्पश्चात जैसे-जैसे 
इस्तमरारदार का न्यायिक मामलों में अनुभव बढ़ता जाता था वैसे-वैसे उनके 
ध्रधिकार-क्षेत्र में भी पदोन्नति होती रहती थी ।९४ 


इन इस्तमरारदारों में जिन्हें प्रथम श्रेणी के दंडनायक के न्यायिक अ्रधिकार 
प्राप्त थे वे जाब्ता फौजदारी के अनुच्छेद सात के अंतर्गत उल्लिखित सभी श्रपराघों 
की सुनवाई में सक्षम होते थे । ये वे अपराध थे जिन्हें सेशन्स न्यायालय में निरखित 
किए जाते हैं। इस्तमरारदार ऐसे मामले की सुनवाई के पश्चात्‌ अ्रभियोग निर्धा- 
रित कर अभियुक्त को सेशन्स कोर्ट के सुपुर्द कर देते थे ।१ 3 इसी प्रकार उन इस्त- 
मरारदारों के भी जिन्हें द्वितीय व तृतीय श्रेणी के दंडनायक के अधिकार थे, उनके 
भी भ्रधिकार-क्षेत्र स्पष्ट कर दिए गए थे [४ 


प्रथम श्र एणी दंडनायक के भ्रधिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदार को भारतीय दंड-संहिता के अंतर्गत दो साल की 
कद तथा काल कोठरी की सजा, कोड़ों एवं सामान्य कारावास (तप्रथवा दोनों ही) 
तथा दो हजार की राशि तक झाथिक दंड या प्रर्थ-दंड और कारावास दोवों ही प्रदान 
करने के अधिकार थे ।* * 


सिविल जज के रूप में दीवानी छुकदमों में अधिकार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को यह अधिकार था कि वे अपने क्षेत्र अथवा 
हल्के के अंतर्गत उन सभी दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते थे जिनमें विवाद 
की राशि सौ रुपए से अभ्रधिक की नहीं होती थी। इन इस्तमरारदारों को चीफ 
कमिश्नर समय-समय पर वे विवाद भी निरणंय के लिए भेज सकते थे जिनकी राशि 
दस हजार रुपए से प्रधिक नहीं होती थीं श्रथवा ऐसी अल्प राशि वाले मामले जिन्हें 
चीफ कमिश्नर उचित समभते थे । परन्तु इस्तमरारदार उन मुकदमों में निर्णायक 
नहीं हो सकता था जिनमें वह स्वयं या उसका सेवक अथवा स्वयं उसमें परोक्ष रूप 
से भी संबंधित रहा हो | ऐसे सभी मामले निर्णय के लिए इस्तमरारदार को डिप्टी 


११६ १९वीं शत्ताव्दी का अजमेर 


कमिश्नर को प्रेषित करने होते थे । इस्तमरारदार के फंसले फे विरुद्ध अपील कमि- 
श्तर को की जाती थी। प्रावश्यकता महसूस होने पर इस्तमरारदार डिप्टी चीफ 
कमिश्नर से सम्पत्ति, राय और निर्देशन प्राप्त कर सकते थे ९४६ 


द्वितीय भर णी दंडनायक के अधिकार प्राप्त इस्तमरारदार 


हस श्रेणी के इस्तमरारदारों को छः माह तक कारावास, दो सौ रुपयों तक 
जुर्माना, कोड़ों की सजा, कारावास और जुर्माना दोनों ही, जो भारतीय दंड-संहिता 
के प्रंतगंत एवं उनके न्यायिक श्रधिकार-क्षेत्र में हो, देने का श्रधिकार था ।४% 


तृतीय श्रेणी दंडनायक के श्रधिकार प्राप्त इस्तमरारवार 


इस श्रेणी के इस्तमरारदारों को एक माह (सामान्य एवं कठोर) तक का 
कारावास प्रथवा पचास रुपयों तक जुर्माना या भारतीय दंड-संहिता के प्रंतगंत 
दोनों ही सजा देने के श्रधिकार प्राप्त थे । परंतु उन्हें कालकोठरी और कोड़े की सजा 
देने के अधिकार नहीं थे ४5 


इस्तमरारदारियों की श्रांतरिक व्यवस्था 


केवेन्डिश ने ७० ठिकानों के २१८ असली (मूलग्राम) व ७८ देखली गाँवों 
की जाँच के श्राघार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार १५८ गाँवों में इस्त- 
मरारदार ने स्वीकार किया कि पिचित और विकसित भूमि जिममें स्वयं किसान ने 
अपने श्रम या धन से सिंचाई के साधन का निर्माण किया है उसमें किसान को बेदखल 
नहीं किया जा सकता था । ऐसी भूमि के बारे में यह धारणा थी कि इस भूमि को 
बेचने या बंधक रखते का अधिकार किसान को नहीं था, परंतु इस्तमरारदारों ने 
किसानों को यह अधिकार प्रदान कर रखा था कि वे यदि उचित अवधि में अपने गाँव 
को पुन: लौट आते थे तो वापस वे इस भूमि पर अधिकार प्राप्त कर सकते थे । 
१६१ गाँवों में ऐसे किसान थे जो वंशपरम्परायत एक ही भूमि पर क्रपषि करते झाए 
थे, इनके अधिकार भी उन किसानों जैसे थे जो कुओों इत्यादि के मालिक थे । 
भ्रसिचित एवं एक फसली भूमि के बारे में यह सामान्य पिद्धांत लागू था कि इनमें 
किसान इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्मर रहता था ९६ 

रिपोर्ट के अनुसार १५गाँव ऐसे थे जहाँ कुझ्ों के मालिक श्रपने कुए और 
भूमि का विक्रय कर सकते थे और १३ गाँव ऐसे भी थे जहाँ पुश्तेनी रूप से अधिकारी 
किसान अ्पनो भूमि को वंबक रख सकते थे या विक्रम कर सकते ये । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उस जाँच के दौरान अधिकारों का प्रश्न किसानों द्वारा उठाया 
गया होगा और इस्तमरारदार ने उसे स्वीकार कर लिया होगा १९५९ 

झावास भूमि के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि ३१ गाँवों में गैर काश्त- 
कारों को झपने घरव दुकानों के विक्रम का अ्रधिकार था। तीन गाँवों में यह्‌ 
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भ्रधिकार बंधक रखने तक ही सीमित था । जबकि २३७ गाँवों में श्रावासी को वेदखल 
तो नहीं किया जा सकता था परंतु” उन्हें श्रपनी सम्पत्ति को बेचने, बंधक रखने व 
इस्तांतरित करने के भ्रधिकार नहीं थे । इस्तमरारदारों ने लोगों को भ्रपने मकानों 
को बेचने के अभ्रधिकार प्रदान नहीं कर रखे थे । केवल वे ही जिनके परिवार उस 
ठिकाने में इस्तमरारदार के आग्रमन से पहले के बसे हुए थे, या जिन्होंने जमीन 
इस्तमरारदार से खरीदी थी, अपने मकान वेच सकते थे ।११५ अंग्रेज सरकार की 
पाधारणतया उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति थी परंतु सार्वभौम सत्ता 
होने के नाते जहाँ नागरिक अधिकारों का प्रश्व॒सन्निविष्ट होता हो या ऐसे गम्भीर 
प्रश्नों पर जिनका जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो हस्तक्षेप करना अपना कत्तेव्य 
सममती थी ।"९ ९ 

सरकार किसानों के अधिकार की रक्षा करने के पक्ष में थी। उसकी महू 
मान्यता थी कि क्ृपषि के विकास के लिए किसान की सुरक्षा एवं संरक्षण झ्ावश्यक 
है । किसान को अपनी भूमि एवं झावासगृह पर स्थाई अधिकार होना चाहिए। 
किसान को अतिरिक्त करों से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए । परंतु यह नीति भाने वाले 
वर्षों में पूर्रात: विस्मृत हो गई थी और सब १८७३ तक ऐसी स्थिति हो गई थी 
कि स्वयं डिप्टी कमिश्चर को भी यह कहना पड़ा कि इस्तमरारी ठिकानों में भूमि 
पर ऐसे कोई प्रधिकार किसान के पाप्त नहीं रहे हैं जिनके अंतर्गत किसान ठिकाने- 
दार के अप्रसन्न होने पर उस ठिकाने में रह सके । जेम्स लाटम ने अपने एक पत्र में 
ग्रालोचना करते हुए लिखा था कि विकृत श्रग्नेजी भूधघृति व्यवस्था किसानों पर थोष 
दी गई | इसी व्यवस्था को सन्‌ १८७७ के भूमि एवं राजस्व विनिमय की धारा 
२१ के अंतर्गत कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया था । जिसके अनुसार इस्तमरारी 
ठिकानों में किसान का इस्तमरारदार की भूमि पर क्िराएदार का स्थान दिया गया 
था ।0?3 इस प्रकार ठिकानेदार को किसान को वेदखल करने का कातूनी भ्रधिकार 
प्रदान कर दिया गया था । इस कारण ठिकानेदार जिससे भी नाराजु हो जाते उसको 
ठिकाने से वाहुर निकल जाने के लिए बाध्य करने लगे थे। यहाँ त्तक कि करों की 
वसुली में गर कामुनी प्रतिबंध लगाए जानें लगे। अपने इन विशेष अधिकारों के 
समर्थन में उनका कहना था कि निकटवर्ती राजघरानों के वंशज होने के नाते पड़ोसी 
रियासतों के जागीरदारों की तुलना में उनका स्थान ऊँचा.है । जबकि उनके सबसे 
पड़े समर्थक कनेल सदरलंण्ड का यह मत था कि अंग्रेज सरकार की हृष्ठि में उतका 
यही स्थान था जो उदयपुर रियासत में वहाँ के जागीरदारों का था । छोटे से छोटा 
इस्तमरारदार जिसके पास कुल एक गाँव था बह भी अपनी जागीर को “राज और 
प्रपते आपको 'दरवार” कहलवाता था। इन इस्तमरारदारों की सामान्य प्रवृत्ति प्रपने 
प्रापको एक छोटा-मोटा नरेश मानने की वन गई थी। इन ठिकानों के सामान्य 
लोग प्पने ठाकुर के प्रति गहरे भादर की भावना रखते थे । परंतु यह भादर भय 
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पर शभ्राधारित था, प्रेम और सदभाव पर नहीं ।९४ 


किसानों की सामान्य स्थिति 

ठिकानों में किसानों की स्थिति अत्यधिक असुरक्षित थी। यदि किसान 
ठाकुर की किसी भी लगान संबंधी माँग की पूर्ति करने में असमर्थ' रहता तो उसे 
अपनी झ्राजीविका के साधव खो बैठने का भय बना रहता था ॥१** स्थिति का 
सही चित्रण बैंडेन पॉवले ने इन शब्दों में कियां है 'पुश्तैनी होने के कारण पुराने 
किसानों का अ्रपने खेतों से एक रिश्ता-सा वन चला है; वह इनको छोड़ने के बजाय 
भारी से भारी लगान एवं लागें तक चुकाने में रातदिन एक कर देते हैं ।११ $ दुर्भाग्य 
से किसान एक वर्ग के रूप में सदा ही गुलामी में जकड़ा हुआ रहा, उसके लिए शभ्रपनी 
आवश्यकता की पूर्ति करना भी दूभर था। जब कभी कोई सरकारी अधिकारी इन 
गाँवों के दोरे पर जाता भी, तो किसान इस्तमरारदार के आतंक के कारण अपना 
मुंह नहीं खोल पाते थे क्योंकि उन्हें यह भय रहता था कि यदि ठाकुर को यह पता 
लग गया कि उन्होंने शिकायत की है तो वह उन्हें गोली से उड़ा देगा । लगभग सभी 
गाँवों में किसान की स्थिति दरिद्रतापूर्ण थी। उनके रहने के मकान घोंसले जैसे 
थे। लोगों में पोपण की कमी प्रतीत होती थी । किसान भारी ऋणप्रस्त थे । बढ़े 
कर भौर जूमीन की असुरक्षा दोनों के कारण भ्त्यंत दयनीय स्थिति पैदा हो गई 
थी । जिसके फलस्वरूप प्रति दस किसानों में से नौ किसान कर्जदार थे भौर यह कर्जा 
भी उस सीमा तक था कि वे “दिवालिया” वनकर ही उससे मुक्ति पा सकते 
थे ।१९७ 


अधिकांश गाँवों में लगान उसी भूमि पर वसूल किया जाता था जिसमें फसल 
ली गई हो | प्रत्येक कटाई के अवसर पर इसे ठिकानेदार अपने नाप के अनुसार नापा 
करते थे । उन खेतों को छोड़ दिया जाता था जिनका क्षेत्रफल निश्चित होता भ्रथवा 
लगान फसल के रूप में वसूल किया जाता, श्रर्थात्‌ जिसमें लटाई-प्रथा प्रचलित थी । 
सिचित भूमि में सामान्य खरीफ की फसल पर प्रति बीघा नगद लगान लिया जाता 
था, जो 'बीघोड़ी' कहलाता था | इसकी दरें सामान्यतः दीर्घकाल से एक सी चली आा 
रही थीं श्रीर उन दिनों निर्धारित हुई थीं जबकि खाद्यान्त सस्ता था अतएव वे तुलना- 
त्मक रूप से अधिक उदार थीं । परंतु खरीफ पर लगान-प्रथा प्रत्येक ठिकाने की प्ृथक्‌ 
पृथक्‌ थीं, यहाँ तक कि एक ही ठिकाने के गाँवों में अलग-पलग थीं। रबी की 
फसल पर सामान्यतः उपज के श्राधार पर लगाने लिया जाता था, परंतु बागों की 
उपज पर वीघोड़ी की दरें नगदी में थीं और काफी ऊँची थीं। वारानी खेती भ्रामतौर 
पर परिवर्तेनशील थी । श्रस्चचित बिना खाद डाले वर्षा ऋतु में पड़त पड़ी भूमि में 
हल चलाकर यह फसल ली जाती थी। किसान ठिकानेदार और गाँव वालों की 
इजाजत से साल भर में एक वार इन खेतों को जोता करता था। इनकी सीमा : 
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निर्धारित नहीं होती थी तथा इसका लगान झापसी समभौते पर निर्मर करता था। 
यद्यपि सामान्यतः: उसको यह अधिकार प्राप्त था कि वह लगातार दो वर्ष तक उस 
भूमि से फसल ग्रहरा कर सकता था | तीसरे साल उसे अ्रपने खेत पड़त छोड़ने पड़ते 
थे | वारानी जूमीन की वीघोड़ी सबसे कम थी परंतु यदाकदा बाँठा या फसल का अंश 
लगाने के रूप में लिया जाता था । यदि खेत में वर्षा की कमी के कारण फसलों से 
झनाज पैदा नहीं होता या केवल मवेशियों के लिए घास चारा पैदा होता तो लगान 
नगदी में वसुल किया जाता था। यह व्यवस्था ज्वार की फसल पर लागू होती थी 
जो वर्षा के अभाव में चारे के रूप में काम आती थी ।१९८ कुछ गाँवों में फसल 
होने पर भी नग्दी में लगान लेने की व्यवस्था थी । कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर केकड़ी 
सब डिवीजून में, खेतों में प्रस्तचित व खादहीन भूमि में रबी की फसल ली जाती 
थी, जिसे 'माल' रूहा जाता था। इसका कराधान “बाँटा” के प्राघार पर होता 
था। खड़ी फसल को कूत कर (कता) ठिकानेदार का अंश निर्धारित किया जाता 
था | कभी-कभी यह प्रक्रिया ठिकानेदार के प्रतिनिधियों के हाथों होती थी परंतु 
बहुधा पंचायत द्वारा निर्धारित होती था जिसमें पटेल, ग्रामप्रमुख॒ व ठिकाने के प्रति- 
निधि एवं किसान होते थे ।१९४ ये लोग प्रति बीधा लगान की दर से फसल का 
लगान निर्धारित करते थे । इस तरह जो भाग ठिकाने का होता, वह जिन्‍्तों में 
लिया जाता था परन्तु बड़े ठिकानों में प्रधिकाशत: इस झ्ंश का नगदी में मूल्यांकन कर 
लिया जाता था । यह लगान दर 'निरख-प्रथा' के श्रनुसार तत्कालीन निकटवर्ती 
बाजार के भावों प्रथवा गाँव के वनियों द्वारा प्रस्तावित मुल्य के अनुरूप निर्धारित 
की जाती थी ।११९ 

इस तरह निर्धारित लगान के साथ “लागें” ओर नेग अलग से जुड़े हुए थे । 
यह उपकर नगदी या फसल के रूप में वसूल किया जाता था | कई वार जहाँ लगान 
नगदी में लिया जाता था वहाँ प्रति रुपया कई आने इन उपकरों के रूप में जोड़े 
जाते थे । मूल लगान के साथ जुड़ी हुई माँगें प्रति चालीस सेर में दो से लेकर पर्वह 
सेर तक हो जाती थीं ।१११ इस तरह लगान में ही बहुत कुछ वृद्धि हो जाती थी 
और कम उपज वाले प्रदेश के ठिकानेदारों के संतुष्ट होने के लिए यह राशि पर्याप्त 
थी । नकद रूप में लिए जाने वाले उपकर अलग से वसूल किए जाते थे। नगदी 
उपकर कृषि लगान से कदाचित्‌ ही पाँच प्रतिशत से श्रधिक पहुँच पाता था। इसके 
अन्तर्गत यूह कर निवता! या विवाह-शादी के अवसर पर लगाएं गए उपकर सम्मि- 
लित नहीं थे । जिन्सों में वसूल किए जाने वाले उपकर या नेग का भार किसान पर 
झौसतन कुल उपज का सात या भ्राठ प्रतिशत होता था। कुछ क्षेत्रों में ये नेग दस - 
प्रतिशत तक वसूल किए जाते थे । बहुधा आधा लाठा (फसल का आधा हिस्सा) 
जहाँ वसूल किया जाता था वहाँ इन उपकरों को छोड़ भी दिया जाता था परंतु एक 
दो जगह ऐसी भी थीं जहाँ झाधा लाटा के साथ-साथ “नेग” भी वसूल किए जाते 
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थे श्रौर इन दोनों को मिलाकर किसान को भ्रपती उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार 
को सौंपना पड़ता था ।११< 

“चाही” अथवा कुओों से सिंचित अच्छी भूमि पर प्रति बीघा लगान की वर 
सात रुपए से लेकर दस रुपए तक थी तथा इनके साथ कुछ ऊँची दरों के उपकर भी 
जुड़े हुए थे । इससे कुओं से सिचित मध्यम श्रेणी की भूमि पर लगान की दर कुछ 
कम थी । इस भूमि में सामान्यतः दो फसलें भ्रथवा एक अच्छी फसल लो जा सकती 
थी । इसकी लगान दर औसतन प्रति वीघा साढ़े पाँच रुपए से लेकर सात रुपए तक की 
थी । तीसरी श्रेणी को अथवा घटिया किस्म की भूमि जो कुओं से खिचित होती थी 
उसकी लगान-दर तीन रुपये से लेकर पाँच रुपए प्रति बीघा थी। खरवा ठिकानों में 
प्रति बीघा साढ़े सात रुपए की लगान-दर तथा अतिरिक्त उपकरों व भ्रन्य शुल्कों को 
मिलाकर ६ रुपए प्रति वीघा अंकित होती थी । तालाबी भूमि में कृषि करने वाले 
को जल शुल्क के सहित भी काफी कम दर च्ुकानी होती थी। आवबी जुमीन का 
लगान वारानी कूंते के आधार पर फसल के अनुसार चुकाया जाता था। जहाँ 
बीघोड़ी निर्धारित थी वहाँ क्रिसान को ६ आने से लेकर ढ़ाई रुपए प्रतिबीधा चुकाना 
होता था जबकि सामान्य दर एक रुपए के लगभग थी । बगीचों की रबी की फसस 
पर लगान औसतन पाँच रुपए बीघा लगाया जाता था ।११३ इससे यह स्पष्ट है कि 
खालसा-भूमि की श्रपेक्षा इस्तमरारदारी ठिकानों में बहुत ही भारी लगान था । 


अजमेर जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ पाँच फसलों में से तीन सूखे की चपेट में आती 
रहती थीं, यह ग्रावश्यक हो गया था कि लगान फसलों के श्र शदान के रूप में वसूल 
किया जाए । इसमें यह फायदा था कि फसल नष्ट होने की स्थिति में किसान 
कर भार से बच सकता था और उसे स्वाभाविक रूपसे ही राहत प्राप्त हो 
जाती थी । 


अधिकांश ठिकानों में पुश्तेनी किसानों को परेशान करने के मामले बहुत ही 
कम घटते थे । कई ठिकानों में वीघोड़ी में परिवर्तत कर लगान बढ़ा दिया गया था; 
उदाहरणार्थ, मूल रूप से जो लगान “चित्तोड़ी” रुपए में भुगतान किया जाता था, 
उसके स्थान पर “कल्दार” रुपए में वसूल किया जाने लगा, इससे किसान को २३ 
प्रतिशत का भार अधिक उठाना पड़ा । कहीं वीघोड़ी के स्थान पर बाँटा लागू करके 
(उदाहरणतः कपास की फसल ) लगान में वृद्धि कर दी गईं थी ।7१४ इन ठिकानों 
में किसानो के अधिकारों के बारे में एकमात्र कानूनी प्रावधान अजमेर-भूमि एवं 
राजस्व-विनिमय की घारा २१ थी। जिसके अनुसार इस्तमरारदारियों में किसान 
की स्थिति भूमि पर इस्तमरारदार की इच्छा पर निर्मर एक किराएवार 
की थी 0१5६ 


किसानों का उनके खेतों पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं भा, 


| 


इस्तमरारदारी व्यवस्था १२१ 


सामान्यतः एक लम्बे समय से चले श्रा रहे भौरूसी एवं वंशपरम्परागत किसान को 
भूमि से बेदवल करने की प्रथा ही उनकी सुरक्षा का झाधार था। परंतु किसी भी 
किसान को जमींदार अपनी इच्छानुसार वेदखल कर सकता था श्र इसके लिए उसे 
कारण बताना श्रावश्यक नहीं था। यद्यपि अजमेर-भूमि एवं राजस्व-विनिमय में 
किसान को वेदखल करने के लिए क्ृपि-वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व सूचना देना 
श्रौर किसान द्वारा निर्मित विकास कार्यो का उसे सुश्रावजा चुकाने की व्यवस्था थी । 


सामान्यतः कातुन के अंतर्गत एक निश्चित अश्रवधि तक भूमि पर काश्त 
करने वाले किसान को उस भूमि पर कुछ विशिष्द अधिकार प्राप्त हो जाते थे श्ौर 
यह कातूच के अ्रंतर्गत अपनी पूर्ण सुरक्षा का दावा कर सकता था। श्रवध में यह 
कानूनी मियाद १२ साल की होती थी | बंगाल-भूमि-कानुन (सत््‌ १८८४५) के अंतर्गत 
जिस किसान ने लगातार बारह वर्षों तक अपने कब्जे की भूमि को जोता था उसे 
बेदखली से संरक्षण प्राप्त था । इस्तमरारदार ठिकानों के किसानों के लिए इस तरह 
की व्यवस्था अजमेर के भूमि एवं राजस्व-विनिमय में नहीं थी । श्रजमेर-मेरवाड़ा के 
इस्तमरारदारी ठिकानों में किसान को उनकी वेदखलियों के विरुद्ध काहुनी एवं झौप- 
चारिक किसी भी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे ।१६ 


इन ठिकानों में किसानों का सीधा वंशानुगत उत्तराधिकार सामान्यतः स्वी- 
कार कर लिया जाता था। परंतु निकट रिश्तेदारों में गोद लेने पर इस्तमरारदार 
फो नज्राना देना पड़ता था। उक्त नज्राने की राशि भेंठ करने पर भी उत्तरा- 
घिकारी को सामान्य सहज नियम के तौर पर भी भूमि के हस्तांतरण के अधिकार 
प्राप्त नहीं होते थे । कुछ परिस्थितियों में किसानों को अपने खेतों को बंधक रखने 
के अधिकार प्राप्त हो गए थे शौर इस कारण महाजनों ने कुछ भूमि भी अपने 
अ्रधिकार भें कर ली थी । इन ठिकानों के ८५ प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक किसान 
इन महाजनों या “बोहरों” से कर्ज लिया करता था । यह राशि बहुधा लगान के रूप 
में विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ लगान फसल उठाने से पूर्व श्रप्रिम (अगोतरी) वसूल 
की जाती थी । पारिवारिक श्रवसरों, त्योहारों, विवाह, मृत्यु-संस्कार आदि पर कभी- 
कभी फसल नष्ट होने पर आसामी को उसके खुद के व परिवार के भरण-पोपण के 
लिए आवश्यक खाद्यान्न इत्यादि की खरीद के लिए महाजन ऋण दिया करता था । 
ऋच पर भारी व्याज लिया जाता था, कई वार तो वह कर्जा ली गई मुलराशि से 
भी श्रधिक बढ़ा-चढ़ा कर लिखी जाती थी । बहुधा महाजन ही आढ़तियों का काम 
भी करता था, जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल बेचता था। फलस्वरूप महा- 
जन कजें के पेटे फसल भर लेता, लगान चुका देता और किसान को इतना कम 
प्रदान करता था कि जिससे वह अपना ग्रुजारा मात्र कर सके । यह निविवाद सत्य 
है कि मौसम की फसल भी ब्याज के छुकारे के नाम पर महाजन की बहियों में दर्जे 
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कर ली जाती थी और मूलघन वैसा का वैसा ही बना रहता था। किसान का वाम 
कदाचित्‌ ही वनिए के वही खातों में से कट पाता और वह दिनों दिन श्रधिक कर्ज के 
भार से लद॒ता चला जाता था ।)7)७ 

अधिकांश ठिकानों में किसानों के फसल उठाने से पहले ही बकाया राशि 
लेने पर बल दिया जाता था। जबतक वह यह प्रदान नहीं करता उसे फसल 
नहीं उठाने दी जाती थी। यदि किसी में कोई पुरानी राशि बकाया नहीं होती 
तो उसे भावी भुगतान के लिए जमानत (साई) की व्यवस्था करने को मजबूर किया 
जाता था ।११5 इन दोनों रकमों की व्यवस्था किसानों के लिए महाजन या बोह्रों 
द्वारा की जाती थी ।यद्यपि पीसांगन में ठिकाने और महाजनों के बीच ग्रापसी तनाव 
की स्थिति थी,“अतएव वहाँ किसानों द्वारा आपस में इसकी व्यवस्था की जाती थी । 
महाजन जिस रोज जमानत या भुगतान की राशि देते उसी दिन से बही में दर्ज कर 
उस पर ब्याज चालू कर देते । बहुधा वे इस पर रुपए में एक आना 'ांठा' के नाम 
पर अतिरिक्त वसूल किया करते थे, परन्तु बोहरे यह राशि ठिकाने को तबतक भुग- 
तान नहीं करते थे जबतक कि वे किसानों का जमा श्रनाज वेच नहीं लेते थे । इस पर 
भी किसान के नाम लगान को जो राशि जमा की जाती उसमें वे भपनी निश्चित 
श्राढ़त की रकम पहले काट लेते थे । यह व्यवस्था किसानों के लिए अभिशाप थी । 
यद्यपि अन्य प्राप्तों के कुछ ठिकानों में 'साई! या शअ्रग्नमिम राशि लगान-निर्धारण के 
लिए फसल के कूंते के समय वसूल की जाती थी । जबतक इन दोनों राशियों में से 
एक राशि ठिकाना प्राप्त नहीं कर लेता, किसान का कूंता रोक दिया जाता अथवा 
उसे कटी फसल में से अ्र्न निकालने या फसल श्रन्यत्र ले जाने से रोक दिया जाता। 
उन ठिकानों को यदि अग्नरिम-राशि या साईं नहीं मिलती अथवा जहाँ इनकी प्राप्ति 
की संभावना क्षीण थी वहाँ यदि ठिकानेदार यह अनुभव करते कि अग्निम-राशि या 
साई की राशि मिलने की संभावनाएं क्षीणा हैं तो वे फतल को अपने कब्जे में लेकर 
उसे महाजन को सौप देता और इससे किसान की बकाया राशि ले लेता था ।११४६ 
यदि फसल खेत में से नहीं हटाई जाती तो एक 'सहसा' या चौकीदार फसल की निग- 
रानी के लिए छोड़ दिया जाता था और कई वार किसान के घर पर भी ठिकाने का 
कोई भी व्यक्ति जिसे “तलवबिया” कहा जाता था, बकाया राशि वसूल करने के लिए 
जाता था । किसान उसे श्रपने घर ठहराता और अच्छी तरह से खात्तिर करता, यदि 
उस समय उसके पास कुछ उपलब्ध होता तो उसकी मेंठ-पूजा की व्यवस्था भी 
करता ११० यदि ये सभी प्रयास घन-प्राप्ति में किन्हीं कारणों से असफल सिद्ध होते 
तो किसान को अन्य तरीकों से तंग किया जाता था । उसे हल जोतने, भूमि में खाद 
डालने, सिंचाई करने, पशुओं को चराने, घास काटने से रोका जाता अथवा उसे 
ठाकुर के गढ़ या किले में बुलाकर वहाँ बंद कर दिया जाता या उससे लिखित 
में भुगतान का बचन लिया जाता था। इनके अतिरिक्त कुछ मामलों में उसके मवेशी 
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भ्ौर बैल-याड़ी तक जब्त कर लिए जाते थे। पड़ोसी रियासत मेवाड़ के मेरवाड़ा वाले 
जागीरी ठिकानों में 'साई” के अभाव में फसलों की कुर्की महाजन के माध्यम से 
रकम की वसूली और फसल पर सहरणयों की नियुक्ति की प्रथा प्रचलित थी । प्रथम 
श्रेणी के ठिकानेदारों को अपनी बकाया वसूली के लिए राजस्व आदेश जारी करने 
के भ्रधिकार प्राप्त थे, इन सभी प्रयासों के अतिरिक्त भी ठिकानेदार के पास अंतिम 
शस्त्र के रूप में बकाया वसुली के लिए किसान को बेदखल करने का भ्रधिकार 
प्राप्त था। १ ६१ 


सभी इस्तमरारदारों का यह दावा था कि उनके ठिकानों के अ्रन्तर्गल॒ किसी भी गाँव 
में रहने वाले को अपना मकान या भूमि पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है जब- 
तक कि ठिकानेदारों से वह इस श्राशय की विशेष स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ले ।१२९ 
केवल भिनाय, मसूदा और टांटोटी को छोड़कर सभी ठिकानों में यह व्यवस्था थी कि 
किसी भी व्यक्ति को अपने भवन इत्यादि के विक्रय, बंधक या भेंटस्वरूप हस्तांतरण करने 
का भ्रधिकार नहीं है। यदि उसे किनन्‍्हों कारणों से गाँव त्यागना पड़ता तो, वह मकान 
बेच नहीं सकता था। भिनाय और चांपानेरी दो बड़े गाँवों में नजुराना लेकर हस्तांत- 
रण पर स्वीकृत कर दिया जाता था ।१९३ अपनी जाँच रिपोर्ट में केवेंडिश महोदय 
ने इस दिशा में यह भ्रभिमत व्यक्त किया कि “इन ठिकातों में एक गाँव गैर काशए्तकार 
भ्रपने मकानों, कुँझ्नों इत्यादि का विक्रय कर सकते थे, जबकि दूसरे गाँव में उन्हें केवल 
भ्रपनी दुकानें और कुँझों के विक्रय करते का श्रधिकार था । टांटोटी में पक्के मकानों 
के मालिकों को, जो पट्ट दार कहलाते थे इनकी बिक्री एवं बंधक के ग्रधिकार प्राप्त थे 
परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें विक्रम मुल्य का १५ प्रतिशत बंधक राशि का १० प्रतिशत 
ठिकाने के खजाने में वतोर नजुराना जमा कराना होता था १३४ 


केवेंडिश की रिपोर्ट से यह पत्ता चलता है कि ठिकानों में मृहकर भी प्रचलित 
था । गृहकर मकान या भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर न होकर मालिक की हैसियत 
के भ्राधार पर लिया जाता था । गृहकर की राशि. न तो निर्धारित ही थी और न उसके 
बारे में किसी तरह के निश्चित नियम थे । सम्पूर्ण व्यवस्था बेढगी सी थी फिर भी 
बिना किसी अवरोध के यह व्यवस्था चल रही थी । मकानों में विस्तार करने पर भारी 
नज्राना थोपा जाता था और हूट-फूट ठीक कराने और मरम्मत पर नजूराना वसूली 
के लिए ठिकानों की कार्यवाही पर लोगों ने कड़ा विरोध एवं तीज असंतोप प्रकट किया ' 
था । पीसांगन में गर काश्तकारों ने “मृहकर ब्रुकावा स्थग्रित किया जा चुका है” 
यह कहकर चुकाने से इन्कार कर दिया था । इसके फलस्वरूप लोगों और ठिकाने के 
बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी । यद्यपि निर्णय ठिकानेदार के पक्ष 
में हुआ ।१ १६ 

सन्‌ १८३० में भारत सरकार भी इस वात के पक्ष में थी कि किसानों का अ्रपने 


११२४ 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमैर 


मकान पर स्थाई अधिकार होना चाहिए ।९६ परन्तु उत्तरपश्चिमी सूबों के लेपिटर्नेंट 
गवर्मर इस प्रश्त पर किसी तरह के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे।' उल्टे कम्पनी के 
डाइरेव्ट्स ने भी इस प्रश् पर लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के मत को “न्यायपूर्णं एवं उचित 
ठहराया । उनके अनुसार ठिकानों में लोगों को उनके मकान पर स्वामित्व के हक प्रदान 
करना नन्‍्यायसंगत नहीं होगा ।” इस प्रएत पर किसानों को अंग्रेज सरकार से कभी 
त्याय प्राप्त नहीं हो सका । ९७ 


7. पड 28४ ८८७ 


स्जध्याय ए॑ 


जे० डी० लाहूश--गजेटीयर्स ऑफ अ्रजमेर-मेरवाड़ा (सन्‌ १८७४ के धू- 
बंदोबस्त पर आधारित) पृ० १३ (स) | 

टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज प्रॉफ राजस्थान पृ० ४१ ॥ 

पी० सरन--स्टडीजू इन मिडेविल इंडियन हिस्द्री पृष्ठ १ से २२। 
फ्यूडेटेरीज एण्ड जमींदार्स श्रॉफ इंडिया पूृ० २३ ॥ 

टॉड एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान खंड १, पु० १६७ 
“सामंती नजराने का दल्तूर सिद्धान्ततः पूर्व में भी पश्चिमी देशों जैसा ही 
था । भेवाड़ में नज्राने का दस्तूर दे देने पर राज्य ठिकाने के उत्तराधिकारी 
को स्वीकृति प्रदान करता था ।” यह व्यवस्था एक तरह से राज्य द्वारा 
जागीर पुनग्न हएा करने के अधिकार को इंग्रित करती थी। टॉड ने भी 
स्वीकार किया है कि (खंड १-पु० १८६), यह एक झपचारिक विशेषा- 
धिकार था, जिसका कदाचित्‌ ही उपयोग हो पाया था (खंड १, 
पृ० १६१) । 

जे० डी० लाहृश-गजेटीयसे आफ भ्रजमेर-मेरवाड़ा पृ० २६ (अ) । 
केवेंडिश का पत्र दिनाँक ११ जुलाई, १८२६ “थहाँ कुल ६ परणने हैं 
खरवा, मसूदा, पीसांगन, ग्रोविन्दगढ़, सावर, भिनाय, केकड़ी, देवगढ़, 
शाहपुरा तथा १२ गाँव अजमेर परणते में हैं। २१८ असली भौर ७८ 
दखली गाँव कुल मिलाकर २६६ हैं। खरवा और मसूदा के चार तालुका 
हैं, पीसांगन, गोविन्दगढ़, भिनाय और सावर के ३० उप तालुकें हैं । 
केकड़ी उपनाम जूनीया के १४ उप तालुके हैं । देवगढ़ और बघेरा के ३ 
उप तालुके हैं भर भ्रजमेर परगने के ११ उप तालुकें हैं” । 

विल्डर का पन्न दिनांक २७ सितम्बर, १८१८। 
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६. भिनाय के इस्तमरारदार राजा जोधा के वंशज थे । मारवाड़ के चंद्रसेन 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


ह्ड 
१५. 
१६- 


(१५६३) के पौच राखणसेन को इस क्षेत्र में भील उपद्रवियों को समाप्त 
करने के इस सेवा उपलक्ष में सम्राट अकबर ने भिनाय और सात परगने 
जागीर में दिए थे | प्रारम्भ में इस जागीर में कुल ८४ गाँव थे जो बाद 
में चौथी पीढ़ी में उदयभान (४६ गाँव) तथा शअ्रख्चराज (३८ गाँव) में 
बेंट गए। उदयभान ने भिनाय तथा अखेराज ने देवलिया को मुख्य ठिकाना 
ह्थापित किया । भिनाय ठिकाना सरकार को ७,७१७ रुपए की चापिक 
बिराज देता था ध्रौर जोधपुर नरेश ने उन्हें राजा का खिताव उदकी 
सनिक सेयाप्रों के उपलक्ष में प्रदान कर रखा था। (रूलिग प्रिन्सेज, 
छोफस एंड लीडिग पसॉनेजेस ग्रॉफ राजपूताना खंड ग्रजममेर (१६३८) 
धातवाँ संस्करण, पृ० १५७ प्रौर १८८) । 


सावर ठाकुर शिसोदिया वंशी सक्तावत राजपूत थे । इस ठिकाने में ३३ 
गाँव थे जिनकी वाधिक आय साठ हजार थी । यह ठिकाना सरकार को 
७,२१४ रुपए वापिक राजस्व प्रदान करता था। यह ठिकाना सम्राट 
जहांगीर द्वारा गोकुलदास को दी गई जागीर का अंग था । (रूलिग प्रिन्सेज, 
जीफ्स एंड लीडिग प्सनिजेस ऑफ राजपूताना एण्ड अजमेर पृ० १६३) । 


जूनिया के ठाकुर राठौर वंशी थे। इस ठिकाने में १६ गाँव थे तथा 
इसकी वाधिक आय ५०,००० रुपए थी। सरकार को यह ठिकाना 
१,७२३ रुपए सालाना राजस्व देता था। जूनिया के ठाकुर केकड़ी के 
परंपरागत भोमिया थे प्रतएव उन्हें श्रावश्यकता पड़ने पर सवार प्रदान 
करने पड़ते थे (रूलिंग प्रिन्सेज, चीफ्स एण्ड लीडिय पसनिजेस श्रॉफ 
राजपूताना एण्ड अजमेर पु० १६३) । 

मसूदा के ठिकानेदार मेड़तियावंशी राठौड़ थे, उनके पास जिले में सबसे 
बड़ा श्रौर सवसे धनी ठिकाना था, जिसमें २६ गाँव ये तथा वापिक ग्राय 
१ लाख रुपए के लगभग थी, सरकार को यह ठिकाना ८,५५५ का 
सालियाना चुकाता था ) 


पीसांगन के इंस्तमरारदार जोघावत बंशी राठोड़ राजपूत थे, तथा इनके 
ठिकाने में ११ गाँव थे जिनकी वापिक आय २३००० रुपए थी श्रौर ये 
सरकार को ४,५६३ रुपए वापिक चुकाते थे । 


केवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुनाई, १८२६ । 
फेवेंडिश का पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ । 
जे० डी० लाहूश गजेटीयसे प्रॉफ म्जमेर-मेरवाड़ा घू० २६ । 


१२६ 


१७. 


श्छ, 


१६. 


२०५ 


२१. 


२२. 


३३. 


२४, 


शप, 
२६, 
२७. 


र्८, 


२६, 


३०. 


३१. 


३२. 


श९वीं शताब्दी का अजमेर 


भारत सरकार के कार्यवाहक सचिव जेम्स थरांससन को लेफ्दि० कल 
सदरलैंड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक ७-२-१८४१ | 

जे० डी० लाट्ूश गजेदीयर्स श्रॉफ श्रजमेर-मेरवाड़ा पृष्ठ २० । 

सुर्परिटेडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट अ्रजमेर द्वारा रेजीडेंट राजपूताना 
व दिल्‍ली को पत्र, दिनांक १० जुलाई, श्८२८। फाइल क्रमांक १५, 
(अजमेर रेकॉर्ड रा० रा० पु० मं०)। 

दी रूलिग प्रिन्सेस चीफ्स एण्ड लीडिंग प्सोनेजेस इन राजपुताना एण्ड 
अजमेर (१६३१) पृ० १-१० । 


एफ० विल्डर सुपरिटेंडेंट श्रजमेर का मेजर जनरल सर डेविड श्रॉक्टर- 
लोनी को पत्र, दिनांक २४ सितम्बर, १०१८ । 


आर० केवेंडिश-सुपरिटेंडेंट व पोलिटिकल एजेन्ट अजमेर का रेजीडेंट 
राजपूताना व दिल्‍ली सर एडवर्ड कोलतन्न क बार्ट को पन्न, दिनांक ११ 
जुलाई, १६२६ । 


भारत सरकार के सचिव जेम्स थांमसन (प्रायरा) का कर्नल जे० सदरल॑ण्ड 
कमिश्नर झजमेर को पत्र मई, १८४१ । 


आर० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपुताना दिल्ली, कोलब्रूक को पन्न, 
दिनांक १० जुलाई, १८२८ (अजमेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० मं०) । 
उपरोक्त । 

उपरोक्त । 


श्रार० केवेंडिश का सदर एडवर्ड कोलतन्नूक को पत्र, दिनांक ११ जुलाई, 
श्प5२६। 

एफ० विल्डर द्वारा सर डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २७ सितम्बर, 
श्ण्श्ष 

भारत सरकार के विदेश एवं राजनीतिक विभाग का पत्र, दि० ५ मई, 
१६०० (फाइल क्रमांक ७२, रा० रा० पु० मं०) । 

एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल सर श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक 
२७ सितम्बर, १८१८ । 

सर डेविड भ्रॉक्टरलोनी द्वारा एफ० विल्डर को पत्र, दिनांक २३ 
अ्वटुवर, १८१८ । 

२७ सितम्बर, १८१८ के एफ० विल्डर के पत्र पर सरकार एवं कोर 
झॉफ डाइरेक्टर के निर्देश | (प्रजमेर रेकॉर्ड, रा० रा० पु० मं०) । 


शे३. 


रे४, 


३४५. 


३६. 


प७, 


£ 


३९. 


४०, 


४१. 
४२. 
४३. 


४, 
पु, 
४६, 
४७, 


6, 


इस्तमरारदारी व्यवस्था १२७ 


एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड श्रॉक्टरलोनी को पत्र, दि० 
७ अवटूबर, (८१५८५॥ 

एफ० बिल्डर द्वारा मेजर ऑ्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक १२ अवट्ूबर, 
श्पर्८ ॥ 

एफ० विल्डर का भेजर ग्रॉक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २० अक्टूबर, 
श्प्र्ष ! 

एफ० विल्डर द्वारा मेजर ऑक्टरलोनी को पतन्न, दिनाक १७ जून, 
१८१६ ॥ 

मिडलटन सुर्पारिटेंडेंट श्रजमेर द्वारा पत्र, दिनांक ६ प्रगस्त, १८२६ 
(रा० रा० पु० मं०) । 

केवेंडिश सुपरिटेंडेंट भ्रजमेर द्वारा पन्न, दिनाक ८ मई, १८२८ (रा० 
रा० पु०मं०) ! 

केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ (रा० रा० पु० मं०) | 
केवेंडिश द्वारा पत्र, दिनांक १० जुलाई, १८२६ “मराठा शासन के 
ग्रंतिम वर्ष विक्रम संवत्‌ १८७४ के राजस्व को आधार मानकर जमींदार 
को प्राप्त राजस्व को श्राधा भाग लेना उचित है । इस प्रक्रिया के लिए 
अपने शासन के पाँच या दस वर्ष पूर्व की कुल थ्राय तथा बाद के पाँच 
या दस वर्षों की आय को नियमानुसार प्रति दस वर्ष में आधा भाग 
ग्रहण किया जाकर इस तरह का निर्धारण किया जा सकता है ।” 
क्रेवेंडिश द्वारा पत्र, दि० १० जुलाई, १८२६ । 

केवेंडिश द्वारा पत्र, दि० ११ जुलाई, १८२६ । 


सचिव भारत सरकार द्वारा कार्यवाहक चीफ कमिएनर अजमेर को पत्र, 
दि० € फरवरी १८३० पत्र संख्या ७, अनुच्छेद ३-४ । 


उपरोक्त पत्र भ्रतुच्छेद ५ । 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ६।॥ 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १४ व १५१॥ 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १७। 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद १६ । 


कर्चल ऑॉल्वीस, कमिश्तर भ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा पत्र, दिनांक ३० श्रप्नेल, 
१८०३५ व जून, १८३७। 


११८ 


५०. 


२१. 
५२. 


५३५ 


प्र्ड, 


५५. 


५६. 
५७. 
श्प, 


५6. 
६०. 


६१. 
६२. 
६३. 
६. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६६. 
७०. 
७१. 
७२, 
७३. 
७४, 


७५. 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


कनेल सदरलैंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव भारत सरकार 
पत्र, दि० ७ फरवरी, १८४१ ॥ 


उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त अनुच्छेद १४। 

उपरोक्त अनुच्छेद १५ ॥ 

उपरोक्त पत्र ग्रनुच्छेद १० व ४० । 

पत्र मई, १८४१ सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर अ्रजमेर को पत्र 
मई, १८४१ । 

उपरोक्त पत्र अनुच्छेद ३ और ४। 

उपरोक्त पत्र अनु ० ६। 

उपरोक्त पत्र अनु० छ व ८ । 

उपरोक्त पत्र अश्रनु० ६। 

उपरोक्त पत्र श्नु० € व १०। 

उपरोक्त पत्र, अनुच्छेद ११, १२, १३, १४ व १५। 
लेफ्टिनेन्ट गवर्नर आगरा द्वारा पत्र, सचिव भारत सरकार । 
उपरोक्त पत्र अनुच्छेद । 

उपरोक्त पत्र €-१०-११ अनुच्छेद ! 

उपरोक्त अनुच्छेद १३ व १४। 

उपरोक्त पत्र भ्रनुच्छेद १५। 

उपरोक्त अनुच्छेद १६ ॥ 

उपरोक्त अनुच्छेद १७ । 

उपरोक्त अनुच्छेद १८। 

उपरोक्त अनुच्छेद १६, २०, २१, २२ । 


७६. 


७७. 


जप, 


७६, 


८१. 


घर. 


परे. 


प्र, 


८५. 
पर. 
पछ७, 
पप, 
८९५ 
६०. 
६१ 


६२. 
8३. 
&४. 


इस्तमरारदारी व्यवस्था श्२ह 


राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स खंड १-ए प्रजमेर-मेरवाड़ा (१६०४) 
पृ० ६० व जे० डी० लाहस गजेटीयर्स ऑफ श्रजमेर-मेरवाड़ा (१८४५) । 
प्रथम डिप्टी सेक्नेंट्री परराष्ट्र एवं राजनीति विभाग भारत सरकार 
द्वारा चीफ कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, संस्या ११०७-१ ए. 
शिमला दि० २१ श्रप्रेल, १६२० । 


पत्र क्रमांक €२९ जी०-सन्‌ १८८५ अ्रजमेर-दिनांक ३० सितम्बर १८८५ 
टी० सी० प्रोल्डन कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा प्रथम असिस्‍टेंट ए० 


जी० जी० राजपूताना, चीफ कमिश्नर भ्रजमेर-मेरवाड़ा को । 
फाइल क्रमांक ६५ पृ० रे (रा० रा० पु० मण्डल) । 


« श्रसिस्टेन्ट सेक्रेट्री परराष्ट्र विभाग द्वारा चीफ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा 


को पत्र क्रमांक २४५७-१-ए दिनांक फोर्ट विलियम १७ जनवरी, १६०१ । 
कमिश्नर अजमेर द्वारा चीफ कमिएनर अजमेर को पत्र, दि० १३ फरवरी, 
१६१६॥ 

ऋरमांक ५७८, भारत सरकार कार्यवाही रिपोर्ट, परराष्ट्र विभाग दिनांक 
५ जून, १८६५ (फाइल क्रमांक ७१) । 

डिप्टी कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को 
पत्र, दिनांक १६ नवम्बर, १८६८५ | 


गश्ती पत्र क्रमांक १०६ ए दिनांक १६ जनवरी सन्‌ १८६१, सचिव उत्तर- 
पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर अ्जमेर-मेरवाड़ा को प्रेषित । 


उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त भ्रजमेर रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स पृ० ११६०॥ 
उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक १२ जूत, १८७४ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त | 


१३० 


६५. 
€६. 
६७. 
. श्रार० केवेंडिश सुपरिटेंडेंट अजमेर द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना को पत्र 


&६€. 
१००. 
१०१. 


१०२, 
१०३. 
१०४, 
१०५. 


१०६५ 
२१०७. 


१०६. 
६१०. 
१११. 
११२. 
११३. 
११४, 
११५. 
११६. 
११७. 


१९वीं शताब्दी का अजमेर 


उपरोक्त । 
उपरोक्त । 
उपरोक्त 


दि० १० जुलाई, १८२६ । 
उपरोक्त । 
उपरोक्त । 


डिप्टी कमिश्नर श्रजमेर द्वारा कमिश्नर अजमेर को पत्र दि० ५ जुलाई, 
१८६२, क्रमांक २०७ । 


_जै० डी० लाहुश, सेटलमेन्ट रिपोर्ट, १८५७४ भनु० १२९६ ॥ 


उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) । 

वाडन पोवेल ए मेन्युअल श्रॉफ दी लैण्ड रेवेन्यू सिस्टम एण्ड लेण्ड देन्योसे 
(१८८०) । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट (१६३७) । 

उपरोक्त--प्ृष्ठ १२ श्रनु० १६ । 


« इन ठिकानों के पटेलों की हैसियत व अधिकार महाराष्ट्र के पटेलों जितने 


नहीं थे । वह केवल प्रमुख ग्रामजन होता था। एक समय उसे वियाद्द 
श्रादि पर नेग या लागें प्राप्त हुआ करती थीं, किन्तु बाद में इनका 
प्रचलन बंद हो गया था । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १६३७, पृ० १२ अनु ० १६।॥ 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० १३ ॥ 

उपरोक्त पृ० १३ अनु ० २१। 

उपरोक्त पृ० १७ अनु० र२४। 

अजमेर भू एवं राजस्व नियामक १८७७, धारा २१ । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३६। 

उपरोक्त पृ० २१ अनु० ३० । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, १६३७ पृ० २२ ।॥ 


११५. 
११६. 
१२०. 
१२१. 
२२. 
१२३. 
१२४. 
१२५. 


१२६. 


इस्तमरारदारी व्यवस्था | १३१ 


उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पूृ० ३३ । 

उपरोक्त । 

केवेंडिश रिपोर्ट, सन्‌ १८५२६ । 

उपरोक्त । 

एच. मभैकेंजी का पत्र क्रमांक ७४, दिनांक £ फरवरी, सब्‌ १८३० 
(रा० रा० पु० मं०) । 

इस्तमरारी एरिया कमेटी रिपोर्ट, (१६३७) पृ० ३४ । 


भोम, णागीर व माफी 


भौभमियां 


राजपूताना की भूमि-व्यवस्था में 'भौम भोग! एक ग्रनोखी और विशिष्ट प्रथा 
थी। 'भौम' का प्र्थ है भूमि ग्रौर इसका स्वामित्व धारण करने वाले को 'भौमिया' 
कहा जाता था जो सामती सरदार तथा खालसा भूमि के कितान से बिल्कुल भिल था ।। 
भौमिया सामंती पुलिस-व्यवस्था और स्थानीय अनियमित सैनिकों के तौर पर कुछ 
सेवाएं प्रदान किया करते थे। वे गाँव की फम्तल प्रौर मवेशियों की लुठेरों ते रक्षा 
करने के लिए कतंव्यवद्ध थे। * उनके गाँव की सीमा के अन्तर्गत जान-माल की सुरक्षा 
वी जिम्मेदारी उनकी होती थी। उनकी सेवाएं और जिम्मेदारियां केवल उनके भ्रपने 
गाँव तक ही सीमित थीं ।३ इन्हें क्षेत्र में उत्तात दवाने के लिए सूवेदार की सहायता 
करनी पड़ती थी, परंतु उन्हें ग्रपनी सीमा से बाहर जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता था। ये लोग भ्रपने-अपने गाँवों की सुरक्षा एवं शांति का भार वहन करते आए 
थे प्रौर यदि वे अपने क्षेत्र मे से चोरी गए माल की बरामदगी में प्रसफल रहते या 
अपराधियों को पकड़ नहीं पाते तो उन्हें चोरी की कीमत जमा करानी होती थी । यही 
प्रथा सोलहवीं सदी में शेरशाह ने भी अपनाई थी । उस समय के चौधरियों और मुक- 
दमों को जो प्रतिष्ठा श्रौर विशेषाधिकार प्राप्त थे उनके उपलक्ष में वे भी इसी तरह 
पी सेवाएं प्रदान करते धे। 
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कर्नल टॉड के अनुसार भौमिया सशस्त्र किसान होते थे । ये एक तरह के श्र 
सैनिक सामंत थे जो राज्य को लगान के उपलक्ष में सीबी सेवाएं प्रदान करते थे ) 
झाकमरणा के समय राज्य उनकी सेवाएं प्राप्त कर सकता था | इस अवसर पर राजा 
को उनके भोजन आदि की व्यवस्था करनी होती थी । भौम का भूभाग इतना प्रतिष्ठित 
होता था कि बड़े से बड़ा ठाकुर भी अपने अधीनस्थ गाँवों में इसकी प्राप्ति के लिए 
उत्कंठित रहा करते थे । भौम' ही एकमात्र ऐसा मूभाग था राज जिसका पुनग्र हुए नहीं 
कर सकता था और यह भाग सही माने में पूर्णत: वंशपरम्परागत था । यद्यपि यह 
भूमि भी कई व्यक्तियों में बँटवी चली जाती थी तथापि इसकी अनुमति राज्य से 
प्राप्त करनी पड़ती थी।४ऐ 


विल्डर ने भौमियों को चौकीदार मात्र माना था ।* परन्तु अजमेर-मेरवाड़ा 
के भौमियों की तुलना वंगाल प्रेसीडेन्सी के चौकीदारों से नहीं की जानी चाहिए । 
पग्रजमेर के भौमिया बंगाल के चौकीदारों से सर्वथा भिन्न थे। भौमिया गाँव का बड़ा 
भ्रादमी होता था और ग्रामीण समाज उन्हें भय और आदर की नजर से देखता 
था।९ सामान्यतः वह अपनी गढ़ी में रहा करता था और गाँव में उसके रहन-सहन 
का स्तर भ्रच्छा हुआ करता था। राजपूत सैनिक होने के नाते वह तलवार धारण 
किए रहता था और झाथिक हालत ठीक होने की स्थिति में एक दो घोड़े भी रखा 
करता था। वह हल के हाथ तभी लगाया करता था, जबकि यरिवार का भरण- 
पोषण कठिन हो जाता था ।७ उनके विवाह सम्बन्ध मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर के 
ठाकुर परिवारों के साथ समान स्तर पर हुआ करते थे । उसकी आ्िक स्थिति अच्छी 
नहीं होने पर भी उसके वंश और रक्त की पवित्रता उजवल मानी जाती थी। 
पड़ोसी रियासतों के ठाकुरों जैसी ही उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव 
होता था ।7 


श्रंग्रेजों के शासनकाल में श्रजमेर-मेरवाड़ा के भौमियों के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व थे [९ 

प्रथम--ये लोग जिन गाँवों के भौमिया होते थे, उन गाँवों में यात्रियों की 
संपत्ति की चोरों श्ौर डाकुओं से रक्षा करना । 


द्वितीय--उस जुर्म से हुई क्षति, जिसे रोकना इनका फर्ज़ था-उसकी 
पूर्ति करना । 


अजमेर में प्रचालित भौम-व्यवस्था श्रोर उससे जुड़े हुए कर्तंव्यों की व्याख्या 
इस प्रकार की जा सकती है:--- 


प्रथम, भौम वंशपरम्परागत संपत्ति होती थी । इस भूमि पर राजस्व कर माफ 
होता था। स्वामित्व राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता था । इस तरह यह “माफी” 
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और “जागीर” से भिन्न होता था क्योंकि माफी शौर जागीर में राज्य झपने राजस्व 
संबंधी अधिकार हो उन्हें प्रदान करता था । 

द्वितीय-- राज्य के विरुद्ध अपराब की स्थिति में श्रथवा उन श्रपराधों में जद्दां 
व्यक्तिगत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था “भौम” को राज्य पुनभ्न हुए कर . 
सकता था। 

तृतीय---राज्य द्वारा “भौम” के पुनग्र हए कर लेने पर उसमें निहित स्वामि- 
त्व के अधिकार के साथ-साथ राजस्व से मुक्ति के भधिकार भी समाप्त हो जाते थे 
बयोंकि ये दोनों कभी भी पृथक्‌ नहीं माने गए थे | 

चतुर्थे--अपने कत्त व्यों की भ्रवहेलना या च्रुटि होने पर भोगमियों पर जुर्माना 
थोपा जा सकता था श्रोर उस पझर्थदंड की पूर्ति न होने तक राज्य उसकी भौम को 
जब्त कर लेता था । 

यदि कोई भौमिया बिता सरकार से पूछे प्रपनी जुमोन हस्तांतरित कर देता 
तो राज्य उसकी जमीन को पुनग्न हुए कर सकता था । राज्य को इसे किसी श्रौर 
को प्रदान करने का अधिकार था। 

राजपूताना की श्रन्य रियासतों में भी भौमियों को इसी तरह के निम्नलिखित 
उत्तरदायित्व वहन करने होते थे ।१९ 

१--भपने क्षेत्र में से गुजरते वाले यात्रियों की सुरक्षा का भार इन पर 
होता था । 

२--भपने क्षेत्र में होने वाली डकती के लिए वे जिम्मेदार माने जाते थे 

३--वे लोग अपनी 'भौम-भूमि" का विक्रय नहीं कर सकते ये । 

४--इनकी भूमि करों से मुक्त होती थी । 

५४--इनसे किसी तरह की पुलिस सेवा नहीं ली जाती थी ॥ 

६--उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ग्रवांछनीय था । 

७-«भौमिया अपने परिवार में विवाह, मरण अ्रथवा प्रचानक ऐसा ही कोई 
अवसर उपस्थित होने पर इस अ्रतिरिक्त व्यय के वहन-हेतु एक भलग उपकर लागू कर 
सकता था 

सन्‌ १८२६ में, इस जिले की भौम संपत्तियों के बारे में विस्तृत जाँच की गई 
थी । उसके अनुसार भोमियों पर मेरों और ढाकुओं से ग्राम क्षेत्र की रक्षा झरने का 
उत्तरदायित्व होता था । वे ग्राम सीमा में चरने वाले मवेशियों की निगरानी रखते 
थे और सूबेदार द्वारा तलब किए जाने पर दस या पर्द्रह दिन के लिए उसकी सेवा 
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में जाते थे, परन्तु इन दिनों का भोजब आदि का व्यय सूवेदार को बहन करना _ 


होता था ११ केवल राजपुत श्रौर पठान ही भौमिया हो सकते थे । इनकी भौम संपत्ति 
बंशपरम्परागत होती थी, सूवेदार को भौमियों की कर्तव्यपरायणता में शिथिलता 
प्राने श्रथवा उनके लापरवाही दिखाने पर जुर्माना करने का अधिकार था । यह कहा 
जाता है कि चोरी गए माल की क्षति-पूर्ति का प्रावधाव आरम्भिक भौम-व्यवस्था के 
साथ जुड़ा हुश्रा नहीं था परंतु बाद में मराठा शासनकाल में लागू किया गया लगता 
है और कालांतर में यह व्यवस्था मजबूत होती गई और बाद में इन्हें क्षतिपृर्ति के 
लिए उत्तरदायी ठहराया जाने लगा । राज्य ने इसकी जिम्मेदारी भौमियों पर हस्तां- 
तरित कर दी ।१९ 


धरजमेर-मैरवाड़ा जिले में भूमि पाँच तरह की थी-- 
१--मुंडकटी” भर्थात्‌ पूर्वजों के युद्ध में मर जाने के कारण राजा 
द्वारा प्रदत्त । 
२--प्राश्तरिक शांति अ्थवां जनता के जान-माल की सुरक्षा के प्रयत्नों से 
प्रसन्न होकर प्रदान की गई । 


३--राज्य द्वारा युद्ध में शौयं दिखाने पर प्रदान की गई “भौम” । 
४--राज्य द्वारा सीमा सुरक्षा-हेतु प्रदान की गई “भोम” | 


५-गाँवों में गश्त और निगरानी के लिए ग्रामजनों द्वारा प्रदत्त 
अभौम” ।१३ | 


पझजमेर में लगभग सभी भौम संपत्ति उपरोक्त चौथी और पाँचवीं श्रेणी की 
थी । जो लगभग एक दूसरे के समान थीं। केवल दो भौम संपत्तियां तीसरी श्रेणी 
की थीं । यहाँ की सभी 'भौम? संपत्तियां चाहे उनके मुल उद्गम का स्वरूप कैसा 
भी क्‍यों न रहा हो चोरी व डकैती का पता नहीं लगा पाने पर क्षति-पूर्ति के लिए 
जिम्मेदार थी १४ 


पाँचवीं श्रेणी के भौमिया, जिन्हें गाँव के लोगों ने गश्त एवं निगराती के 
लिए भौम प्रदान की थी, उसका उपभोग राज्य की स्वीकृति से करता था । क्योंकि 
'भौम! पर राज्य का स्वामित्व होता था न कि गाँव का राज्य इसे उस व्यक्ति को 
टुस्ट के रूप में प्रदान करता था । इस “ट्रस्ट” के साथ श्रगर॒ कोई शर्त जुड़ी होती 
थी तब उस शर्ते के भंग होने पर राज्य उस भौम को पुनग्न॑ हित कर सकता था । 
राज्य द्वारा सीमा क्षेत्रों की रक्षा के लिए प्रदत्त 'भौम' भी सशर्ते होती थी, परन्तु 
इस तरह का भूभाग केवल विश्वासपात्र और प्रतिष्ठित परिवार को ही श्रदान किया 
जाता था | इस तरह सशतें मोग वाली भौम का उपभोग करने वाले को उसकी शर्ते 


अं 
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में राज्य की बिना स्वीकृति के परिवर्तत करने का अधिकार नहीं होता था। इनके 
विक्रय या बंधक के लिए राज्य की पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी ।४ 


अजमेर-मेरवाडा की श्रधिकांश 'मौम! संपत्तियों के बारे में प्रचालित कथन 
यह है कि आलमगीर और उसके पुत्र शाहआलम के समय इन.लोगों को प्रत्येक गाँव 
में गाँव वालों की मेरों और चीतों के श्राक्रमणा से रक्षा करने के लिए भूमि प्रदान की 
गई थी। सुगल शासन द्वारा इनको सभी तरह के करों से मुक्त रखा गया था ।१४ 
इस जिले के हस्तांतरण के समय भौमियां “भौम” और “'मापा' नामक कर वसूल 
करते थे । भौम शुल्क उन सभी चीजों पर लगता था जो रास्ते में से गुजरते समय 
रात पड़ने पर उक्त गाँव में रहती थी। मापा शुल्क गाँव में वेची जाने वाली सभी 
चीजों पर कृषि सामग्री को छोड़कर वस्तु के मुल्य के कुछ प्रतिशत के श्राधार पर ली 
जाने वाली राशि होती थी । बिल्डर के प्रतिनिधित्व पर ये शुल्क समाप्त कर दिए 
गए थे । इनकी समाप्ति से इस्तमरारदारों को हुई क्षति का उन्हें मुआवजा प्रदान 
किया गया परन्तु यह मुप्रावजा उसके वास्तचिक हकदार भौमिया को प्राप्त नहीं 
हुआ था ।१७ 


मराठों ने इस क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करने पर भौमियों से “भौमबाब” 
व “भौम दस्तूर” वसूल करना आरम्म किया था ।१८ प्रति दूसरे वर्ष इस्तमरारदारों 
के समान इनसे भी श्रनिश्चित राशि भौमिया की हैसियत श्र फसल के आधार पर 
वसूल करते थे । 6 


केवेडिश के समय में कातुनगों द्वारा संगृहीत रिपोर्ट के श्रनुसार ऐसा प्रतीत 
होता है कि सर १७५२ में जोचपुर नरेश तख्तसिह ने “भौमवाब” वसूल की थी | 
उन्होंने यह कर फेवल एक साल ही लिया । इस आशय का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है कि उन्होंने “भौमवाव” के रूप में कितनी राशि कितने “भौमियों” से वसूल की 
थी। १७६२ में स्थानीय मराठ अधिकारी शिवाजी नाना के समय से “भौमवाव” निय- 
मित झूप से वसूल होता रहा । यह कर उन्हीं प्रमुख मौमियों से वसूल किया जाता 
था जो हैसियतदार होते थे श्रीर इस कर की राशि उनकी हैसियत के श्रनुसार ही 
कम या श्रधिक हुआ करती थी । इसकी वसूली के पीछे कोई सिद्धांत या निश्चित 
प्रक्रिया नहीं थी । शिवाजी नाना ने अपने दस वर्षों के प्रशासनकाल में केवल एक 
चार ही यह कर संगृहीत किया था। तदुपरांत & वर्षों में यह कर प्रति त्तीसरे साल 
वसूल किया जाने लगा और तांतिया सिंधिया ने इसे प्रति दूसरे साल वसूल करने 
की प्रथा जारी की थी । आगामी ६ वर्षों में यह्‌ कर पाँच बार वसूल किया गया 
था। इस तरह अंग्रेजों के शासनकाल के पूर्वेवर्ती वर्षों में यह केवल दस वर्षो के 
लिए ही संयूहीत हुआ था । इस कर को प्रति दूसरे वर्ष वसूल नहीं करने का कारण 
सराठों द्वारा भौमियों के प्रति अपनी उदारता बतलाया गया था ।%९ 


भौम, जागीर व माफी १३७ 


सन्‌ १८१८ में जब यह जिला अंग्रेजों को हस्तांतरित हुआ तब भौमिया प्रति 
दूसरे वर्ष “भौमवाब” चुका रहें थे। हस्तांतरण के ठीक पुव॑ जो राशि इस कर 
की मद में प्राप्त हुई थी उसे आधार मानकर विल्डर ने ८,४०८ रुपए १२ प्राने 
६ पाई इस कर से राज्य की आय निर्धारित कर दी थी। यह राशि प्रति दूसरे वर्ष 
सच्‌ १८४२ तक वसूल होती रही। सन्‌ १८४२ में 'पटेलबाव” और 'फौजखच! के 
साथ इसे भी समाप्त कर दिया गया था ।॥१* श्रजमेर के कमिएनर सदरलैड ने गवर्नर 
जनरल को अपनी रिपोर्ट में इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि फौजखर्च श्रौर 
पठेलबाव सहित ये मराठा उपकर इस्तमरारदारों पर भारी वोभ है भश्ौर जिस प्रजा 
से ये वसूल किए जाते हैं उसका इस्तमरारदार व किसान की स्थिति पर गहरा 
दुष्प्रभाव पड़ता है ।९* लगभग तीन वर्षो तक सदरलैड द्वारा उत्तरपश्चिमी सूबे श्रौर 
सर्वोच्च भारत सरकार के बीच एक लम्बे पत्र-व्यवह्ार के पश्चात्‌ गवर्नर जनरल ने 
“भौमवाव” और भौम दस्तूर को पूर्णातः विना किसी शर्त के समाप्त किया था । ४४ 
इस कर को समाप्त करते समय गवर्नर जनरल ने भौमियों को यह हिदायत दी थी कि 
सरकार ने जिस तरह इन करों को समाप्त कर उन्हें लाभान्वित किया है, उसी तरह 
वे भी गाँव से उक्त कर को वसूली समाप्त कर ग्रामीणों को लाभ पहुचाए । 


सन्‌ १८५९ तक भौमिया गाँव वालों से कई तरह के उपकर वसूल करते थे । 
ये उपकर जिन्हें 'लाग' कहा जाता था सामाजिक जीवन के हर पहलू और प्रक्रिया 
पर लगते थे । भौमियां होली झ्ौर दशहरे पर भेंट वसूल करते थे, भ्रपनी गढ़ी की 
मरम्मत के लिए गाँव के लोगों से वेगार लेते थे तथा प्रतिवर्ष गाँव से उन्हें एक बकरा 
भेंट होता था और कुछ गाँवों में इसके बजाय 'मैसा' लेने की व्यवस्था थी । गाँव के 
बलाई को प्रतिवर्ष भौमियां के कुए के लिए एक चरस श्र जूतों की जोड़ी देनी होती 
थी। प्रत्येक खेत से वे अन्न के ७० पूले लेते थे तथा कुछ गाँवों से केवल प्रति 
खेत मुद्ठी भर अन्न ही वसूल किया जाता था । भौमिया के जेष्ठपुत्र के विवाह पर 
ग्रामीणों को उसे मेंठ देनी होती थी | प्रत्येक गाँव वाले को अपने घर में भी शादी 
के अवसर पर भोमिया के यहाँ चेंवरी और 'कांसा' भेजना पड़ता था। कनेल डिक्सन 
ने यह सुझाव दिया था कि 'भौमवाव' के समाप्त हो जाने के कारण इससे संबंधित 
सभी ललागें भौमियों हारा ग्रामवासियों से वसूल करना भी समाप्त हो जानी चाहिए 
तथा विवाह के अवसर पर काँसा भेजना गाँववालों की इच्छा पर छोड़ देना 
चाहिए । सरकार ने कर्नेल डिक्सन से पूर्ण सहमति प्रकट करते हुए सच्‌ १८५४ में 
उन्हें अपने प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप देने का आदेश दिया था [7४ 


सन्‌ १८३० में सरकार ने भौम जूमीव का समय-समय पर वंदोबस्त का 
अधिकार रखा था ।** परंतु श्रजमेर के चीफ कमिश्नर सदरलैड का यह मत था कि 
जिस तरह इस्तमरारदारों पर सरकार ने बंदोबस्त के श्रधिकार का परित्याग किया 


श्श्द १६वीं शताव्दी का अजमैर 


था उसी आधार पर सरकार को “भौम” पर भी इस अधिकार को भी त्याग देता 
चाहिए। वह इस मत के थे कि दोनों मूभाग यद्यपि पृथक्‌ हैं, तथापि उनका प्राधार 
एक ही हूँ व अंतर केवल इतना ही है कि तालुकेदार सेवा के उपलक्ष में शुल्क प्रदान 
करते रहे हैं, जवकि भौमियों को यह 'माफ' किया जाता रहा है।** सदरलंड कौ 


सिफारिश पर सरकार से भौम पर पुनः कराधान का अश्रधिकार सन्‌ १८७४ में 
त्याग दिया था ॥९४७ 


उस समय जिले में कुल १११ भौम थे*5 और दे निम्नांकित प्रकार से दिभा- 
जित थे:-- 


भोम-मसुसंपत्तियों कौ संख्या गाँवों को संरुया 


राठौड़ घर क्र 

गौड़ ६ ] 
कछवाहा ॒ 4 
सिसोदिया १ १ 

पठान & & 

सय्यद १ १ 

मेर १ १ कोथाज 
चीता १ १ सोमुलपुर 
मुगल १ ०बीर 
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इनमें से श्रतिम तीन 'भौभ नहीं मानी गई थीं। वास्तविक भौम भुसंपत्तियां 
१०८ थीं। भौम संपत्तियों के उद्गम का पता लग्राना कठिन है। यद्यपि इनर्में 
से आधी दिल्ली के सम्नाटों के द्वारा प्रदान की गई थी तथा झाघे से श्रधिक भौम 
राठौड़ों के पाप थी जो अपने आपको पड़ोसी रियासतों के राजा-महाराजाप्रों के 
रिश्तेदार मानते थे। केवेंडिश के समय में, केवल ६ गाँवों के भौमियां ही सनदें 
प्रस्तुत कर पाए थे, शेप का कहना था कि मराठों के कुशासन और अराजकता के 
काल में उनकी सनदें या तो नष्ट हो गईं थीं अथवा खो गई थीं। ख्वाजापुर की सनद 
जफरखां को सन्‌ १७४० में गोंविन्दराव ने प्रदान की थी जिसके अनुसार जफरखां 
पर अजमेर से राजोरिया तक की सड़क की सुरक्षा का भार था। इसप्ती प्रकार 
दोलतराव व सिंधिया द्वारा अजु नपुरा के भोम की सनद ठाकुर धनातिह्‌ को प्रदान 
की गई थी । १४ 
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बड़गाँव के लिए महाराजा सिंधिया की सनद थी, जिसमें यह घोषित किया 
गया था कि यहाँ की जमींदारी पुराने जुमाने से ही जफरखां के यहाँ चली भा रही 
है भौर अमलों को निर्देश दिए गए थे कि उसके वंशधरों को परम्परागत भौम के 
सभी हकों और हकूकों का उपभोग करने दिया जाए ॥3९ 


केकड़ी के भौमिया को दिल्‍ली के मुगल सम्राट्‌ फरु खसय्यद ने भ्रपने शासन 
के चौथे वर्ष में सनद प्रदान की थी जिसमें परगना केकड़ी के सभी कामुनगों और 
चौधरियों को आगाह किया गया था कि १००० बीघा जमीन, एक बाग और एक 
रहने का मकान राजसिह राठौड़ को प्रदान किए गए थे ।3१ 

भांद भौम के लिए महाराजा अभयर्सिह द्वारा, हिन्दुर्सिह, हिम्मतर्तिह एवं 
बखतसिंह के नाम सनद थी जिसमें लिखा था कि कक्त व्यक्तियों ने गुजरात में सर- 
बुलंदसां के साथ लड़ाई में वहादुरी दिखाई शौर कुवर दुल्लेसिह उस युद्ध में मारा 
गया था अभ्तएव १३३१ बीघा जूमीन प्रदान की जाती है ॥3* केवल उपयुक्त दस्ता- 
बेज ही भौमियां अपने प्रमाण में प्रस्तुत कर सके थे । इनमें भी अजु नपुरा, झ्वाजा- 
पुरा और बड़गाँव की सनदों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि इनकी मूल शर्तें 
क्या थीं । नांद के भौमियों द्वारा प्रस्तुत सनद वास्तविक थी, परन्तु इसमें भी यह 
नहीं लिखा था कि यह भेंढ सशतं है और यह उल्लेख भी नहीं था कि यह भौम सेवा 
के उपलक्ष में है। केकड़ी की सनद भी एक सामान्य राजस्व मुक्त जागीर के सामान्य 
पट्टा जैसी ही थी | यदि “भौम” अन्य राजस्व मुक्त जागीरों की श्रपेक्षा स्थाई स्वा- 
मित्व एवं प्रतिष्ठा सूचक नहीं होती तो जुनिया जैसे ठिकाने का शक्तिशाली ठाकुर अपने 
आपको केकड़ी का भौमिया कहलाने में कभी गौरव अनुभव नहीं करता । जूनिया 
के ठाकुर ने केवेंडिश के समक्ष यह कहा था कि सम्पूर्ण केकड़ी का कस्बा मुगल 
सम्राट औरंगजेब ने किशनसिह की शानदार सेवाग्नों के उपलक्ष में उन्हें जागीर में 
प्रदान किया था । उसके ठिकाने में चौकीदारों की व्यवस्था थी और वह किसी भी 
तरह की भ्राथिक क्षति के लिए श्रपवे को जिम्मेदार नहीं मानते थे 33 


इन १०८ भौम में प्रत्येक भौस के अन्तर्गत औसत भूमि ४६४ बीघा थी, 
परन्तु इन भौम में २१०२ हिस्से थे, इस तरह प्रत्येक भौम में श्लौसतन वीस भागीदार 
थे जिनमें प्रत्येक के हिस्से में औसतन २६ बीघा १४ विस्वा भूमि आती थी । पुराने 
बंदोवस्त की शर्तों के अन्तर्गत इनका कराधान किया जा चुका था और इसमें से 
प्रत्येक को १७ रुपए ८ आने राजा को देना पड़ता था ।उ ३ 


सन्‌ १८४३ के पूर्व प्राय: सभी भौमियां अपनी भौस को वंश-परम्परागत 
मानकर बंधक भी रख देते थे जबकि उन्हें पह अधिकार प्राप्त नहीं था । वे लापरवाह 
झौर आलसी हो गए थे तथा अपने गाँवों की रक्षा करते योग्य भी नहीं रह गए थे । 
ये लोग न तो घोड़े रखने का खर्च ही वहन करने की स्थिति में थे और न चौकीदार 


१४० १९वीं शताब्दी का श्रजमैर 


ही रख सकते थे । जब कभी इनके क्षेत्र में चोरी या डर्कती पड़ने पर इन लोगों की 
क्षतिपूर्ति के लिए कहा जाता तो ये अपनी भौम के बंधक होने का बहाना कर उसे 
टाल जाते थे। इन भौमियों के पास सवारी के साधन और शस्त्र नहीं होने के कारण 
ये लोग श्रपने क्षेत्र की चौवसी व निगरानी करने में श्रसमर्थ थे ।3४ जब एक बार 
भूमि को बंधक रख दिया जाता तो महाजन अपने कर्ज की डोरी को इतना कंस 
देता था कि वह भूमि कभी छूट कर इन्हें वापिस प्राप्त नहीं हो पाती थी | 


इसलिए सन्‌ १८४३ में सरकार ने यह श्रादेश जारी किए कि कोई भी 
भौमियां अपनी भूसपत्ति को न तो विक्रय ही कर सकता था और न उसे बंधक ही 
रख सकता था । इस श्रादेश का पालन नहीं करने वालों के लिए दंड का प्रावधान 
रखा गया था । महाजनों को यह श्रादेश दिया गया था कि वे भौम संपत्ति को बंधक 
नहीं रख सकते हैं । उन्हें यह निर्देश दिए गए थे कि वे अपने ऋण की वसूली भ्रप्य 
साधनों द्वारा अथवा भौमिया की दूसरी संपत्ति से करें| सरकार ने यह भी घोषणा 
कर दी थी कि यदि किसी ने भौम संपत्ति को बंधक रखा, अथवा किसी मे उस 
संपत्ति को बंधक के रूप में स्वीकार किया है तो बंधक भौम संपत्ति का दावा कोई 
भी प्यायालय स्वीकार नहीं करेगा तथा बंधक स्वीकार करने वाला इस भौम के 
उपयोग से वंचित रहेगा । सरकार ने यह नियम वना दिया था कि यदि किसी गाँव 
की सीमा में कोई श्रपराध घटित होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति भौम से होगी और इस 
बारे में किसी भी तरह का बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी भौमियों को 
व भौम संपत्ति को बंघक के रूप में स्वीकार करने वालों को उक्त आदेश से श्रवगत 
करा दिया गया था ।3४ इस आदेश के बावजूद भी भौमियां अपनी जूमीनें बंधक 
रखते रहे, फलस्वरूप सन्‌ १८४६ में कर्नल डिक्सन को इस प्रक्रिया के विरुद्ध कड़ी 
श्राज्ञा जारी करनी पड़ी । सरकार ने इनको दिए गए शर्तेंनामें में यह लिख दिया 
था कि वे अपनी भौम का विक्रय नहीं करेंगे और न उसे बवंवक ही रख सकेंगे ।3७ 


सरकार को विक्रय और बंधक पर प्रतिबंध इसलिए लागू करना पड़ा 
क्योंकि, यदि सरकार भौमियों के अपनी भौम को श्रन्य पक्ष के हाथों विक्रय भर 
बंधक के श्रधिकार स्वीकार कर लेती तो अन्य पक्ष को प्रदेश के सामान्य नियमों के 
श्रन्तर्गत इन भौमों से जुड़े अधिकार तथा उत्तरदायित्व भी वहन करने पड़ते जो कि 
मूल स्वामी को प्राप्त थे । सरकार की यह धारणा थी कि मालदार सूदखोर महाजन 
भौमियों की तरह कुशल और चुस्त चौकीदारी एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं कर 
सकते थे । 

राजपूताने की कुछ रियासतों में भौमियों को अपनी भौम-संपत्ति केवल दो 
अवसरों पर ही वंधक रखने की अनुमत्ति थी। वे पिता के श्रन्तिम संस्कार के व्यय 
को वहन करने के लिए तथा अपनी श्रथवा अपने पुत्र की शादी व्यय के लिए बंधक रख 
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सकते थे । परन्तु उसके लिए बंधक रखते समय अपने निर्वाह योग्य तथा निगरानी 
एवं चौकसी के कार्य में वाधा न पड़े, इस लिए उचित भूमि अपने पास रखना अनिवाय 
था | अजमेर-मेरवाड़ा के कार्यवाहक कमिश्नर कर्मल ब्रक्स ने सभी रियात्तों के 
वकीलों के साथ पूरे दरबार में इस प्रश्न की चर्चा की थी जिमप्तमें उन्होंने यह राय 
प्रकट की थी कि भौम राज्य की स्वीकृति से ही बंधक रखी जा सकती थी, क्योंकि 
जिन कार्यो के लिए भौम दी गई थी उनके पालन करवाने का उत्तरदायित्व राज्य 
पर था ।35 कर्नल डिक्सन ने इस भूसंपत्ति की व्याख्या करते हुए कहा था कि 
भौम “चौकसी एवं निगरानी के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि है जिस पर भौमियों 
को स्वामित्व का अधिकार नहीं है ।7/3९ करनल डिक्सन द्वारा बंधक के विरुद्ध भ्ाज्ञा 
जारी होने के वाद भी भौम के विक्रय एवं बंधक के उदाहरण सरकार के समक्ष 
झ्राते रहे । प्रशासन को इन भौभियों के विरुद्ध कानतुनी कदम उठाने में कठिनाई 
ब्रनुभव होती थी क्योंकि सरकार को पहले यह निर्धारित करना था कि भौमिया 
भ्रपनी भौम-संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार रखते हैं या नहीं श्रौर कया भौम जिस 
सेवा के उपलक्ष में इन्हें प्रदान की गई थी उसकी पूर्ति के अभाव में श्रन्य भौम की 
तरह उस पर सरकार राजस्व एवं कराधान लगा सकती थी या नहीं ? ४९ अजमेर 
के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के अ्नु्तार भौम “पूर्णा स्वामित्व के श्रधिकारों सहित 
राजस्व एवं कर रहित भूमि थी ।॥४१ अ्रतएव उन्होंने इस प्रश्न को स्पष्टीकरण 
के लिए भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया था | भौम पर भौमियों के मालिकाना 
हक के बारे में कर्नल डिक्सन के बाद के काल में भी भ्रम बना हुआ था । 


ब्र्कस के अनुसार विभिन्न तरह के 'भौम' प्रचलित थे अ्रतएव उनके साथ 
व्यवहार में भी भिन्नता श्रावश्यक थी। उन्होंने इस प्रश्च को केवल राजस्व की 
समस्या न मानव कर सामान्य नीति का प्रश्न मानाथा। उन्होंने सरकार को यह्‌ 
सुभाव दिया था कि प्रथम चार श्रेणी के भौमियों के साथ व्यवहार करते समय 
पाँचवीं श्रेणी के भौमिया को पृथक्‌ रखना जरूरी है। उनकी मान्यता के अनुसार 
प्रथम चार श्रेणी वाले भौमियों में से कतिपय ऊँचे घरानों के थे और उनके परिवार 
का जयपुर और मेवाड़ के ठाकुर परिवारों के साथ विवाह संत्रंध एवं बरावरी का 
रिश्ता कायम था । अतएव उन्हें श्रपनी भूमि से वंचित करना उचित नहीं होगा, 
उन्हें ग्रपनी भौसम के विक्रय एवं वधक के अधिकार दिए जाने चाहिएं । जहाँ तक 
पाँचवीं श्रेणी के भौमियों का प्रश्न था जिन्हें भौम चौकसी एवं निगरानी सेवा के 
लिए दी गई थी, उनका मत था कि इस मौम को सशर्त मानी जाए और इस तरह 
की भौम यदि वेची या बंघक रखी जाती है तो नए बंदोवस्त के अ्रन्तगंत उन पर करा- 
धान लागू किया जाना चाहिए ।४ 


जे. सी. श्रूक्स के अनुसार चौकसी एवं निगरानी की सेवा के निमित्त स्वीकृत 


१ 


श्र १६वीं शताब्दी का अजमेर 


सभी “भोम” से कर वसूल किया जाना चाहिए क्योंकि पहले भी इनसे कर लेना श्रौचि- 
त्यपूर्ण माना गया था। उन्होंने इन 'भौम' पर 'भौमबाव” शौर 'भौम दस्तुर' फिर 
से लागू करने का सुझाव दिया था क्योंकि, राजपूताने की भ्रन्‍्य रियासत्तीं में यह 'भौम' 
कभी भी सर्वथा कर मुक्त नहीं रहो थी और भोमियां पहले सदा 'भौमवाब और 'भौम 
दस्तूर' चुकाते रहे थे । अंग्रेजों के शासतकाल में ही सत्‌ १८४२ तक इनसे “भौम- 
बाब और “भौम दस्तूर' वसूल किया जाता था। सब्‌ १८४२ में सरकार ने फौज 
खर्च के साथ-साथ इसे भी समाप्त कर दिया था। ब्रुक्स के अनुसार फोजखर्च 
नियमित राजस्व वसूली के अतिरिक्त मराठों द्वारा थोपी गई 'लाग' थी जबकि भौम- 

बाव” इस तरह की कोई अनियमित प्रथा नहीं थी ।४3 
इन सभी बाधाओं और भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए गवर्नर 
जनरल की कौंसिल ने भौम संपत्तियों के बारे में सनु १९७१ में निम्न सिद्धांत स्वी- 

कार किए:--- 

१. किसी भी तरह की भौम जो प्राप्तकर्तता या उसके परिवार के भ्रधिकार 

में हो उस पर कराघान नहीं किया जाए । 


२. सभी भौम-संपत्ति जो स्थाई रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है प्रथवा 
भविष्य में हस्तांतरित हो उस पर कराधान लागू किया जाए । 


- ३. सभी सशरतें भौम जो चौथी और पांचवी श्रेणी के श्रन्त्गंत श्राती हो 
यदि अस्थायी रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है श्रथवा भविष्य में की 
जाए तथा उससे सम्बद्ध शर्तों की पूर्ति होने की संभावनाएं नहीं हों तो 
इन पर कराधान लागू किया जाए । 

४. सशर्ते भौम, स्वामी के जीवन पर्यन्त के लिए ही बंधक रखी जा 
सकती है । गवर्नर जनरल 'भौमवबाब' को पुनः लागू करने के पक्ष में तो 
नहीं थे, परंतु वे यह प्रवश्य चाहते थे कि इन 'भौम” के साथ 'सेवा संबंधी 
जो शर्ते जुड़ी हुई है वह इनसे भौम संपत्तियों के अनुपात में ली जाय । 
गवर्नर जनरल की यह राप थी कि यदि इनका उपयोग चोरियों की रीौक- 
थाम में नहीं किया जा सके तो कम से कम उन्हें क्षतिपूर्ति के लिए उत्तर- 
दायी बनाया जाए। बंधक श्रौर विक्रय प्रतिबंधित हो और इनके 
उल्लंघन पर 'दण्डस्वरूप' “भौम' पर कराधान लागू किया जाना चाहिए 
तथा अबतक की हस्तांतरित सभी 'भौम” पर पूरा कराघान लागू होना 
चाहिए ।ऐ४ 

., सब १८६६ के एक्ट को इस जिले में लागू कर देने पर डिप्टी कमिश्नर ने 
सभी भौमियों को अपना तास चौकीदारों की सूची में दर्ज करवाने के श्रादेश प्रदान 
क़ए थे। जिन्होंने व्यक्तिगत चौकीदारी करने में भ्रसमर्थंता प्रकट की थी उन्हें धपने 
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क्षेत्र में प्रति २० योधा सिचित भूमि पर एक चौकीदार के अनुपात में चौकीदार रखने 
ब ६० २० प्रत्ति चौकीदार प्रतिवर्ष उनकी तनखा चुकाने के लिए वाध्य किया गया । 
सभी भौमियों ने इस आधार पर कि इस तरह की व्यवस्था भौम पट्टु दारी में नहीं है, 
इस भादेश के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए । यद्यपि इन भौमियों के निवेदन पर 
कोई निर्णय नहीं हुआ तथापि डिप्टी कमिश्नर का आदेश भी क्रियान्वित नहीं किया 
भ्या [४ 


भोभमियों में उत्तराधिकार की प्रथा स्पप्ट थी और व्यवस्थित रूप से चली 
भा रही थी। १६ भौम संपत्तियों में ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार माना जाता था, १० 
मम में बड़े लड़के को श्रयने छोटों के हिस्सों से कुछ बड़ा भाग मिला करता था। 
शत भौम सामास्य उत्तराधिकार नियमों के भ्रनुसार बँटा करती थी ।९ 


व्यवस्थित चोकीदार-प्रथा स्थापित होने से पूर्व भौमियां चौकसी एवं निगरानी 
का कार्य किया करते थे । उनके हलके में चोरी और डकैती की घटनाओं पर उनका 
बह फर्ज द्योता था कि वे भधिकारियों को सूचना प्रदान करें । परन्तु वे ऐसा कभी 
नहीं करते थे नयोंकि उन्हें क्षतिपूर्ति का डर रहता था । इतना ही नहीं जब पुलिस 
झधिकारी घटना की जाँच पड़ताल के लिए गाँव में पहुंचते तो भौमियां उनकी कोई 
सदद नहीं करते थे ४० पुलिस जब कभी घटना की जाँच के लिए गाँव में पहुचते 
तो भौभियां झापस में ही इस वात को लेकर विवाद प्रारम्भ कर देते थे कि उस दिन 
किसकी चौकीदारी थी ।* 


भौमियों की नियुक्ति उस काल में हुई थी जब सरकार की अपनी व्यवस्थित 
पुलिस नहीं थी, श्रतएव उस समय कदाचितु यही व्यवस्था उत्तम रही होगी कि कुछ 
लोगों को भूमि प्रदात करके उसके बदले में यात्रियों और ग्रामीणों की जान माल 
की सुरक्षा व्यवस्था इनके हाथों सौप दी जाएं। परन्तु जव सरकार ने अपनी निय- 
मित पुलिस व्यवस्था गठित कर ली तब भौमियों का उपयोग समाप्त हो गया था 
शोर भौम व्यवस्था की आवश्यकता और उपयोगिता उस अझराजकता के युग के समाप्त 
होने के साथ ही नष्ट हो गई थी । भोम में हिस्सा पाने वाले की औसत ग्राय १७ रुपए 
के लगभग थी, श्रतएव उसकी संपत्ति से क्षतिपूति की आशा निरर्थक थी ।४४ उनकी 
सेवाओं का समुचित उपयोग कर पाना और इनसे पहले जैसी सेवाएं प्राप्त करना भी 
धसंभव था । समय इतनी तेजी से वदल गया था और पुलिस के कर्तव्यों को इतना 
सुस्पष्ट एवं नियमित कर दिया गया था कि सरकार द्वारा इसका “पुलिस-व्यवस्था” के 
लिए उपयोग करना संभव नहीं रहा था। 

झब सरकार के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भौमियों का कंसे 
उपयोग किया जाएं। इस समस्या पर विचार करने के लिए सरकाऱ़ ने अजमेर के 
डिप्टी कमिश्नर मेजर रिपटन की श्रष्यक्षता में एक समिति गठित की थी ।** गहू 
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समिति इस निर्णय पर पहुंची कि भौमियां जिस प्रकार की सेवाएं पहले प्रदान 
किया करते ये, अब उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है अ्रतएव इस दिशा में उन्होंने 
निम्त सुकाव प्रस्तुत किए:-- 


१. भौभियों हारा गाँवों की सुरक्षा का कार्य तथा उनके द्वारा चोरी और 
डकंत्ी की क्षत्तिपूति की जिम्मेदारी समाप्त कर दी जाए । 

२. गाँवों में दंगों की स्थिति शांत करने तथा चोरों श्रौर डाकुग्नों का 
पीछा करते में उनका उपयोग किया जाना चाहिए । 

३. प्रत्येक भौमिये को सम्राट के जन्म दिवस पर डिप्टी कमिश्तर के कार्या- 
लय में उपस्थित होकर नजुराना भेंट करना होगा । 

४. नज्राना की राशि पुराने 'भौमवाब” कर की राशि ४,२०० रुपए वापिक 
के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए और यह भौग की सभी जोतों 
में उचित रूप से मौजूदा पैमाइश के श्राधार पर विभाजित की जानी 
चाहिए । 

५. भौम की जूमीन को ऋण की अ्रदायगी स्वकृप कुर्क नहीं किया जाए 
श्रौर न इस भूमि को किसी को बेचा या बंधक रखा जाए। यदि इस 
ग्रादेश का उल्लंघन करे तब इस तरह की बंवक या बेची गई भूमि पर 
पूरी दरों से राजस्व वसूल किया जाएं। परंतु यह नियम भौमियों के 
आ्रापसी हस्तांतरण पर लागू नहीं था । 

६. उपयुक्त शर्तों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक मौमिये को सनदें प्रदान की 
जाएं ।*१ 

भौम समिति ने 'भौम' के पुनग्र'हणा का सुझाव इसलिए स्वीकार नहीं किया 

क्योंकि ऐसा कदम राजपूताने में कहीं भी प्रचलित नहीं था और इससे व्यापक श्रसं- 
तोष भड़कने की भी झाशंका थी । वेदखल हुआ भोमिया लूटपाट और डककंती का 
मार्ग ग्रहण कर सकता था और वह लोगों की सहानुभूति और सहयोग भी प्राप्त 
करने में समर्थ हो सकता था। अतीत में किसी भी भौमिये को अपने कतंव्य की 
अवहेलना करने के अभ्रपराध में कभी भी वेदखल नहीं किया गया था। इस संदर्भ 
में दंड केवल जुर्माने श्रथवा चोरी गई सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति तक ही सीमित रहता 
था ।*६२ 

सरकार की नीति पुरानी भूभाग-व्यवस्था और प्रथाओ्रों के साथ समया- 

नुकूल परिस्थितियों के अंतर्गत सांमजस्य स्थापित करने की थी। अंग्रेज सरकार 
यह नहीं चाहती थी कि पुरानी प्रथा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई व्यवस्था जो 
पुरानी व्यवस्था के मुकाबले भले ही भ्रच्छी हो, स्थापित की जाए क्योंकि नई व्यवस्था 
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को एकाएक ग्रहण कर लेना भी संभव नहीं था ।*3 


सरकार ने सन्‌ १८७४ में भोम सम्तिति की रिपोर्ट में सुकाए गए प्रस्तावों 
- को स्वीकार कर लिया था ४४ इसी वर्ष भौमियों को चौकीदारी और निगरानी की 
सेवाओं से तथा हर्जाने के उपलक्ष में क्षतिपुर्ति वाले प्रावधान से पूर्रातः मुक्त कर दिया 
गया था ।** इन लोगों को वंशपरम्परागत जागीरदार और माफीदारों की श्रेणी में 
घोषित किया गया और उनकी जोतों को लगान मुक्त रखा गया ।*$ सब १८७५ 
में सरकार ने भौमियों को सनदें प्रदाव कीं जिनमें उनके भावी भू-भाग की झर्तें” 
निहित थीं। उसके बाद उनमें किसी तरह का परिवतेन नहीं किया गया। अ्रंग्रेज 
सरकार ने भौमियों को उनकी ग्धिकांशत: पुरानी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था 
परन्तु उनके विशेषाधिकार कायम रहने दिए थे । 


जागीर:--- 

जागीर भूस॑पत्तियां श्रजमेर जिले में एक दूसरी ही तरह की कर रहित जोदें 
थीं। इनको राजपूताने की रियासतों में प्रचलित जागीरदारी व्यवस्था के अनुरूप 
नहीं समझना चाहिए। ये अधिकांशतः अंग्रेजों से शासित प्रदेशों के धाभिक एवं 
पुण्याथें के कामों के लिए दान अथवा भेंठ के तौर पर प्रदत्त भूमि थी। जागोर में 
प्राप्त सम्पूर्ण गाँव या गाँव के कुछ भाग थे । आ्रारम्भ में जागीरदार केवल भूराजस्व 
का अधिकारी होता था, परन्तु कालांतर में उसके हितों में व्यापक विस्तार हो गया 
था ॥*४ 

सन्‌ १८१८ में जिले के हस्तांतरण के समय ऐसे ६४ गाँव थे । इनमें से 
पाँच गाँव-- सूरजकुण्ड, श्राधा नांदला, भूट्टी, नाथाथुला श्रोर खानपुरा विल्डर के 
कार्यकाल में सरकार के श्रादेश से पुनग्रं हित कर लिए गए थे ।* केवेंडिश के 
कार्यकाल में ऐसे ५६ जागीर गाँव थे । सब्‌ १८३० में नवाव हाकिमलखान के निधन 
पर छतरी गाँव तथा सव्‌ १८३६ में दोवान मेंहदी श्री खोरी के निधन पर अरारका 
सरकार ने अपने अधिकार में कर लिए थे | खोलास गाँव पुष्कर स्थित ब्रह्माजी के 
मन्दिर की जागीर थी और नंदरामपुरा तथा हरमाड़ा आपाजी सिंधिया के समाधि- 
स्थल की जागीरें थीं। १२ दिसम्बर, १८६० में अग्रेज सरकार और सिंधिया के 
मध्य हुई संधि के अनुसार सिंधिया ने अपनी अजमेर स्थित जायीरें भी प्रंग्रेजों को 
हस्तांतरित कर दी थीं। ये पाँचों गाँव स्थाई रूप से अजमेर के खालसा भूमि में 
सम्मिलित कर लिए गए थे तथा मंदिर व छत्तरी के लिए इन गाँवों से राजस्व बंद 
हो गया था । इस प्रकार कुल ५२ जागीरें शेप रहीं, जिनमें ४६ पूरे जागीर गाँव 
गौर तीन में कुछ भाग जागीरों का था व कुछ खालसा का था। वाद में राजगढ़ 
व नीलखेरी के गाँव भी जागीरों में स्वीकार कर लिए जाने पर जागीरों की कुल 
संहपा ५४ हो गई यीं। इन जागीरों में दो गाँव डेयू श्र अकरी में माधी वापिक 
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प्रामदनी इन गाँवों के दोनों जागीरदारों को दी जाती थी और आधी सरकार की प्राप्त 
इोती थी ।*४ नांदला याँव भी स्पष्टतः दो भागों में विभाजित था । इस तरह 
जागीर गाँवों की वास्तविक संख्या साढ़े इक्यावन अथवा वाबन (५२) थी ।६०९ 


जागीर गाँव निम्न तीन श्रेणी में विभक्त थेः--- 
१. संस्थानों की मेंट गाँव अथवा संस्थान के संबंध कार्यवाहकों की मेंट । 
२. व्यक्तिगत प्रदत्त ग्राम । 


३. निगमों को प्रदत्त गाँव । इनमें किसी के नाम नहीं दिए गए थे । इसके 
राजस्व का वे सभी लोग उपभोग करते थे जो उसकी सीमाग्रों में 
श्राते थे ।६१ 


प्रथम श्रेणी के अंतर्गत निम्न संस्थान, उनके नाम के समक्ष उल्लिखित 
जागीरों का उपभोग करते थे:--- 
१. बरगाह खझवाजा सुरईनुद्दीत चिश्तीः--- 


१७ गाँव परवतपुरा, चाँदसेन, ख्वाजापुरा, केर आंबा मेसाना, ख्वाजपुरा, 
मरवार, कुर्डी, पीचोलियां, तिलोरा, करिया, वुधवारा, कदमपुरा, किशनपुरा, केक- 
रान, दांतरा । 


२. दरगाह मौरां साहिबः-- 
हे गाँव-डोरिया, सोमलपुरा, करिया । 
३. चिल्लापीर दस्तगीर:-- 
१ गाँव साखपुरा । 
४. नाथद्वारा मंदिरः--- 
१ गाँव-भवानींखेड़ा । 
*२४*» छतरी श्ीजीराव:--- 
२ गाँव-लाली खेड़ा और भगनपुरा । 
६. दुधारी पुण्यार्थ हुस्ट:--- 
१ गाँव-तालाशिवरी । 


जागीर कमिएनर ने द्वितीय श्रेणी की जागीरों में दो तरह के जागीरदारों 
को मान्यता प्रदान की थी । एक वो व्यक्तिगत जागीरें जिनमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तरा- 
-धिकारी के रूप में जागीर का स्वामित्व अ्रहरा हुआ करता था और इनके अधि- 
कारों में आधे गाँव से कम भूसंपत्ति नहीं रहती थी । दूसरी वे जागीरें जो कि भागे 
गाँव से भी कम थी | $ + 
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इन जागीरदारों में भूमि सभी उत्तराधिकारियों में विभाजित हुआ करतो 
थी। वे आपस में इनको विक्रय व बंधक से हस्तांतरित कर सकते थे | परंतु 
बाहर के व्यक्तियों को हस्तांतरण पर प्रतिबंध था | इस श्रेणी के अन्तगंत बानेरी, 
झाणेरा, मोराजां (आ्राधा), नांदला, हाथी खेड़ा (आधा) एवं दीवारा के पाँव 
आते थे । 

तृतीय श्रेणी की जागीरे व्यक्तिगत न होकर समुदायगत थीं। इस श्रेणी में 
पाँच गाँव आते थे । दरगाह झ्वाजा साहव के खादिम के भ्रधिकार में चीर, घेगर 
एवं बनुजी के गाँव थे । पुष्कर की बड़ी बस्ती के ब्राह्मण पुष्कर के जागीरदार थे । 
पुष्कर की छोटी बस्ती के ब्राह्मणों को नांदलिया की जागीर प्राप्त थी । 

सन्‌ १८७३ में जागीरदारों और किसानों के आपसी सम्बन्ध भी न्यायालय द्वास 
स्पष्ट कर दिए गए थे ।९३ वे सभी किसान जिनके कब्जे में तालाब, जलाशयों भौर 
कुझ्ों से सिचित भूमि थी जिसके सिंचाई-ल्लोत जागीरदारों द्वारा प्रदत्त सिद्ध नहीं 
हुए थे उक्त जोतों के स्वामी या विस्वेदार स्वीकार कर लिए गए थे । जागीरदार 
उस सिंचित भूमि के स्वामी माने गए जिनके सिंचाई के स्रोतों का सिर्माण उनके द्वारा 
किया गया हो । 

इस्तमरारदार की त्तरह जागीरदार को अपनी भूसंपत्ति के हस्तांतरण का 
पूर्ण अ्रधिकार नहीं था। वह संपूर्ण संपत्ति अथवा उसका अ्रृंश किसी भी बाहरी 
व्यक्ति को न तो बेच ही सकता था और न मेंटस्वरूप प्रदान कर सकता था । परन्तु 
जागीरदार अपने जीवन पर्यन्त के लिए अपनी जूमीन को पट्टे पर उठा सकता था 
व बंधक के रूप में रख सकता था | वह उन किसानों को मालिकाना या बिस्वेदारी 
का हुक प्रदान कर सकता था जो अ्तिचित और बरानी भूमि को कुए आदि खोदकर 
कृषि के लिए विकसित करते थे। जागीर भूमि के विस्वेदार को भ्रपती जोतों को 
जागीरदार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तांतरण या विक्रय करने का अधिकार था । 
प्रतएव भूमि विकास ऋण कानून के अन्तर्गत उन्हें भी जागीरदारों की तरह ग्रग्नमिम 
राशि समुचित जमानत प्रस्तुत करने पर प्रदान की जा सकती थी ।*४ 

जागीरों के संबंध में यह नियम था कि इन जागीरों में कोई भी भागीदार 
श्रपना अ्रंश मेंट अथवा बंधक के रूप में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने जीवनकाल 
से अधिक समय के लिए हस्तांतरण कर सकता था। किसी वाहर के व्यक्ति को 
जागीर हस्तांतरित करने वाले स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ वह सरकार द्वारा 
पुनम्न हीत की जा सकती थी और उस पर राजस्व कराधान लायू किया जा 
सकता था ।६* 

जागीर गाँवों में जागीरदार अपना राजस्व फसल के रूप में वसूल करता था, 
केवल कपास और मक्का की फसलें ऐसी थीं, जिन पर भुगतान नगदी में लिया जाता 


श्ष्द १९वीं शताब्दी का श्रजमेर 


था। यह राशि “वीघोड़ीः या 'मपती' कहलाती थी। वीघोड़ी और मपती वाले 
क्षेत्र को छोड़कर जागीर भूमि में कूंता की प्रथा-थी और जागीरदार का हिस्सा भूमि 
की किस्मों अथवा आपसी समभौते से निर्धारित हुआ करता था । यह कराधान दो 

रह का होता था जिसे स्थानीय बोली में कूंता और लाटा कहा जाता था। कू ता 
का अर्थ फसल की कठाई के समय निर्वारित कराधान होता था | फसल में से भूसा 
व अन्न को पृथक करके उसे तोल कर अंश निर्धारण की क्रिया को 'लाटा' कहा जाता 
था। लादा द्वारा जागीरदार का हिस्सा पृथक्‌ निकाल कर उसे दे दिया 
जाता था ।९४$ 


कुओं और नालियों के निर्माण के लिए विशेष एवं निश्चित सिद्धांत नहीं 
थे। जब कोई किसान कुझा अथवा नाली का निर्माण करना चाहता तो उसे जागी- 
रदार आपसी समभौते द्वारा निर्धारित नजराना राशि लेकर पट्टा प्रदान किया करता 
था । जब कोई किसान कुँझा या नाड़ी खुदवाता था तब उसकी भूमि पर राजस्व की 
दरें कुछ समय के लिए घद्ा दी जाती थीं और जब नाड़ी या कुँत्रा तैयार हो जाता 
तब किसान अपनी जोत का स्वामी मान लिया जाता था। इन जागीर-गाँवों में 
फसल पूर्णातः वर्षा पर निर्भर थी । 


साफीदार 


माफी की भूमि प्राप्त व्यक्ति केवल राजस्व प्राप्ति के हकदार होते थे । 
सरकार उन्हें तकाबी उसी स्थिति में देती थी जबकि वे विस्वेदार होते थे । माफीदार 
को भूमि-हस्तांतरण के अ्रविकार प्राप्त नहीं थे । माफी के हकों को हस्तांतरित करने 
पर उसकी जोत पुनग्न हीत की जा सकती थी ।६४ | 


भौष' और 'जागीर' को अंग्रेजों ने सामान्यतः उन्हें पुरानी प्रथा के अनुकूल 

ही बनाए रखा | वह इनमें किसी भी तरह के परिवतंन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि 

इससे इन लोगों में संदेह या भ्रसंतोप पैदा हो सकता था । अ्रजमेर जिले की “जागीर' 

'माफी' में केवल इतना ही श्रन्तर था कि जागीर का सामान्य प्र्थ सम्पूर्ण गाँव 

या गाँव के अंश से लिया जाता था और माफी जोतों का अर्थ निश्चित जमीन के 

टुकड़े से था । इन जागीरदारों के भूभाग पर किसी तरह की सैनिक सेवा या अन्य 
सेवा का प्रतिवन्‍्ध नहीं था ।85 
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५४, सचिव भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक २४ सितम्बर, १८७४ 


५५. फाइल “भौम सम्पत्तियाँ एवं ग्राम पुलिस पर आवेश” । 


५६, एल० एस० सांडर्स कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर 
अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनाक १९ सितम्बर, १८७३ संख्या ३१६५ । 


५७. भ्रसिस्‍्टेंट कमिश्तर हारा चीफ कमिश्तर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र अजमेर 
दिनांक ६ श्रगस्त, १६०६ क्रमांक २६८१। 


४८. जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, १८७४ | 


५६९६, प्रसिस्टेन्ट कमिश्तर द्वारा चीफ कमिश्तर अजमेर को पन्न दिनांक ८ मई, 
श्य८8 क्रमांक ५०० । 


६०. कमिश्तर अजमेर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक 
३ अगस्त, १८५६ क्रमांक १८९६२१॥ 
६१, जागीर कमेटी रिपोर्ट दिनांक १६ मई, १८७४ । 


निम्नांकित तालिका प्रत्येक वर्ग की जागरीरों के अन्तर्गत गाँवों तथा इन 
जागीरों के उद्गम को प्रकट करती है-- 








जामीर देने बाले प्रथम द्वितीय तृतीय कुल 
का नाम श्री श्शी श्रेणी 

अकबर श्६ से ४ १६ 

जहांगीर १ है डे पड़े 

शाहजहां हैक ३ के इ्‌ 


आभालमगीर 228 ्ै 22 रे 








भौम, जागीर व माफी १५३ 
जागीर देने वाले प्रथम द्वितीय तृत्तीय कुल 
का नास श्रेणी श्षेणी श्रेणी 

फरू खशियर _ २ ध्ड हे पड 
मुहम्मद शाह ४ ४ 
मराठा भ द्‌ १ श्र 
महाराजा अजीत्त तह १ १ 
भ्रंग्रेज सरकार ! 4 र्‌ 

कुल संख्या २५ रस ह भरडे 





आ्राधा डेरूथ प्रथम श्रेणी और आधा भप्राखेरी तृतीय श्रेणी के अन्तगंत आते थे । 
उपरोक्त गाँवों में से १० गाँवों में ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी माना जाता था 
तथा ८ गाँवों में जागीर पैतृक सम्पत्ति के रूप में बंटा करती थी । 


६२--- --प्रथम श्रेणी-- 


१. राजा देवीसिंह 


२. दीवान गियासुद्दीन 
अलीखां 


३. तवाव शमशुद्वीन अलीखां 


४. राजा बलवंतर्सिह 
५, मीर इनायत-उल्लाह शाह 


६. मीर निजाम श्रली 


कोठाज एवं राजगढ़ । 


देलवाड़ा । 


सीदारिया, , आधा डेख्थ, 
बोराज, काजीपुरा, सोलंबर । 


मंगवाना, उंतरा एवं मगरा | 
कुड़ियाना, आधा देलवाड़ा । 


जावासा, भटियाना । 


७, गरुलाबंसिह अजु नपुरा । 
८. सालिगराम ज्योतिषी मंगलियावास । 
£. गोकुलपुरी गोसाई चौवंडिया । 


६३--असिस्‍्टेन्ट कमिश्तर द्वारा कमिश्वर अजमेर को पत्र दिनांक ६ अगस्त, 


क्रमांक-२६९८१ । 


(४ ! री ग़तादी का गरगमेर 


६४-परोत। 
७०-गरोत । 
६६--परोए। 
(४-शाहग ग्रगमेरमेखाह़ा वी बंदोकल रिपोर्ट पर (६8४ 


(६--अपिस्ट करमिणर प्रमभेर दाता कमिण्तर प्रग़मेर को पर लिंक 
६ ग्रात्त, (१६ इमक २९६ | 


छठ 
पुलिस एवं न्‍न्याय-व्यवस्था 


सब्‌ १८६२ से पूर्व अजमेर-मेरवाड़ा में नियमित पुलिस जैसी कोई व्यवस्था 
नहीं थी । पुलिस सेवाओं के लिए विभिन्न प्रथा एवं प्रक्रियाएं प्रचलित थीं ।" पंग्रेजों 
द्वारा मेरवाड़ा को श्रधीनस्थ करने के बाद, इस क्षेत्र में व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासच 
के हष्टिकोश से तीन प्रमुख भारतीय अधिकारियों की नियुक्तियां की यई थीं | प्रारम्भ 
में एक ही श्रधिकारी को राजस्व व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यभार 
वहन करना होता था ।* टाडगढ़ के तहसीलदार को जिसके क्षेत्र में 5१ गाँव भौर 
१३ ढाणियाँ थीं, दक्षिणी परगने के दवेर, ठाडगढ़, भायला और कोटकिराना के 
राजस्व सम्बन्धी कार्यो के प्रशासन के श्रतिरिकत जिले के इस भूभाग में नागरिक प्रशासन 
की भी व्यवस्था करनी होती थी । टाडगढ़ तहसीलदार के क्षेत्र में पाँच प्रमुख पुलिस 
थाने थे । प्रत्येक थाने में एक पेशकार तथा तीन चपरासी नियुक्त थे। सुचारू व्यवस्था 
की दृष्टि से इस क्षेत्र को ओर भी कई भागों में विभाजित किया गया था प्रत्येक । 
चपरासी प्रृथक्‌ रूप से प्रत्येक तीन या चार-चार गाँवों की देखरेख के लिए नियुक्त 
कर दिया गया था । ये लोग अपने क्षेत्र के अपराध की स्थिति के बारे में प्रतिदिन 
संबंधित थानों के पेशक्रार को सूचना देते रहते थे । इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था 
के द्वारा तहसीलदार अपने क्षेत्र के अन्तर्गत घटी घटनाओ्रों से सम्पर्क बनाए रखता था। 
चोरियों और डकेती की घटनाओं की सूचना संबंधित थानों या तहसीलदार को 
अविलम्ब की जाती थी । सारोठ तहसीलदार के क्षेत्र के अन्तर्गत जिले के केन्द्र में स्थित 


१५६ १६वीं शताव्दी का अजमैर 


सारोठ शौर कोटड़ा परगने थे जिनमें ५३ गाँव और १५ ढाणियाँ थीं। उत्तरी क्षेत्र के 
तहसीलदार के अन्तर्गत व्यावर, भाक, श्यामगढ़ ओर चांग के परगने थे जिनमें १०६ 
गाँव और ५२ ढारणियाँ थीं । इसी तरह का प्रशासनिक उप विभाजन व्यावर क्षेत्र का 
भी था, जिसके अधीन कई थानों और चपरासियों की व्यवस्था की हुई थी । टाडगढ़, 
देवर और सारोठ के किलों में मेर वटालियन की सैनिक ट्रुकड़ियां नियुक्त की गई थीं । 
भेरवाड़ा के पहाड़ी भाग में व्यापारिक काफिलों और यात्रियों की सुरक्षा की समुचित 
व्यवस्था थी । जब कभी कोई डक॑ती की घटना घटती तो क्षतिग्रस्त पक्ष की क्षतिपूर्ति 
का भार उन ग्रामों को बहन करना होता था, जहाँ ये दुर्घटनाएं घटित होती थीं ॥3 


इस्तमरारदारों को उनके अपने क्षेत्रों की सम्पूर्ण पुलित व्यवस्था इसी ग्लाघार 
पर सौंपी हुई थी कि यदि कोई दुर्घटना इन क्षेत्रों के अन्तर्गत घटती तो उन्हें इसका उत्त र- 
दायित्व वहन करना होता था । उन दिनों इसी तरह की व्यवस्था प्रचलित थी । भौभियों 
को उनकी भूसंपत्ति के पूर्ण अधिकार इसी आधार पर प्राप्त थे कि वे अपने क्षेत्र की 
व्यवस्थित चौकसी एवं निगरानी रखेगें। खालसा भूमि में भौमियों की प्रथा नहीं थी । 
वहाँ सरकार को निगरानी एवं चौकसी के लिए चौकीदार नियुक्त करने पढ़े ये 
चौकीदार बहुधा चीता एवं मेर जातियों के लोगों में से नियुक्त किए जाते थे । इन पर 
यह जिम्मेदारी थी कि श्रगर उनकी लापरवाही के फलस्वरूप किसी तरह की दुर्घटना 
घटती तो उन्हें क्षतिपूति करनी होती थी। ये लोग जरायम पेशा कोमों में से थे । 
इनकी नियुक्ति के पीछे यही श्राशथ था कि जबतक वे नियुक्त होगें तब इनके जाति 
भाई इन क्षेत्रों में चोरी करने का दुस्साहस नहीं करेंगे ।४ 


उन दिलों अ्जमेर-मेरवाड़ा में जब किसी व्यक्ति का सामान इस्तमरारदारी या 
भौम गाँव में चोरी हो जाती तो वे फौजदारी अदालतों में इस आशय का प्रार्थना-पत्र 
प्रस्तुत कर इस्तमरारदार या भौमियें से क्षतिपूर्ति की रकम श्रदालत के जरिये वसुल 
कर सकते थे ।* अ्रजमेर-मेरवाड़ा के इस्तमरारदारों को अपने क्षेत्र की समृची पुलिस- 
व्यवस्था का भार वहन करना होता था। केवल कुछ ही प्रमुख कस्बों में सरकारी 
पुलिस चौकियों की व्यवस्था थी जो कि नोटिस, सम्मन या वारंट तलबी का काम करती 
थी । श्रजमेर जिले के एक तिहाई क्षेत्र में इस्तमरारदारी व्यवस्था थी। इस क्षेत्र की 
समूची पुलिस-सेवा उनके श्रधीनस्थ ही थी । 


इस्तमरारदार को उसके कतेंव्य के प्रति सचेत रखने के लिए जिला अधिकारी - 
को क्षतिपूर्ति लागु करने का अधिकार उपलब्ध था । इस आशय के सभी मामले दीवानी 
अ्रदालतों के वजाय फीजदारी अदालतों से तय होते थे । यदि ये मामले दीवानी श्रदालतों 
के सुपुर्दे कर दिये गये होते तो जिला श्रविकारी का इस्तमरारदारों पर नियंत्रण डगमगा 
जाता तथा जिला अश्रधिकारी का इस्तमरारदारों और भौमियां से चौकसी और निगरानी 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १५७ 


की सेवाएं लेना कठिन हो जाता | क्षत्रि ग्रस्त व्यक्ति दीवानी दावों की लम्दी प्रक्रिपा से 
परेशान होकर शीघ्र ही इस्तमरारदारों और भौमियों से समझौता कर लेना कहीं अधिक 
/ उचित समझता । यही एक ऐसी प्रक्रिया थी जो इस्तमरारदारों को अपने कर्तव्यों के प्रति 
चौकन्ता रखे हुई थी ।६ सब्‌ १८७४ में इस्तमरारदारों का क्षतिवृर्ति का दायित्व समाप्त 
कर दिया था ॥४ 


सन्‌ १८५८ में कर्नल डिक्सन ने १८ गाँवों में तीन रुपये माप्तिक वेतन पर 
घौकीदारों की भियुक्तियां की थीं। इनके वेतन का एक भाग यात्रियों से कर के रूप में 
तथा शेप गाँव के खर्चे की राशि में से वसुन किया जाता था | कर्नल डिक्सन की यह 
मान्यता थी कि मेर स्वयं अपनी व्यवस्था करने में सक्षम है । इसलिये उस क्षेत्र में केवल 
एक या दो बड़े कस्बों में, जहाँ व्यापारी वर्ग अधिक था, सरकारी चोकीदारों की 
नियुक्तियां की गई थीं। फरवे के प्रत्येक निवासी को इन चौकीदारों के वेतनस्वरूप 
निश्चित मात्रा में अ्रवाज देना होता था । » सत्‌ १६६१ तक इस जिले की सामान्य 
व्यवस्था का भार मेरवाड़ा वटालियन के हाथ में था। इस बदालियन का केन्द्रीय 
कार्यालय भी उन दिनों व्यावर में स्थित था | * 


मेरवाड़ा-क्षेत्र की पहाड़ियों में कुछ ही सड़कें थीं जहाँ से आवागमन संभव 
था। अंग्रेजों के श्र्विपत्य के पूर्व यह भाग व्यापारिक काफिलों को लूटने के लिए लुठेरों 
का विशेष स्थान बन गया था । नयानगर, जवाजा, जस्सा खेड़ा, टाडगढ़ और दवेर के 
मशहूर डकैत इस क्षेत्र में लूटपाट कर लूट का माल सीमा पार के क्षेत्रों में बेच. आते 
थे। लूट व चोरी के माल में श्रविकतर मवेशी हुआ करते थे । कभी-कभी डाकुग्रों के 
दल डाका डालने की नियत से अंग्रेजों के क्षेत्रों में बारातियों का वेश धारण करके 
गुजरते थे । सीमा स्थित कई ठाकुर भी इन लुटेरों को शरण एवं सुरक्षा प्रदान किया 
करते थे 40% 

इस क्षेत्र पर अंग्रजों के आधिपत्य के पश्चात्‌ प्रमुक्ष रास्ते मिकटवर्ती ग्रामों को 
निगरानी में सौंप दिये गये थे । इस तरह के लूटपाट के अपराधों की बहुत कुछ रोकयाम 
की जा सक्री थी। कर्नल डिक्सन ने लुटपाट की जिम्मेदारी रास्तों से सटे हुए ग्रामों पर 
धोप दी थी। मेरवाड़ा में इन रास्तों से यात्रा करने वालों से त्ाममात्र का शुल्क उनकी 
सुरक्षा-हेतु वसुल किया जाता था । इस तरह के क्षेत्र में यह शुल्क अत्यत लाभकर सिद्ध 
हुआ तथा यात्रियों को यह कर कभी भार के रूप में प्रतीत नहीं हुआ । इससे याँव के 
लोग यात्रियों को सुरक्षित पहुँचने के लिए एक तरह से झनुबंधित हो गये थे। सड़कों 
को डकेतों झौर लुटेरों की कायंवाही से मुक्त एवं सुरक्षित रखने में यह राशि उपयोगी 
घ्िद्ध हुई थी । सच्‌ १८५६७ तक इस क्षेत्र में कस्टम व छुगी कर लगते थे जिसके 
कारण कई चुगी-प्धिकारी इस क्षेत्र में नियुक्त थे, जिनकी उपस्थिति मात्र ही इस क्षेत्र 
में चोरी-छि घुसपेठ करने वालों पर अंकुय थी । डाकुप्रों और लुटेरों का पीछा करने 
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के लिए कालातंर में मरांसी रिजव से वुलाई गई घुड़सवारों की ट्ुकड़ी इस क्षेत्र में तैनात 
कर दी गई थी । वाद में इस तरह की घुड़सवार ट्रकड़ी का गठन अजमेर में भी कर 
लिया गया था ।११ 


ठगी झौर डकती का उन्मूलन :- 


राजपूताना में ठगी और डकैती का दमन करने के लिए अपर, लोगभ्वर व 
ईस्टर्न राजपुताना नाम की तीन एजेन्सियां सन्‌ १८८६ में स्थापित की गई थीं। अपर 
राजपूताना एजेन्सी का सदर मुकाम अजमेर में था। इसका कार्यभार “असिस्टेन्ट जनरल 
सुर्पारिटेंडेंट ठगी एवं डकैती उन्मुलन” को सौंपा गया था । ११ उक्त अधिकारी को 
तृतीय श्रेणी के दंडनायक के श्रधिकार प्राप्त थे। १३ सन्‌ १८८६ में अ्रपर, लोश्नर 
और ईस्ट राजपूताना एजेंसियों को समाहित करके राजपूताना के लिए एक नई एजेंसी 
का गठन किया गया जिसका कार्यभार जनरल सुप्परिदेंडेंट राजपूधाता के श्रसिस्टेन्ट को 
सौंपा गया । अलवर, जयपुर और श्रावू में मी तिरीक्षण चौकियां कायम की गई व 
असिस्‍्टेंन्ट का सदर मुकाम प्रजमेर में रखा गया ।'४ 


डकैतियों के दमन के लिए अ्जजमेर-मेरवाडा और सीमावर्ती पड़ोसी रियासतों के * 
बीच आपसी सहयोग की झावश्यकता अनुभव होने लगी। मारवाड़ ही एक अकैली ऐसी 
रियासत थी जिसके वकीलों को अभियुक्तों को पकड़ने में ग्रजमेश पुलिस की सहायता 
करने के प्रधिकार प्राप्त थे । इस रियासत का एक वकील अजमेर में और दूसरा 
ब्यावर में नियुक्त था । जयपुर की ओर से एक वकील देवली में भी था। मेवाड़ का 
भी अपना वकील था, परन्तु बाद में हटा लिया गया था । १* 


चकील अजमेर पुलिस को परवाना देते ये जिससे वह उनकी रियासत में प्रवेश 
कर अभियुक्त और चोरी का माल वरामद कर सकें १६ । इस पुलिम्त दस्ते की सहायता 
के लिए भी एक चपरासी उनके साथ भेजा जाता था । जब कभी श्रभियुक्त और चोरी 
का माल अन्य सीमाओं में वरामद होता तो उसे निकट्यर्ती स्थानीय श्रविकारियों की 
निगरानी में सोंप दिया जाता था । तत्पश्चात्‌ अभियुक्त की मय माल के गिरफ्तारी का 
वारंट जारी किया जाता था। परंतु सामान्य मामलों में वकील के पद और उसमें 
निहित विश्वास के आधार पर कि वह अभियुक्त बरामद माल को अजमेर-मेरवाड़ा में 
समय पर प्रस्तुत कर सकेगा, विना वारंट के ही पुलिस दस्ते के साथ भेज दिया जाता 
था। यह व्यवस्था अंग्रेज शासित देश और रियासतों के बीच सहयोग पर आधा- 
रित थी । यह सहयोग सभी निकटवर्ती रियासतों को अ्रजमेर के संबंध में उपलब्ध 
था। इन रियासतों के पुलिस अधिकारियों को इस कार्य के लिए अजमेर-मेरवाड़ा 
में प्रवेश करने की अनुमति थी। इसके लिए उनके पास परवाना होना श्रनावश्यक 
था । इसके लिए इतना ही पर्याव्त था कि वे अपने झ्रागमन की सूचना कर दें श्रौर 
अभियुक्त की गिरफ्तारी व माल वरामदगी में अजमेर पुलिस की मदद लें। अभि- 
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युक्त शौर वरामदशुदा माल प्रजमेर पुलिस की सुरक्षा भें तववक रखा जाता था जब- 
तक कि तत्सम्वन्धी नियमित कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो जाती थी । असाधारण मामलों 
में जब भी यह श्रनुभव होता कि विलम्ब के कारण अभियुक्त फरार हो सकता है 
अथवा ध्याय में देर हो सकती है तो उपयुक्त रियासत पुलिस अधिकारी विना विशेष 
झोपचारिकता पूरी किए ही कार्यवाही सम्पन्न कर लेते थे । श्रावश्यकता पड़ने पर 
अ्रगर भ्रुजमेर पुलिस की सहायता के बिना ही यदि अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया 
जाता तब भी वहुधा इसे नियम का उल्लंघन चहीं माना जाता था और पश्रीपचा- 
रिकता की पूर्ति बाद में कर ली जाती थी ।१४ इस संबंध में पड़ोसी रियासतों की 
मंदव मिलती रही ॥९5 सभी बड़ी रियासतों के अधिकृत वकील पहले भ्जमेर में रहा 
करते थे और जब वे धावू जाते तो श्रयने स्थान पर श्रन्य मातहतों को छोड़ जाते 
थे। ऐसी स्थिति में कमी-कभी दुविधा व परेशानी पैदा हो जाया करती थी ।१* 
रियासतों के इन वकीलों के पद पर और कार्यों के बारे में कोई लिखित कानुन नहीं 
जशा। समय-समय पर दिए गए निरंय श्र सरकारी झादेश ही उसका .भाधार थे । 
इस बात का सदा ध्यान रखा जाता था कि झ्जमेर-पुलिस श्रौर रियासतों के बीच 
इस संबंध में सहयोग और सदभावचा बनी रहे ]*९ 

उन्नीसवीं सदी के पूर्वाद्ध/ में राजपूताना में श्रराजकता की स्थिति व्याप्त थी । 
इसको समाप्त करने में अंग्रेजों का काफी महत्वपूर्ण योग रहा था। इस स्थिति के 
उत्पन्न होने के कई कारण थे । असंतुष्ट ठाकुरों द्वारा बहुधा डकंती का मार्य अपना 
लेना, डाकुओों के गिरोहों को एक राज्य से दूसरे में प्रवेश कर जाने पर वहाँ कानुन 
व दंड से मुक्ति मिल जाना, कुछ भागों में भील और मीणों का आवास होना, जिन 
पर रियासतों का नियंत्रण नाममात्र का था, परच्तु इस स्थिति के उत्पन्न होने का 
प्रमुख कारण अधिकांश रियासतों में श्रच्छे शासन और संगठित पुलिस सेवा का 
भ्रभाव था । 

ब्रगर ऐसी परिस्थितियां एक रियासत तक सीमित रहतीं तब तो उन्मूलन 
शर्ने: शर्त: प्रशासन में सुधार एवं सरकारी नियंत्रण को कड़ा करके किया जा सकता 
था, परन्तु यह समस्या एक राज्य तक ही सीमित नहीं थी इसने श्रन्तर्राज्यीय रूप 
ले लिया था जिसे उन दिनों श्रन्तर्राष्ट्रीय कहा जाता था। 

इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य उत्तरदायित्व 
निर्धारित करना था । इस संबंध में सन्‌ १८३१ में यह निश्चय किया गया कि जहाँ 
घटना घटे उस क्षेत्र के अधिकारी को ही इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाना 
चाहिए । उत्तरदायित्व संबंधी इस सिद्धांत को ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सन्‌ १८०३८ 
में यह्‌ निर्णय लिया गया कि “यदि किसी रियासत में शरण प्राप्त लुटेरे कोई लूट- 
पाट उस क्षेत्र में करते हैं वो इसका उत्तरदायित्व उस राज्य को वहन करना 
होगा ॥7*१ 
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इन मामलों में किसी भी तरह का उत्तरदायित्व निविरित करने के पूर्व 
क्षतिपूति के दावेदार को यह सिद्ध करना होता था कि उसने अपनी जानमाल की 
हिफाजत की सामान्य व्यवस्था कर रखी थी | यात्रियों से यह अपेक्षित था कि गाँव 
में पहुँचने पर वे सराय में रुकेगे ताकि गाँव का चौकीदार उनकी चौकसी रख सके 
उन्हें अ्रपनी सम्पत्ति को गाँव के अधिकारियों की सुरक्षा में सौप देना अवश्यक था जो 
कि उसको अमानत के तौर पर निगरानी रखते थे | मार्ग में यात्रा करते समय श्रपनी 
सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रखना भी यात्रियों के लिए आवश्यक 
था। सबच्‌ १८५४ में घटित एक ऐसी घटना प्रकाश में श्राई जिसमें मंदसौर से 
चित्तोड़ को भेजी जा रही एक लाख रुपयों के मुल्य की काली मिर्च जिसकी 
रक्षा के लिए चार सशस्त्र व्यक्ति साथ में थे--लुट गई और उसकी क्षतिपूर्ति का दावा 
प्रस्तावित किया गया । क्षतिपूर्ति के समय यह निर्देश प्रंकित किया गया कि इतनी 
मूल्यवान सामग्री की रक्षा के लिए तैनात केवल चार सशस्त्र व्यक्ति पर्याप्त नहीं कहे 
जा सकते, फलस्वरूप इस लूट का उत्तरदायित्व सम्बन्धित रियासत पर नहीं 
है १६ 


उन दिलों व्यापारिक सामग्री और गूल्यवान वस्तुएं बहुधा बीमा कम्पनियों के 
माध्यम से भेजी जाती थीं। ये एजेंसियां “मार्ग की स्थिति” के शअ्रनुसार ही भ्रपना 
सुरक्षा-शुल्क निर्धारित किया करती थी। इह तरह की एक अन्य मनोरंजक घटना 
का उल्लेख भी पत्रों में मिलता है। एक व्यापारी ने ३५०० रुपये का सोना और 
जवाहरात उदयपुर से मंदस्तौर भेजने के लिए उपयुक्त माध्यम श्रथवा अ्रन्य उचित 
सुरक्षा का मार्ग अ्रपनाकर अपने दो घरेलू नौकरों के हाथों भिजवाई । ये नौकर 
साधुग्रों के वेप में वह सोना घर ले जा रहे थे। रास्ते में इन्हें भीलों ने घायल कर 
सामान लूट लिया था | क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत इस मामले पर टिप्पणी करते हुए 
उदयपुर में स्थित पोलिटिकल ऐजेन्ट ने लिखा “इस मामले में देसी रियासत को उत्तर- 
दायी मानना मुझे न्याय की दृष्टि से श्रत्यन्त संदेहास्पद लगता है क्योंकि लूटी हुई 
सम्पत्ति के स्वामी ने उचित सुरक्षा का तरीका अपनाने की अपेक्षा भाग्य अथवा 
देव पर भरोसा करना अधिक उचित समका, श्रीर लोभ के लिए दो निरपराध 
व्यक्तियों को घायल होने के संकट में घकेल दिया ॥/*३ 


वकील श्रदालत 

सुरक्षा एवं व्यवस्था के दृष्टिकोण से केवल उत्तरदायित्व निर्धारित करने का 
सिद्धांत निश्चित करना ही पर्याप्त नहीं था । इसके कारण दीवेंकालीन पत्र-व्यवहार 
के श्रलावा और कोई विशेष लाभ नहीं हुम्रा । श्रतएव इस दिशा में सुधार लाने के 
लिए दो आवश्यक प्रशासनिक कदम झऔर उठाए गए । पहला श्रराजकता के दमन 
के लिए अधिक सक्रिप्र और कड़ी कार्यवाही तथा दुध्तरा, क्षतिपूर्ति के निर्धारण और 
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उत्तरदायित्व स्थिर करने के लिए एक नियमित आयोग की स्थापना ।>४ पहले कदम के 
अ्न्तगंत मालवा और मेवाड़ में भील सैनिक सेवा का जन्म हुआ और दूसरा प्रशासनिक 
कदम वकील अ्रदालत की स्थापना था ॥+४ प्रारम्भ में इस तरह की तीन अ्रदालतें 
अजमेर, नीमच और कोटा में थीं, वाद में जोधपुर भर जयपुर में भी एक-एक वकील 
श्रदालतों की स्थापना की गई ।१५३ 


अजमेर में प्रठारह रियासतों के श्रधिक्ृत वकीलों में से पाँच प्रतिनिधियों की 
एक वकील-अदालत स्थापित की गई थी । यह श्रदालत उन सभी फोजदारी मामलों 
को निपटाती थी जो एक रियासत के निवासी, व्यापारी या यात्री, दूसरी रियासतों 
के बारे में शिकायत के तौर पर प्रस्तुत करते थे । श्रजमेर से सम्बन्ध रखने वाले वाद 
इस पंचायत में प्रस्तुंत होते थे। अश्रदालत प्रतिवादी रियासत के वकीलों झौर साक्षियों 
को जिला हाकिमों के माध्यम से सम्मन भेजकर बुलवाती और मुकदमों की सुनवाई 
करती थीं । सम्पूर्ण वाद की जाँच के पश्चात्‌ अदालत अपनी कार्यवाही झौर डिग्री 
ए० जी० जी० को भेज देती थी। जिस रियासत के विरुद्ध डिग्री पारित होती थी, 
उसके वकील द्वारावादी को क्षतिपूर्ति की राशि देनी पड़ती थी और वादी पक्ष इसकी 
लिखित रसीद रियासत को दिया करता था ।*० आरम्भ में ये वकील-अ्रदालतें 
फौजदारी मामलों के साथ-साथ कुछ खास किस्म के दीवानी मामले, जैसे समभौता- 
भंग, विवाह-विच्छेद इत्यादि अन्तर्राज्यीय मामले भी सुनती थी। परन्तु बाद में 
दीवानी मामलों को सुनवाई को प्रोत्साहन नहीं दिया जाने लगा और यह अभ्रदालत 
पूर्णतः फौजदारी मुकदमें की ही सुनवाई करने लगी ।*5 


केवल महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुकदमों में ही ए० जी० जी० उपस्थित रहते ये 
श्रन्यथा मामलों की कार्यवाही और निर्णय उन्हें प्रेषित कर दिए जाते थे और वे अपने 
निरीक्षण के पश्चात्‌ श्रदालत का फैसला सम्बन्बित रियासत को भेजकर उससे डिग्री 
की बकाया राशि चुकाने की व्यवस्था करते थे ।१९ वादी एवं प्रतिवादी रियासतों 
के वकील इस झदालत के सदस्य होते थे परन्तु वे अपने मतों का उपयोग कभी-कभी 
ही किया करते थे। इन श्रदांलतों को एक तरफा डिग्री मंजूर करने का अधिकार 
भी था ॥3९ 


इन अदालतों का मुख्य उद्दे श्य उन यात्रियों तथा लोगों को न्याय प्रदान करना 
होता था जो श्रपती रियासत के बाहर के लोगों के हाथों जान-माल की क्षति उठाते 
थे। यह ऐसे सभी मामलों को सुनती और निर्णाय देती थी जिनमें व्यक्ति और संपत्ति 
सम्बन्धी भारतीय-दंड-संहिता लागू होती थी तथा वे सभी मामले जो भारत सरकार 
झौर राजपूताना की रियासतों के बीच प्रत्यर्पएणए (८४४४४0॥807) संधि की शर्तों के 
अन्तगंत आते थे | सन्‌ १८६२ के नियमों के अन्तर्गत इन अपराधों को “अन्तर्राष्ट्रीय” 
कहा गया था परन्तु सब १८७० में इतको “ अन्तक्षेत्रीय श्रपराघ” का नाम दिया 
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है 

गया था | इनका अधिकार-ज़क्षेत्र केवल रियासतों तक ही सीमित नहीं था वरव्‌ अजमेर- 
मैरवाड़ा का क्षेत्र भी इनके अ्रधिकार के क्षेत्र में था। इस तरह की संयुक्त अदालत 
के गठन के पूर्व निकटवर्ती रियासतों से इन मामलों पर एक लम्बे समय तक निरर्थक 
पत्र-व्यवहार विभिन्न पोलिटिकल ऐजेंटों के बीच चलता रहता था । उसका प्रतिफल 
विलम्ब और च्याय की श्रसफलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। इस संयुक्त 
न्यायालय के गठन के पश्चात्‌ यह परेशानी समाप्त हो गई थी । अजमेर-मेरवाड़ के 
अ्रसिस्टेंट कमिश्तर या डिप्टी कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा से सम्बन्धित मामले उठने 
पर इस न्यायालय में बैठ सकते थे परन्तु उनकी उपस्थिति न्यायालय के निर्णय को 
प्रभावित नहीं कर सकती थी । श्रन्य रियासतें भपने वकीलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व 
प्राप्त करती थों श्रोर उनके वकीलों को मुकदमें में कहने सुनने का श्रधिकार था । 
अजमेर-मेरवाड़ा को इस तरह का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। यह न्यायालय 
भारतीय-दंड-संहिता के अन्तर्गत उल्लिखित जान-माल संबंधी अपराधों तथा. प्रत्यपंण- 
संधियों के अन्तर्गत आने वाले सामलों की सुतवाई एवं जाँच करके निर्णय करने में 
सक्षम थी ।3 ह 


इन न्यायालयों को जुर्माना, कारावास, मुआवजा का दंड देने शौर उन मामलों 
में जहाँ न्यायालय को यह्‌ संदेह होता है क्वि इसमें स्थानीय पुलिस अ्रथवा याँवों का 
हाथ है, वहाँ पुलिस अथवा गाँव को दंड देने का अधिकार भी प्राप्त था। यद्यपि दंड 
संबंधी नियम लिखित नहीं थे तथापि यह न्यायालय सामान्यतः भारतीय दंडसंहिता 
व स्थानीय प्रथाओं से मार्ग-दर्शन प्राप्त करता था 3४ 

इस न्यायालय में उत्तरदायित्व निश्चित करने के निम्न आधार ,थे;--- 

१--वह रियासत जहाँ अपराध गठित हुआ हो । 

२--वह रियासत जिसमें अपराधी का तत्काल पीछा किया गया हो । 

३--चह रियासत जहाँ अपराधी रहता हो । 

४---वह्‌ रियासत जहाँ चोरी एवं लूट का माल अथवा उसका कुछ अंश 
बरामद हुआ हो ।3ड 

उत्तरदायित्व निश्चित करने में ध्यायालय इस बात का ध्यान रखता था कि 
प्रपराघध के घटित होने और अपराधी के भाग छूटने में रियासत की शोर से कितनी 
श्रवहेलना हुई है । यात्रियों से भी यह श्रपेक्षा की जाती थी कि वे जान झोर मास 
की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष हिंदायतों का पालन करेंगे । रियासतों पर क्षति-पूर्ति 
की रकम निश्चित करते समय इस बात का घ्यान रखा जाता था कि यात्री ने उन 
द्विदायतों का कहाँ तक पालन किया है ।3४ 


मूल्यवान वस्तुओ्रों सहित यात्रा करने वालों को सामान्य नियमों के भ्रन्तगंत 
पहरे के साथ यात्रा करनी होती थी । नियमानुसार प्रति हजार रुपए के मूल्य की 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था ॥ १६३ 


सामग्री पर दो सशस्त्र पहरेदार उसके शआ्रागे श्राठ हजार तक की राशि वाली क्स्तुप्नों 
के लिए प्रति हजार पर एक ग्रतिरिक्त प्तिपाही तथा झ्राउ हजार से अधिक की राशि 
पर प्रति दो हजार पर एक अन्य अतिरिक्त सिपाही रखना ग्रावश्यक था। इन 
फाफिलों को रात्रि के समय गाँव में रकना आवश्यक था, जहाँ ग्राम-प्रधिकारियों को 
भपने आगमन से सूचित कर और उनसे चौकीदार की सेवाएं प्राप्त करती होती थीं। 
इन चौकीदारों के अतिरिक्त उन्हें श्रपनी संपत्ति की सुरक्षा-हेतु सशस्त्र पहरे का प्रबंध 
करना होता था । इव चौकीदारों और सिपाहियों को अपनी संएया के अनुपात में 
किसी तरह की क्षति एवं नुकसान की स्थिति सें पहरे पर वेनात व्यक्ति को क्षतिपूर्ति 
का भार वहन करना होता था ।3£ 


यात्रियों के लिए भार्गदर्शक रखना भी जहूंरी होता था। मार्मदर्शक प्रति 
“पाँच यात्रियों पर एक, दस पर दो तथा बीस यात्रियों पर तीन की संख्या के अनुपात 
में होते थे । बारात आदि के लिए सशस्त्र पहरेदारों की आवश्यकता रहती थी भर 
सोना-चांदी, जवाहरात तथा अन्य भुल्यवान वस्तुओं को किसी भी स्थिति में केवल 
दो या तीन बाहकों को नहीं सोंपी जा सकती थी ॥3$ 


भौमिया 
सत्‌ १८६७ तक गाँवों में भोमियों के पास पहरे व चौकी की व्यवस्था थी ॥ 
“इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामों में पहरे एवं चौकी जैसी व्यवस्था ही प्रायः 
समाप्त हो गई थी । जब कभी पुलिस घटनाग्रस्त ग्राम में पहुंचती और चौक्रीदार 
की तलाश करती तो भौभियों में इस वात को लेकर शझ्ापसी कलह आरम्भ हो जाया 
करता था कि अपराब वाले दिन चौकीदारी की व्यवस्था किसके जिम्मे थी | बहुधा 
घटना घटित होने की सूचना पुलिस तक पहु चाई ही नहीं जाती थी । पुलिस-अधिकारी 
के घटनास्थल पर पहुंचते ही भीमियां इस तरह का ढोंग रचते मानों वे सम्पूर्ण घटना 
से बेखवर हों । इस तरह की बिगड़ी हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप हो सरकार को 
वेतन भोगी नियमित चौकीदारी-व्यवस्था करती पड़ी थी । सबत्‌॒ १८७० से 
लेकर सन १८८० तक चौकीदारी-व्यवस्था शनेः शनः सम्पूर्ण क्षेत्र में लागू की था 
चुकी थी ॥39 


चोकीदार 
सत्‌ १८७० में सरकार ने अजमेर-मेरवाड़ा में (जिसमें नसीराबाद, पुष्कर 
शहर झौर केकड़ी भी सम्मिलित थे) ६३० चौकीदार नियुक्त किए थे । इस व्यवस्था 
पर प्रति चौकीदार चार रुपए मासिक वेतन के हिसाव से प्रति माह २५०० रुपए 
* व्यय किए जाते थे । डिप्टी कमिश्तर अजमेर-मेरवाड़ा से १ जनवरी, १८७१ को 
चौकीदारों की संख्या ६३० से घटाकर ४६८ निम्न तालिकानुसार कर दी थी :--३४ 
अजमेर ४४७ चौकीदार | 
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व्यावर १३ चौकीदार । 
टाडगढ़ इ८ चौकीदार । 
जनवरी, १८७३ में पुष्कर और केकड़ी के कस्बों को छोड़कर शेष जिले 
में चौकीदारों को राज्य की नौकरी से अलग कर पुनः पहरे व चौकी की व्यवस्था 
भौमियों को सौंप दी गई थी । ३४ 
सच्‌ १८७४ में भौमियों की क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी समाप्त कर दिए जाने 
परर*ै* सरकार ने अ्रजमेर में ३३ चौकीदार, ब्यावर में २ तथा ठाडगढ़ में १३ चोकी- 
दार नियुक्त किए थे । यह व्यवस्था सब्‌ १८७६ तक वनी रही । नगरपालिका द्वारा 
नियुक्त चौकीदार इनके श्रत्तिरिक्त थे । सब्‌ १८५७० से १८७६ तक क्षेत्र में चौकीदारों 
की संख्या का विभाजन क्षेत्र के अनुपात में इस प्रकार का था--४* 


गाँवों को संख्या जहाँ चौकीदार चोकीदारों फी 





फुल गाँवों की संख्या 





नियुक्त किए गए । संख्या 
अजमेर तहसील १८४ श्र ३३ 
ब्यावर तहसील २२८ २ २ 
टाडगढ़ तहसील १०० १० श्ड 





उपरोक्त तालिका में अजमेर और व्यावर खास, नसीराबाद छावनी, प्रुष्कर 
शहर और केकड़ी सम्मिलित नहीं हैं | अजमेर और व्यावर की नगरपालिका सीमाश्रों 
में नगरपालिका द्वारा पुलिस की व्यवस्था थी । सतव्‌॒ १८५६ के कातुन २० के श्रन्तगगंत 
नसीराबाद, पुष्कर श्रोर केकड़ी में भी चौकीदारों की व्यवस्था की गई थी जो 
निम्नांकित तालिका के अनुसार थी--४ ४२ 








दारों है चौकीदारों की 

स्थान जमादारों की संख्या संदया 
नसी राबाद म ड््‌ ४० 
केकड़ी १ १२ 
पुष्कर १ १६ 





उन सभी खालसा या जागीर गाँवों में जहाँ घरों की संख्या दो सौ से कम 

होती थी, चौकीदार नियुक्त नहीं किए जाते थे | ऐसे ४७६ गाँव थे जो चौकीदारी 
की व्यवस्था से वंचित थे ।४3 

केवल दो सौ घरों से कम आवादी वाले गाँवों को ही चौकीदारी-व्यवस्था 

से चंचित नहीं रखा गया था, वल्कि कई बड़े-बड़े कस्वे भी चौकीदारी-व्यवस्था से 

: बंचित रह गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त व्यवस्था नियमित रूप से लागू नहीं दो 
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पाई थी । निम्न तालिका उन कस्बों की है जो जनसंख्या में चौकोदारी-व्यवस्था 
के अन्तर्गत आते थे, परन्तु इस लाभ से वंचित रखे गए थे :--- 


५. जैठाना ६०० घरों से अधिक की श्रावादी 
२. तबीजी ५०० घरों से अधिक की आबादी 
रे सराघना ५०० घरों से अभ्रधिक की झाबादी 
४. श्री वगर ८०० घरों से श्रधिकः की श्रावादी 
श्‌. बीर' | ६०० घरों से श्रधिक की आबादी 7” * 
द्‌ राजगढ़ प५० घरों से अधिक की झ्ाबादी 


चौकीदार को पुलिस के साधारण सिपाही के समान अधिकार प्राप्त नहीं 
थे । वह केवल मात्र ग्राम का वेतन भोगी नौकर होता था | जिन ग्रामों में चौकीदार 
नियुक्त नहीं किए गए थे, वहाँ गाँव वाले मिलकर स्वयं चौकी पहरे की व्यवस्था 
करते थे । खालसा और जागीर ग्रामों में सभी महाजनों और गंर-काश्तकारों के घरों 
से प्रति धर एक रुपया वापिक शुल्क वसूल किया जाता था, जो कि हैड लम्बरदार का 
वेतन स्वरूप होता था अ्रथवा ग्राम के खर्चे की मद में जमा कराया जाता था। चौकी- 
दारों को चार रुपए मासिक तक वेतन मिला करता था। चौकीदार हैड लम्बरदार 
के भ्रघीन होते थे जो स्वयं सरकार के प्रति जिम्मेदार होता था ।४ * 


जागोर पुलिस 


जागीर के ग्रामों में जागीरदार हैड लम्बरदार के रूप में उत्तरदायित्व वहन 
करता था । सभी जागीर और खालसा ग्रामों के माफीदारों से शुल्क वसूल किया जाता 
था जिसे गाँव के खर्चे के मद में जमा कराया जाता था या हैड लम्बरदार को चुकाया 
जाता था । यह शुल्क जोत के राजस्व रहित होने पर उसके कराधान का १.१४ 
प्रतिशत होता था तथा इसके साथ ३.२ प्रतिशत राशि माफीदारों और जागीरदारों 
से सड़कों, पाठशालाों श्रौर डाक शुल्क के रूप में ली जाती थी। माफीदारों पर 
यह शुल्क कराधान की राशि का पाँच प्रतिशत हुआ करती थी ।४९ इस्तमरारदारियों 
की पुलिस-व्यवस्था श्रारम्भ से ही इस्तमरारदारों के श्रधीन थी। परन्तु सब्‌॒१८७३ 
में सरकार ने इस्तमरारदारियों की सम्पुर्णा पुलिस-व्यवस्था का उत्तरदायित्व उनके 
हाथों सौंप दिया था और सरकारी पुलिस का वहाँ कोई काम नहीं रह गया था। 
इस्तमरारदारी व्यवस्था के श्रन्तगंत भ्राम बलाई को चौकीदारी एवं निगरानी का 
उत्तरदायित्व सौंपा गया तथा जब कभी उसके क्षेत्र में किसो तरह के अपराध की 
घटना घटती तो उसे निकटवर्ती पुलिस थाने को इसकी सूचना देनी होती थी । 


चौकीदारी व्यवस्था में परिवर्तन 


सन्‌ १८८८ में चौकीदारी-ब्यवस्था में नये नियमों के अन्तर्गत केतिपय परि- 
वर्तंत लागू किए गए ।5० जिला दण्डनायक अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक गाँव 
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में चौकीदारों की प्रावश्यक संख्या निर्धारित करता था परन्तु सामान्यतः: निम्न स्तर 
अपनाया जाता था :--- 

(क) सो से लेकर डेंढ़ सौ घरों तक एक चौकीदार । 

(ख) जहाँ १५० घरों से श्रधिक की वस्ती होती वहाँ प्रति डेढ़ सो घरों पर 
एक चूकीदार । 

(ग). साधारण रूप से सौ से कम घरों दाले गाँव के, लिए चौकीदार की 
व्यवस्था नहीं की जाती थी, परन्तु जिला-दण्डनायक उक्त गाँव की 
स्थिति श्र स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक चौकीदार नियुक्त 
कर सकता था ।5 


नये नियर्मों के अन्तर्गत गाँवों के समूहीकरण की व्यवस्था' लागू की गई थी । 
जहाँ कहीं भी गाँवों में चौकीदार की नियुक्ति के लिए आवश्यक घरों की कमी होती 
वो ऐसे गाँवों को मिलाकर हल्या स्थापित कर दिया जाता था। बह हल्का एक 
चौकीदार के भिम्मे रहता था । एक चौकीदार के जिम्मे दो या तीन था इससे भी 
अधिक गाँव निगरानी के लिए रहते थे । श्रधिकतर ये याव एक दूसरे से सठे हुए 
ट्वरोते थे । ९ जिस किसी ग्राम में चौकीदारों की संख्या पाँच या पाँच से अधिक होती 
थी वहाँ उनमें से एक चौकीदार को मुखिया बनाया जाता था, वह जमादार कहुलाता 
था । जमादार को छोड़कर प्रत्येक चौकीदार को लाल नीली पगड़ी, एक पट्टा और 
खाकी रंग का कोट पहनना होता था और उसे भाला रखना पड़ता था । जमादार 
को वर्दी नीली पड़ी और खाकी कोट होता था जिसकी वाँई झास्तीन पर लाल 
पट्टी लगी रहती थी ।६९ 


प्रत्येक गाँव के चौकोदार के लिए उसके गाँव के लिए नियुक्त पुलिस थाने के 
श्रधिकारी को अपराध घटने पर अविलम्ब सूचना देना श्निवायें था। यह नियम 
था कि ग्राम-चौकीदार का वेतत चार रुपए मासिक से कम व जमादार का मासिक 
वेतन सात रुपए से कम नहीं होना चाहिए। वेतन का निर्धारण जिला दंड- 
नायकों द्वारा किया जाता था और उसका भुगतान नगदी में होता था। ग्राम-चौकी- 
दासें का वेतन श्रौर उन्तकी वर्दी इत्यादि का व्यय चौकीदार शुल्क में से छुकाया 
जाता था तथा यह शुल्क उक्त प्रांम या ग्रामों से वापिक कर के रूप में वसूल किया 
जाता था। प्रत्येक ग्रामों से कितना वाधिक शुल्क निर्वारित किया जाएगा इसका 
निर्धारण जिला दंडनायक पर निर्भर रहता था ॥४१ 


इस्तमरारदारों के पुलित्त-पधिकार 


सन्‌ १८२६ में इस्तमरारदारों को न्यायिक श्नौर पुलिस-अधिकार प्रदान किए 
गए थे | इस्तमरारदार श्वपने ठिकामे या हल्के के प्रन्तर्मत श्रपराषों की जाँच करते: 
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तथा इनके हल्कों के सीमाक्षेत्र का निर्धारण समय-समय पर चीफ कमिश्नर किया 
करता था। इस क्षेत्र के ग्राम चौकीदार अपने यहाँ घटित अ्रपराधों की सूचना पुलिस 
भधिकारी को न भेजकर इन हल्‍्कों व ठिकानों के इस्तमरारदारों को देते थे औौर 
इस्तमरारदार थानेदार या अन्य निकट के थाने के सरकारी पुलिस अधिकारी को 
मामला जाँच के लिए सौंप देता था । उक्त श्रधिकारी इस आदेश की पालना करने 
के लिए बाध्य होता था तथा इस्तमरारदार को अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करता 
था जिस पर वह उस्ती तरह के निर्देश व आदेश पारित किया करता था जो आदेश 
था निर्देश ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक पारित करने में सक्षम होता था । 


पुलिस द्वारा अभियोग तैयार कर लेने पर कार्यवाही की स्थिति में उसे 
इस्तमरारदार के पास भेजा जाता था | यदि उक्त मामला उसके अधिकार-क्षेत्र से 
बाहर का-होता तो श्रभियोंग और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट की सुनवाई करके 
भ्रपराध के दंडनीय प्रतीत होने पर वह अभियुक्त को अ्रभियोग की कार्यवाही और 
साक्षियों सहित जिला-दंडनायक अथवा निकट्वर्ती सक्षम दंडनायक को सौंप देता 
था । यदि इस्तमरारदार को यह प्रतीत होता कि मामले में साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने 
से संदेह की गुजाइश है तथा दंडनायक को मामला प्रेषित करने के लिए पर्याप्त श्राधार 
नहीं हैं तो वह अभियुक्त को जमानत पर या व्यक्तिगत मुचलके के श्राधार पर, 
प्रभियुक्त यथासमय झावश्यकता होने पर न्यायालय में उपस्थित हो जाय्रेगा, रिहा कर 
देता था। किसी मंभीर अपराध के घटित होने पर, हत्या अथवा हिंसक दंगों की 
स्थिति में इस्तमरारदार को स्वयं घटनास्थल पर पहुचकर जाँच करनी होती थी । 


पघत््‌ १८८८ में नई चीकीदारी व्यवस्था लागू की गई थी । इसके अनुसार 
सम्पूर्ण भ्जमेर-मेरवा्डो में वेतत भोगी चौोकीदारों की संख्या निम्न प्रकार थी ॥१+* 


जमादार चौकीदार 


ग्रजमेर खालसा, जागीर व 
इस्तमरारदारी १ १५० 
मेरवाड़ा खालसा १० २६ 


मेरवाडा-बटालियन की पुलिस-सेवाएं 


सब १८६१ तक, जिले की सामान्य शांति-व्यवस्था स्थानीय सेवा के 
हाथों में थी । यह सेना मेरवाड़ा-बटालियन कहलाती थी और इसका मुरुष कार्यालय 
ब्यावर में था । 

मेरवाड़्रा-बटालियन हारा सत्‌ १८५७ के सैनिक विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति 
स्वामिभक्ति प्रदर्शित करते के कारण पंग्रेजों ने उसी वर्ष एक और मेर रेजीमेन्ट की 
स्थापता की थी जिसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। आधिक कठौती के कारण 
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सन्‌ १८६१ में इसमें छंटनी कर इसे पुरानी मेर-बटालियन में विलय कर दिया गया 
था । मेरवाड़ा .सेनिक बटालियत की बजाय अब इसका नाम मेरवाड़ा पुलिस बटा- 
लियन रखा गया था | इसे उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार के इन्सपेक्टर जनरल के 
झधघीन रखवा दिया गया ॥*3 
नागरिक सेवान्ों का गठन 

मेर रेजीमेन्ट और मेरवाड़ा-बटालियन के विलीनीकरण से सेवामुक्त हुए 
ए४८ व्यक्तियों से एक अ्रसैनिक पुलिस संगठन का गठन कर उसे १ जनवरी, १८६२ 
से पुलिस प्रधीक्षक के अ्रधीन रख दिया गया था। १ जनवरी, १०८६२ से उत्तर- 
पश्चिमी सूबों में लागू पुलिस एक्ट अजमेर-मेरवाड़ा में भी लागू कर दिया गया 
था ।*४ सत्‌ १०५३ से लेकर सच १८७० तक नागरिक पुलिस की अपराधों की 
जाँच-पड़ताल, दोकथाम और अभियोग चलाने की जिम्मेदारी थी। सेना का कार्य 
सरकारी कोपागारों, तहसील और जैल की सुरक्षा था । 

मेरवाड़ा-बटालियन, कमांडर, सहायक कमांडर श्रौर ऐजुटेंट (सहायक) चामक 
तीन सैनिक अधिकारियों के श्रधीत थी । सन्‌ १८०६२ से लेकर सत्‌ १८६६ तक कमांडर 
का नागरिक पुलिस सम्बन्धी कोई उत्तरदायित्व नहीं था । उप कमांडर (कर्मांडर इन 
सैकेंड) पदेन पुलिस ग्रधीक्षक होता था और ऐजुटेंट उपग्रधीक्षक पुलिस के पद पर काम 
करता था । यह व्यवस्था उलभन भरी सिद्ध हुई क्योंकि दो छोटी श्रेणी के श्रधिकारियों 
को दो पृथक्‌ अफसरों के अधीच काम करना पड़ता था| सद्‌ १८६६ में नैनीताल 
पुलिस श्रायोग के सुझावों पर बटालियन का कमांडर पद और जिला पुलिस श्रधीक्षक 
का पद समाहित करके एक ही अधिकारी के अन्तर्गत रख दिया गया था और उसकी 
सहायता के लिए दो सहायक नियुक्त किए गए थे इन में से एक के अधीन मेरवाड़ा 
तथा दूसरे के अधीन अ्जमेर-क्षेत्र था ।१* 

सच्‌ १८६६ में स्वीकृत कुल सैनिक पुलिस संख्या निम्नलिखित थी--* ५ 

थानेदार (सच इंस्पेक्टर ) हैड कांस्टेबल घुड़सवार सिपाही 
श्५ ७६ रे रेघ५ 

उपयु क्त नवीन व्यवस्था भी श्रत्यन्त श्रसुविधाजनक सिद्ध हुई थी । कमांडर 
अपनी रेजीमेन्ट के साथ व्यावर में रहता था । डिप्टी कमिश्नर, जिसके साथ कमांडर 
को नागरिक प्रशासन सम्बन्धी मामलों के कारणों से नित्य सम्पर्क में रहना होता था, 
बहु चालीस मील दूर झजमेर में रहता था श्लौर इस तरह वह मुख्य पुलिस अधिकारी 
के साथ सीधे सम्पर्क से वंचित रह जाता था। प्रथम पुलिस सहायक अजमेर में डिप्टी 
कमिश्नर के साथ रहते थे और कमांडर की श्रनुपस्थिति में जिले का पुलिस प्रशासन 
सम्भालते थे । यद्यपि मुलतः यह उत्तरदायित्व कमांडर का होता था । उक्त श्रधिकारी 
को प्रायः वे सभी सामान्य सासले जो चीफ कमिश्नर से विचार-विमर्श के लिए 
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निर्धारित होते थे, अनुमति के लिए ब्यावर भेजने पड़ते थे । इससे बहुधा विलम्ब हो 
जाया करता था । इसके श्रतिरिक्त मेरवाड़ा क्षेत्र के लिए एक पृथक पुलिस अधिकारी 
नियुक्त था और उस क्षेत्र के लिए डिप्टी कमिश्नर से विचार-विमर्श के लिए कोई 
अधिकारी अजमेर में नियुक्त नहीं था । अतएवं जिला पुलिस शअ्रधीक्षक पुलिस विभाग 
को कुशलता से नियंत्रित नहीं कर पाते थे । इस व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा यह 
थी कि कमांडर का ध्यान सैनिक एवं असैनिक उत्तरदायित्व में बँटा रहता था और 
उसे बहुधा अपनी चागरिक सेवाओं के संदर्भ में व्यावर से बाहर रहना पड़ता था । 
ऐसी स्थिति में सैना केवल एक ही भ्रंग्रेज श्रधिकारी के उत्तरदायित्व में रह जाती 
थी | मेर कोर की विशिष्ट संरचना और मेरों के स्वभाव को देखते हुए यह प्रश्न 
उपस्थित होना स्वाभाविक था कि मेर कोर की कार्य-कुशलता एवं अनुशासन तथा 
सदभावना के हित में कमांडर का अ्रपनी कोर (८०7४७) से भ्लग रहना कहाँ तक 
उचित है ? भेर कोर (०0795) के कमांडर की सैनिक सेवाओं और असैनिक सेवाग्रों 
में भारी विरोधाभास भी था तथा इन दोनों विभागों को एक ही पद के भ्न्तगंत 
रखने का निर्णय उचित प्रतीत नहीं होता था | मेर कोर के गार्ड सभी नागरिक 
सेवा का उत्तरदायित्व वहन करते थे परन्तु नामरिक पुलिस किसी भी रूप में मेर 
कोर (००7७७) के कार्यों से सम्बन्धित नहीं थी ।7४ 


अतएव इन तीन अधिकारियों में से दो अधिकारी कमांडर और ऐजुटेंट को 
स्थाई-छूप से मेर कोर (८०795) से ही सम्बन्धित रखा गया और तृतीय अ्रधिकारी 
को भ्रजममेर और व्यावर के जिला पुलिस अ्रधीक्षक के पद पर ६०० रुपए मासिक 
चेतन पर सब्‌ १८७० में नियुक्त किया गया था । इस व्यवस्था के फलस्वरूप व्यवस्था 
संबंधी बाधाएं समाप्त हो गईं थीं । इसके परिणामस्वरूप नागरिक पुलिस डिप्टी 
कमिश्तर एवं जिला पुलिस अ्रधीक्षक के सीधे नियंत्रण में आ गई जिससे सम्बन्धित 
मामलों में यथासमय व्यक्तिगत विचार-विमर्श द्वारा निर्णय लेने की सुविधा संभव 
हो गई थी ।४5 


सब्‌ १८७० में मेरवाड़ा-वठालियन को पुनः पूर्व सैनिक स्वरूप प्रदाव कर दिया 
गया था। सद्‌ १६७१ में श्रजमेर पुलिस विभाग को भी उत्तर-पश्चिमी सूवा के 
इन्सपेक्टर जनरल पुलिस के नियंत्रश् से हटाकर अ्रजमेर-मेरवाड़ा कमिश्नर के हाथों 
में सौंप दिया गया था।** एक पुलिस इंसपेक्टर मेरवाड़ा में नियुक्त किया ग्रया 
और उसके तत्वाबबान में पाँच थाने व्यावर, जवाजा, जस्साखैड़ा, टाडगढ़ शौर देवर 
में स्थापित किए गए । इन थानों के भ्रघीन अन्य कई चोकियां कायम की गई थीं। 
प्रत्येक गाँव में नियुक्त चौकीदार को वेतन भी सीधा पुलिस विभाग से चुकाया 


जाता था | 


१७० १६वीं शत्तावदी का अजमैर 
सय्‌ १८७७ में जिला पुलिस सेवा की निर्म्नाकित स्थिति धी--१९ 
यूरोपोय श्रधिकारी... भारतोय इच्सपेक्टर घुड़सवार . सिपाही 
एस० श्रो० भ्रीर धानेदार, हेबकांस्टेचल 
इन्सपेबदर । 
३ ३ ४० ४४६. कुल ८२ 


इसी वर्ष पुलिस थानों को भी तीन श्रेरिषयों में विभाजित किया गया था । 

प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी शोर पुलिस चौकियां । भ्रजमेर में ६ प्रथम श्रेणी के थाने 

भोर ६ ट्वितीय श्रेणी के तथा € पुलिस चौकियां थीं। मेरवाड़ा में ३ प्रथम श्रेणी 
के, २ द्वितीय श्रेणी और १६ पुलिस चौकियाँ निम्न तरह से स्थापित की गई--१ १ 


पुष्कर 


जिला पुलिस थाने का नाप पुलिस चौकी का नाम. विशेष 
प्रथम थ री 
ग्रजमेर अजमैर सराघना 
सिटी एक्सटेन्शन 
रेलवे वर्केशॉप 
ससीराबाद दिल्‍ली दरवाजा, शहर खास 
मांगलियादास ग्रागरा दरवाजा, 
भिनाय घधिपोलिया दरवाजा 
गोयला भ्रोस्वी दरवाजा 
केकड़ी सराय 
लोहागल उपनगर प्रजमेर 
मदार पहाड़ियां 
दाता 
खरवा 
यांदनवाड़ा 
शोखजा 
द्वितीय श्रेणो 
श्रजमेर पीसांगन सागोला 
गेगल हरमाड़ा 
श्री नगर देवली 
सावर सथाना 
मसूदा नादि 
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प्रथम अर रणी 
मेरवाड़ा. टाडगढ़ बराखान 
जस्साखेड़ा 
ब्यावर रूपनगढ़, संदड़ा 
अजमेरी दरवाजा ब्यावर शहर 
सूरजुपोल, भेवाड़ी 
दरवाजा, चांग दरवाजा 
द्वितीय श्रेणी 
खैर वाघाना 
जवाजा बर 


प्रजमेर-मे रवाड़ा के दडनायक के अधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्रीय व्यवस्था लागू 
होने के फलस्वरूप पुलिस चौकियों में भी परिवर्तंत श्रावश्यक हो गया था ।६९ 
इसलिए सन्‌ १६०३ में निम्न पुलिस थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना 


की गई---$ 3 





जिला पुलिस थाने का नाम 


पुलिस चौकी फा नाम व्शिष 





प्रथम श्री 


अजमेर प्रजमेर नगरपालिका 


श्रजमेर इम्पीरियल 
नसीराबाद 


गोयला 
केकड़ी 
भिनाय 
मंगलियावास 


मदार दरवाजा, औस्नी 
दरवाजा, त्रिपोलिया 
दरवाजा, आगरा दरवाजा, 
केसरगंज, सराय । 
मदारताका, रेलवे वर्कशॉप 
केसर बाग, आनासागर, देहात 
बांडी नदी । 

सराघना, 

रैस कोर्स, रेलवे स्टेशन 

लोहारवाड़ा नप्तीराबाद देहाती क्षेत्र 
दांता 

सिराना 

बोगरा 

बांदनवाड़ा 

देवली 


प्रजमेर शहर 
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द्वितीय श्र री 
पुष्कर नांद 
पीसागन नांगलाव 
गेगल हरमाड़ा 
श्री नगर सिघाना 
मसूदा, ..- 
सरवाड़ देवली 
प्रथम श्री 
मेरवाड़ा ब्यावर अजमेरी दरवाजा, 
सूरजपोल, मेमुतीदरवाजा ब्यावर शहर 
चांगगेट 
सेनेबा चौकी 
रूपनगर 
जस्सा खेड़ा छावनी 
टाडगढ़ बराखान 
जवाजा भीम 
देवर बाघाना 


जस्साखेड़ा पुलिस थाने के अन्तर्गत मई १६०३ में करियादेह की एक नई 
पुलिस चौकी स्थापित की गई थी ।६४ करियादेह और सराघना की पुलिस चौकियाँ 
सब्‌ १६०६ में समाप्त कर दी गई थीं । इन मामूली परिव्तेनों के अतिरिक्त इस काल 
में अश्रन्य कोई विशेष परिवर्तंत पुलिस थानों और चौकियों में नहीं किया गया ॥९* 


सच १८७७ में भ्रजमेर जिला पुलिस की संख्या निम्न थी:--९ ६ 


मूरोपीय श्रधिकारी. भारतीय इन्सपेक्टर, थानेदार घुड़सवार सिपाही कुल 


पुलिस श्रधीक्षक श्रौर हैड कांस्टेचल 
एवं इन्सपेक्टर । 
डे €्रे ४० ४४६ भपर 


सन्‌ १८८३ के उत्तराद्ध में नगरपालिका पुलिस और छावनी पुलिस का 
प्रादर्भाव हुआ | सब १८३३ के बाद शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक नगरपालिका अ्रपनी 
सीमाओं में चोकसी एवं गश्त तथा सामान्य अपराधों की रोकथाम के लिए प्रपना 
अलग पुलिस बंदोवस्त करने लगी | अजमेर नगरपालिका की स्थापना सब्‌ १८३३ में 
हुई थी । इसके पूर्व जब भारी वर्षा के कारण शहर पनाह की दिवारें कई जगहों पर 
मिरने लगीं और मरम्मत अनिवार्य हो गई तो एक स्वायत्त कोप की स्थापना की 
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गई थी । यह राशि शहर चौकसी एवं गश्त कार्यो पर भी खर्च की जाने लगी। 
सन्‌ १८६७ में उक्त स्वायत्त कोप नगरपालिका कोप में परिवर्तित कर दिया गया ।६४ 
नगरपालिका में उन दिनों केवल पुलिस व्यवस्था के लिए स्वाया कोष से धन प्रदान 
करने के अतिरिक्त इस संबंध में और कोई जिम्मेदारी वहन नही करती थी । इसलिए 
सामान्य पुलिस विभाग पर इस प्रशासनिक कदम से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 
सन्‌ १८८३ के पश्चात्‌ नगर पालिका को इस आथिक भार से भी अपनी झाय को 
प्रन्य कार्यो पर व्यय करने-हेतु घुक्त कर दिया गया था। अजमेर नगरपालिका 
नियम सब्‌ १८६६ के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा जो पुलिस बंदोवस्त स्थापित किया 
गया था उसमें या तो चौकीदार नियुक्त किए गए थे अथवा सरकार के पुलिस कर्म- 
चारियों की सेवा इस कार्ये के लिए प्राप्त करली थी ।६८ 


सन्‌ १८८८ में पहली बार पुलिस सेवा परीक्षा आरम्भ की गई ।६४ परीक्षा 
समिति में सिम्न पदाधिकारी सदस्य थे--- 


१--जिला पुलिस श्रधीक्षक अध्यक्ष 
२--एक दंड नायक सदस्य 
३--परीक्षा पारित इन्सपेक्टर सदस्य 


परीक्षार्थी को निम्नांकित तीन विपयों में परीक्षा देनी पड़ती थी:-११९ 

१--स्थानीय भाषा 

२--विभागीय जाँच एवं 

३--कवायद ॥ 

परीक्षार्थी से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे भारतीय दंड-संहिता, जाब्ता 
फौजदारी कानुन, अपरिवर्तित पुलिस सेवा-नियमों व आदेशों का ज्ञान विविध कातुनों, 
विदेशी-कातुन, प्रत्यपेण-कानुन, चोकीदार-कातुन, साक्षी-काठुन, सद्॒ १८८८ का 
छावनी-कातुन, मवेशी-अपहरण या अवैध अ्रवेश-कानुन, जीवों पर ऋरता नियमन- 
काठून, जंगलात-कातुन, जुआ, निरोधक-कानून, श्रफीम-कानुन, डाकघर-कानून और 
नमक चूगी कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए ।५॥ 


यद्वि नियुक्ति के बाद दो वर्षो में कोई इन्सपेक्टर उक्त परीक्षा पारित करने 

' में भ्सफल रहता तो उसके पद में अवनत्ति या उसे सेवा से अलग किया जा सकता 

था। थानेदारों, हैड कान्सटेबलों, मुन्शी ओर कांस्टेबलों के लिए पृथक्‌ परीक्षाएं 

निर्धारित की गईं थीं। प्रत्येक जुलाई माह में इन परीक्षात्रों का श्रायोजन किया 

जाता था। सभी थानेदारों, मुन्शी व हैड कांस्टेवलों को वक्त परीक्षाएं उत्तीर्ण 

करना अनिवार्य था । इस परीक्षा में उतीर्ण हुए विना उच्च पद पर नियुक्त या 
पदोन्नति नहीं की जाती थी ॥४९ 


श्७ड १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


सब्‌ १६०३ में, जिला पुलिस-अ्रधीक्षक के नियंत्रण में नियमित सभी श्रेणी 
के पुलिस कर्मचारियों की संख्या ६०४ थी। इसके अनुसार ३.८ वर्गमील क्षेत्र पर 
१ पुलिस कमंचारी तथा प्रति ६७७ लोगों पर १ पुलिस कर्मचारी नियुक्त था। इस 
विभाग पर कुल व्यय-राशि ६,१५,८२० रुपए थी जो प्रति व्यक्ति पौने चार आने 
पड़ती थी । सरकारी कोप से इस राशि में ८८,६६२ रुपए प्राप्त होते थे । शेष राशि 
तीनों नगरपालिकाग्रों, नसीरावाद छावनी तथा छुछ शराव के ठेकेदारों से प्राप्त 
होती थी ॥७३ 


१ अप्रेल, १६११ से अजमेर और व्यावर नगरपालिकाओं तथा कुछ समय 
वाद केकड़ी नगरपालिका को भी पुलिस-सेवाओं के कार्य से मुक्त कर दिया गया 
था। ५४४ सन्‌ १६१० से स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पुलिस सेवा-प्रशिक्षण के 
लिए मुरादाबाद भेजा जाने लगा ।४४ 4 


उपरोक्त काल में पुलिस-प्रशासन को सन्‍्तोपजनक नहीं कहा जा सकता । 
पुलिस सेवा में भरती में पूरी सावधानी नहीं बरती जा सकती थी क्योंकि स्थानीय 
कवायद का मेंदाब छोठा था तथा साथ ही एक बार किसी को भर्ती कर लेने पर 
उसे निकालना कठिन होता था । यद्यपि अन्य प्रदेशों में श्रसामाजिक एवं अपराधी 
तत्वों को जिले से निष्कासित करने एवं उनके गिरोह को भंग करने की व्यवस्था थी 
तथापि रियासतों से जुड़े हुए अजमेर में यह कदम अश्रव्यावहारिक था । फलस्वरूप 
चयन में भ्रत्यन्त सावधानी वरतना अत्यन्त आवश्यक था । भरती किए गए व्यक्तियों 
में सामान्य ज्ञान का स्तर निम्न पाया जाता था ४६ कभी-कभी तो सजा पाए 
व्यक्ति श्रथवा चालीस .साल को उम्र से भी श्रधिक आयु के लोग भरती कर लिए 
जाते थे ॥०७ 


अजमेर पुलिस सेवा में दूसरे प्रदेशों के लोगों की संख्या शधिक थी । 
ग्रधिकांश कमेंचारी उत्तर-पश्चिमी सूवा और श्रवैेव से थे । स्थानीय लोगों को 
समुचित प्रवसर प्रदान करने की हृष्टि से मीणखों को भरती के लिए प्रोत्साहित किया 
गया था क्योंकि ये लोग क्षेत्र की स्थिति से परिचित होने के कारण श्रच्छे सिपाही 
सिद्ध हुए थे । उत्त दिनों कर्मचारियों में व्याप्त अनुशासन एवं व्यवहार को भी अच्छा 
नहीं कहा जा सकता था। अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्यों को अवहेलना के लिए दोषी 
कमंचारियों का प्रतिशत पच्चीस के लगभग बना रहता था ॥७८५ 

पुलिस सेवा की इस श्रसन्तोपजनक स्थिति का मूल कारण स्थानीय लोगों में 
से उचित व्यक्तियों को स्थान न मिलना था। इस कमी की पूर्ति दूसरे प्रदेशों की 
पुलिस सेवा कर्मचारियों से तथा मुख्यतः: उत्तरी-पश्चिमी सूवा पुलिस विभाग से 
की जाती थी | इन कर्मचारियों पर स्थातीय जिला पुलिस श्रघीक्षक का प्रभाव नगण्य 
साथा। 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यदस्था १७५ 


उन दिनों पुलिस विभाग द्वारा गंभीर प्रपराधों की सफल जाँच-पड़ताल तथा 
झ्पराधियों को दंड का प्रतिशत प्रत्यन्त निम्न था । इस भ्रसफलता का प्रमुख बारण 
जिले की विशेष भोगोलिक स्थिति थी। प्रजमेर चारों ओर ने रियासतों से घिरा 
इ्मा था, जहाँ बहुधा अपराधी थागकर शरण ले लेते थे । प्रजमेर के एक महत्वपूर्ण 
रैल केन्द्र बन जाने तथा देश के बड़े-बड़े शहरों से जुड़ जाने के कारण भी यहाँ 
बाहरी विशेषकर मुरादाबाद, झलीगढ़ और आगरा के कुरुषात प्रपराधी झसामा- 
जिक तत्व प्रधिक संख्या में प्राकषित होने लगे थे । स्थानोय श्रपराध जाँच विभाग 
के श्रधिकांश भ्रधिकारी प्रनुभवहीन एवं जाँच-पड़ताल की वैज्ञानिक एवं घुचारू पद्धति 
से प्रनभिज्ञ थे | श्रधिकांश मुकदमों में गंभीर भपराथों के अभियुक्त भी फौजदारी 
प्रदालत में जाँच के दौरान पर्याप्त प्रमाणों के भमाव तथा श्रन्य प्रक्रिया सम्बन्धी 
श्रुटियों के कारण सजा पाने से बच जाते ये क्योंकि कतिपय पुलिस चधिकारियों को 
कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था। भ्रधिकांश मुक्दमों मे थानेदार अदालती कार्य॑वाद्दी 
के दौरान पर्याप्त मवाहियां प्रस्तुत करने में असफल रहते थे । अपराधों की जाँच- 
पड़ताल का कायें अनुभवहीन व पअप्रशिक्षित थानेदारों के हाथों में था ।०६ 

उन दिलों प्रजमेर-मेरवाड़ा में पुलिस ठेवा लोकप्रिय नहीं थी। इसमें छूट्टी के 
कठिन नियम व कम वेतन होने के कारण लोगों को भरती द्वोने में हिच॒किचाहट रहती 
थी | पुलिस विभाग में सेवामुक्त होने में एक तरह से होड़ लगी रहती थी, फभी-कभी 
तो इन त्यागपत्रों की संख्या एक साल में सो तक पहुंच जाती थी ।९९ इसका एक प्रमुख 
कारण यह भी था कि अविकांश रगरूद अकाल एवं सूखे की स्थिति ठालने के लिए 
पुलिस में भरती हो जाते थे और ज्योंह्दी वह स्थिति टल जाती, वर्षा होते ही अविलम्ब 
त्याग्रपत्र देकर भाग छूटते थे । गर्मी श्रथवा झकाल के दिनों में लोगों का पुलिस सेवा 
के प्रति अस्थाई भाकपरणं हो जाता था और वे परिस्यितियोंवश ही यह सेवा अंगीकार 
करते थे । इसके प्रति उनकी स्वाभाविक्र रुचि नहीं थी। अजमेर जिले के स्थानीय 
सोन्‍यों में से दो मारतीय रेजीमेन्टों में भी मरती हुआ करती थी । इन रेजीमेन्टों के 
वेतनमान पुलिस सेवा की अपेक्षा अधिक आकर्षक थे। एक नये रंगछझूट को फौज में 
भरती होने पर एक सामान्य कांस्टेबल के वेतन से अस्सी प्रतिशत प्रधिक प्राप्त हुमा 
करता था । जबकि पुलिस के कमचारियों को अपने वेतन में से ही वर्दी तथा भन्‍्य साज- 
सामान की कीमत भी चुकानी पड़ती थी । इस तरह शेष वची राशि में एक विवाहित 
दंपति का जीवनयापन तो अत्यम्त कठिन अवश्य कहा जा सकता है । इसका परिणाम 
यह हुप्रा कि पुलिस सेवा के सभी कर्मेचारियों में ऋण संक्रामक रूप से व्याप्त था 


पझ्ंग्रेज़ों के श्रागमत से पूर्व न्‍्याथ-व्यवस्था 
झजमेर-मेरवाड़ा में अंग्रेजों के झागमन से पूर्व मियमित व्यवस्था नहीं थी। 
विवादों के फैसले बहुधा तलवारों से ही हुआ करते थे। प्रत्येक व्यक्ति भ्पवी या अपने 


१७६ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


सगे-सम्बन्धियों की शक्ति पर आश्रित रहता था। श्रधिकतर अश्रपरावध एक जाति के 
लोगों द्वारा दूसरी जाति की महिलाओं का अ्रपहरण अथवा विवाह-विच्छेद के होते 
थे। 5१ बहुधा इन रूगड़ों का निर्णय अंवविश्वास भरी प्रक्रियाग्रों के द्वारा किया जाता 
था। एक प्रचलित तरीका तो यह था कि मन्दिर या पवित्र स्थान पर विवादास्पद 
संपत्ति को रखकर उसे उठाने के लिए चुनौती दी जाती थी और यह माना जाता था 
कि इस तरह अनाधिक्ृत व्यक्ति की एक धार्मिक स्थान से उस वस्तु को उठाने की 
हिम्मत नहीं होगी या उस पर परमात्मा का कोप होगा | कई बार विवाद का हल सौगन्ध 
उठाकर करवाया जाता था । यह विश्वास किया जाता था कि यदि निश्चित श्रवधि में 
सौगंधकर्ता की स्वयं की श्रथवा उसके परिवार में से किसी की मृत्यु होगी अथवा उसके 
मवेशी या सम्पत्ति नष्ट हो जाएगी, तो यह माना जाएगा कि उसके द्वारा उठाई गई 
सौगन्ध अ्रसत्य थी और वह व्यक्ति श्रपराधी मान लिया जाता था । उन दिनों इसी 
तरह की अंधविश्वास भरी प्रथाएं न्याय के नाम पर प्रचलित थीं। 

महिलाओं के अपहरण, विवाह-समभौते के मंग करने, जमीन के मुकदमें, 
ऋणों के मुकदमें तथा सीमा-विवाद सम्बन्धी मामलों में या उन सभी मामलों में 
जिसमें किसी पक्ष को क्षति अथवा चोट पहुँचाई गई हो, आदि मामलों में पंचायतों 
का भी उपयोग क्रिया जाता था । असामान्य बड़े अपराधों के अतिरिक्त पंचायत ही 
लोगों में न्‍्याय-प्रशासत का एकमात्र साधन थी | 


आरम्भ में मेरवाड़ा के सुपरिटेंडेंट केवल राजस्व सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप 
करते थे | दीवानी और फौजदारी मामलों में पंचायतें ही निर्णायक थीं ॥० ९ उन दिनों 
अजमेर स्थित सुर्पारिटेंडेंट जोधपुर, जैसलमेर श्रौर किशनगढ़ रियासतों के लिए 
पोलिटिकल एजेन्ट भी थे | इसलिए स्थानीय फौजदारी मामले उनके एक सहायक के 
अधीन थे एवं दीवानी मामलों को सदर अमीत तथा असाधारण गंभीर मामले 
सुपरिटेडेंट स्वयं सुनते थे । 


सन्‌ १८४२ में डिक्सन कौ अजमेर झौर मेरवाड़ा का सुपरिटेडेंट नियुक्त किया 
गया था। सन्‌ १८५०-४१ में कर्नल डिक्सव को दीवानी भौर फौजदारी अ्रधिकार 
प्रदान किए गए थे और उनकी सहायता के लिए दो सहायक (एक अजमेर में तथा 
दूसरा मेरवाड़ा में) नियुक्त किए गए थे । इन दो श्रधिकारियों के श्रतिरिक्त श्रजमेर में 
दो सदर श्रमीन भी नियुक्त थे जो दीवानी और फौजदारी काम देखा करते थे ०३ 

सत्र १८४६-४७ से दीवानी मुकदमों की सुनवाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया 
लागू की गई थी ५४ 
क्रम न्यायालयों का दीवानी न्यायाधीश भागे अपील 

पद का राशि संबंधी 


पुलिस- एवं न्‍्याय-व्यवस्था १७७ 


ग्रधिकार श्रधिक से अधिक 


१, पंडित अदालत १ से ५० तक कनिष्ठ सदर अ्रमीन 
२. कनिष्ठ सदर अमीन ५० से ६०० तक वरिष्ठ सदर अमीन 
३. वरिष्ठ सदर अमीन ६०० से ४००० तक सुपरिटेंडेंट 

ड, सहायक सुर्पारिटेंडेंट ४००० से अधिक सुर्पारिटेंडेंट 

५. सु्परिटेंडेंट केवल अपीलों से सम्बंधित 


उन दिनों सुपरिटेंडेंट ने नियमित वादों की सुनवाई करना स्थग्रित कर दिया 
था श्रतएव बहुत ही कम अपीलें की जाने लगी थीं 5 * 


कमिश्नर सुर्परिटेंडंट और सदर अ्रमीन के दायित्व :-- 

दीवानी भुकदमें में सुपरिटेंडेंट की कचहरी से फंसले को अपील कमिश्नर को 
की जाती थी ! हत्या के मामलों में जहाँ सुपरिटेंडेंट को श्रादेश जारी करने को सक्षम 
नहीं था, कमिश्नर आदेश जारी करता था। विशेष मामलों में सुपरिटेडेंट कार्यालय को 
अपील कमिश्नर को प्रस्तुत होती थी ।5$ 


उन दिनों सुपरिशेंडेंट के अधिकार भी कम नहीं थे। बह दोनों जिलों के 
दीवानी, फौजदारी, राजस्व तथा चूंगी आदि प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी 
था । 5७ बहू अपने अधीनस्थ सभी अदालतों को श्रावश्यक आदेश जारी कर सकता था। 
दीवानी मामलों में वह अपने सहायक सुर्पारिटेंडेंट और सदर अमीन की कचहरियों के 
फसलों की अपील सुना करता था । उसे राजस्व में ऋण प्रदान करने तथा राजल्‍व- 
भ्रुगतान स्थगित करने के भी श्रधिकार थे । चूंगी वसुली के सामान्य कामों पर उसका 
पूर्ण नियंत्रण था। 


वरिष्ठ सदर अमीन छु: सौ रुपए से लेकर चार हजार की राशि तक के 
दोवानी मुकदमों का निर्णय करता था। फौजदारी मुकदमें तथा पुरानी प्रथा के 
अनुसार संपत्ति पर लिए गए बलात्‌ कब्जों के मुकदमों की भी सुनवाई करता था । 
निष्ठ सदर अ्मीन के फंसले के विरुद्ध दायर की ग़ई अपील की घुववाई करने का 
उसे अ्रधिकार प्राप्त था ।5 कनिष्ठ सदर अमीन को ६०० रुपयों की राशि तक के 
दीवानी मामले निर्णीत करने व पंडित अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनने का 
अधिकार था । उसका काम श्रजमेर शहर भौर वाहर की इमारतों की देखभाल 
का भी था। वह सभी काम सहायक गअवीक्षक्र के निर्देशन में करता था और ग्राव- 
श्यक होने पर सहायक श्रघीक्षक या सुपरिटेंडेंट को अ्रपनी रिपोर्ट अस्तुत करता 
था ।5६ पंडित श्रदालत केवल ५० रुपयों की राशि तक के ही मामले घुता करती 
थी । इसका कार्य-क्षेत्र अजमेर शहर तक ही सीमित था ॥ **९ 


भेरवाड़ा में सन्‌ १८५६ के एक्ट ८ के लागू होने तक सभी दीवानी मामसझे 
पंचायतें निपटाती थीं ॥। ९१ सच १८१८ से सच १८४३ तक अजमेर में यह 


श्छ्फ १६वीं शताब्दी का अजमेर 


प्रथा प्रचलित थी कि स्थानीय लोगों और महाजनों अथवा शअ्रन्य लोगों के बीच सभी 
राशिगत लेन-देन के प्रपत्रों पर सुपरिटेडेंट के हस्ताक्षरों का होना अनिवार्य था। 
लेनदार को स्वयं उसके वकील या वकील के संवधित अधिकार के समक्ष प्रस्तुत होकर 
प्रपत्त की लिखापढ़ी सत्य होने की तस्दीक करनी होती थी । इस बात पर कोई घ्यान 
नहीं दिया जाता था कि लेनदार अ्रपनी सारी संपत्ति या उसका कोई भाग बंधक रख 
रहा है | केवल यही पर्याप्त समझा जाता था कि संबंधित पक्ष ने पत्र की लिखापढ़ी को 
मौखिक तौर से सही स्वीकार कर लिया है। यदि लेनदार स्वयं प्रस्तुत होकर एक 
लिखित प्रपत्र प्रस्तुत कर इकरारनामों की स्वीकृति की प्रार्थना करता तो कार्यवाही में 
विलम्ब नहीं होता था । एक सादे कागज पर इस आशय का प्रार्थता-पत्र ही प्रर्याप्त 
समभा जाता था तथा यह मान लिया जाता था कि सभी कानूनी खर्चे छुकाकर दीवानी 
अदालत की कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। इस तरह की प्रक्रिया के फलस्वरूप 
अ्रजमेर की जनता का एक बड़ा भाग सूदखोरों के चंग्रुल में फेंस गया था । यदि कोई 
इस्तमरारदार सरकारी लगान चुकाने में भ्रसमर्थ होता तो वह किसी साहुकार को उस 
राशि के बदले कुछ झाय निश्चित वर्षों के लिए हवाले कर देता था। कर्नल डिक्सन ने 
स्वयं इस प्रथा के दोपों एवं ऋणग्रस्ततवा की स्थिति का चित्रण किया है । उसने इसे 
समाप्त करने का सबसे पहले प्रयत्न किया था । 


इसके स्थान पर नियामक प्रान्तों में सिविल प्रोस्तीजर कोड के लागू होने 
के पहले जो व्यवस्था थी, बह प्रारम्भ की गई । न्यायालय में वाद प्रस्तुत होते पर 
प्रतिवादी को स्वयं भ्रथवा वकील के माध्यम से पन्द्रह दिन में उपस्थित होने का 
नोटिस जारी किया जाता था। यदि वह उक्त श्रवधि में उपस्थित नहीं होता तो 
दावे का फैसला एक तरफा कर दिया जाता था ।*- यदि प्रतिवादी श्रपना जवाब 
दावा तथा अन्य श्रौपचारिकताएं पत्वह दिन की अ्रवधि में पुरी कर देता तब मुद्द 
निर्धारित किए जाते थे और वादी को अपने सबूत और साक्षी प्रस्तुत करने के लिए 
६ सप्ताह का श्रवसर दिया जाता था। इस तरह मामले की सुनवाई आरम्भ 
होने के पूर्व तीन माह का समय निरयेक व्यतीत हो जाता था ।-इसके पश्चात्‌ भी 
मूल मुद्दों के निर्धारण में भी अ्रवावश्यक विलंब होता था ।* 3 


स्थाधथिक विकास (१८४८-१८७१ ) 

सन्‌ १८४८ तक ए. जी. जी. का आवास अजमेर में ही था और जिला 
- कमिश्नर तथा सुपरिटेंडेंट उनके अन्तर्गत काम करते थे । तबतक यह जिला गैर- 
नियामक था । साल में केवल एक बार राजस्व का आाय-व्यय प्रस्तुत होता था । 
यहाँ न तो कानून ही लागू थे और न सदर न्यायालय का यहाँ श्रधिकार-क्षेत्र ही 
था ।$४ कर्नल सदरलैंड के निधन के पश्चात्‌ जब कनेल लो ने पदग्रहणा किया तब 
ए. जी. जी. से अविकांश अदालतों सम्बन्धी कार्य सुपरिटेंडेंट को हस्तांतरित किया 


पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था १७६ 


गया था ।** सन्‌ १८५३ में ए. जी. जी. को अजमेर-मेरवाड़ा के नागरिक प्रशासन 
के भार से मुक्त कर दिया गया था ।5 उस समय से न्यायिक अपीलें ए. जी. जी. 
राजपूताना के वजाय सदर दीवानी अदालत, आगरा को होने लगी थी ॥९७ 

सच १६६२ में पुलिस एवं न्याय विभागों का. पृथवकरण कर दिया गया 
था ।*5८ फौजदारी अदालतें उच्च न्यायालय के अधीन रखी गई थीं। उत्तर-पश्चिमी 
सुवा सरकार द्वारा जो कानून लागू थे वे धीरे-धीरे अ्रजमेर-मेरवाड़ा में लागू किए 
गए थे । इस तरह कुछ वर्षो में श्रजमेर-मेरवाड़ा गैर नियामक जिले से नियामक 
जिले में परिवर्तित हो गया था ॥5 ९ 

निम्न आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि जिले में मुकदमों की निरन्तर श्रभिवृद्धि 
होती रही:---१ ९ ९ 


रु 


सन्न न्यायालय सें वाद की संख्या । 


१८६४ १५ 
१८६५ ०० 
१८६६ श्द 
१८६७ श 
श्पद्८ $ दर 
फौजदारी श्रपीलों की संख्या 
श्पच्‌४ रे 
१८६५ ७१ 
१८६६ द्७ 
१८६७ घ६० 
श्ष्द्८ रत 
दीवानी श्रपीलें श्रौर वादों को संख्या 
श्८द्४ श्र 
श्प्प्श्‌ ६० 
१८६६ द्द 
१८६७ द्डि 


जुठिपुर्ण व्यवस्था 

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अजमेर में न्‍्याय-व्यवस्था का जो विकास हुझ्ना 
उसमें अमी भी कई चुटियां थीं । एजेन्ट का कार्यालय ६ माह के लिए श्रावू में रहता 
था । उसे अजमेर के राजस्व आयुक्त, सत्र न्यायाधीश व सदर दीवानी अदालत के 
हु न्यायाधीश के रूप में काम करने के श्रतिरिक्त कतिपय विविध एवं सामान्य प्रशासनिक्क 
मामलों में उत्तर-पश्चिमी सूत्र सरकार के विभिन्न विभागाध्यक्षों के भ्रन्तर्गत भी कार्य 


१८० १९वों शताव्दी का अजमेर 


करना पड़ता था १९१ इस तरह ए. जी. जी. पर प्रशासनिक एवं ध्यायिक कार्यों 
का बहुत भार था | ए. जी. जी. अ्रजमेर में एक वर्ष में एक बार सत्र न्यायालय की 
' बैठक कर पाते थे अ्तएव अभियुक्तों को पूरे साल भर हवालात में रखा जाता 
था । १९३ कार्याधिकक्‍्य के कारण एजेन्ट का राजनीतिक काये भी अत्यधिक शिथिल 
हो गया था । वह पड़ोसी रियासतों के यथा समय दौरे तक कर. पाने में भ्रसमर्थ थे । 
. .स्थिति यह हो गई थी कि कनेल कीटिंग को १६ अप्रेल, १८६५ के पत्र में स्पष्ट 
| कहना पडा था कि कोई भी व्यक्ति जिसे ए. जी, जी. का कार्यभार भी वहन करना 
पड़ता हो, श्रजमेर जिले का विकास करने की स्थिति में नहीं है । ऐसी स्थिति में 
प्रशासन का पुनर्गठन अनिवार्य हो गया था ।१९३3 
न्यायपालिका का पुनर्गठन (सत्‌ १८७२):--- 


इस जिले में १ फरवरी से अ्रजमेर न्यायालय मनियमन कानुन १८७२ में लागू 
हुआ । न्यायालयों को आठ श्रेणियों में पुन्गंठित किया गया---१ १ ४ 

१-तहसीलदार की कचहरी । 

२३-सहायक कमिश्नर का न्यायालय (साधारण अधिकार) । 

३-सहायक कमिशएनर-स्यायालय (पूर्ण अधिकार) । 

४-छावनी दंडनायक-प्रदालत । 

५४-न्यायिक सहायक कमिश्नर-अदालत । 

६-डिप्टी कमिश्नर-कचहरी ! 

७-केमिएनर-न्यायालय । 

८-चीफ कमिश्नर-त्यायालय । 


सन्‌ १८७२ से चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, न्यायिक सहायक कमिश्नर, 
छावनी दंडनायकर, सहायक कमिश्नर एवं श्रतिरिक्त सहायक कभिश्नरों की नियुक्तियां 
ग़ब़नेर जतरल की कोंसिल द्वारा की जाती थी १९५ तथा तहसीलदारों की नियुक्ति 
का भ्रधिकार चीफ कमिश्नर को था ।0०६ 


प्रधिकार-क्षेत्र 


- चीफ कमिशएनर गवर्नर जनरल की श्राज्ञा से किसी न्यायालय की स्थानीय 
सीमाओं का निर्धारण एवं परिवर्तत कर सकता था ।१०७ ग्रजमेर के विभिन्न न्‍्याया- 
लयों के भ्रधिकार-क्षेत्र इस प्रकार थे---९८ 


कार्यालय-नाम '... फौजदारी शअ्रधिकारुझक्षेत्र दोवानी अधिकार-क्षेत्र 
१--तहसीलदार चीफ कमिश्नर द्वारा दीवानी श्रदालत के 
जावब्ता फौजदारी कानुन के अधिकार, जिनमें वाद 


तहत समय-समय पर प्रदान वी राशि सौ रुपए से 


पुलिस एवं न्याय-व्यवेस्थां 


- किए गए अधिकार । 


२--अ्रसिस्टेंट कमिश्नर # हर 
(सामान्य अधिकार) 


३--असिस्‍्टेंट कमिश्नर मु रो 
(सम्पूर्ण भधिकार ) 


४----छावनी दंडनायक- हा हे 


अदालत 
५--न्यायिक सहायक दंडनायक के सम्पूर्णो 

कमिश्तर अधिकार 
६--डिंप्टी कमिश्नर दंडनायक के सम्पूर्ण 


अधिकार तथा जाब्ता 
फौजदारी के ४४५ ए 
के शअ्रन्तर्गत निहित 
अधिकार । 

ग्रधीनस्थ दंडनायकों के 
निर्णाय के विरुद्ध अपीलें 
सुनने का अधिकार 


१८१ 


अधिक मूल्य की नहीं हो । 
दीवानी अदालत के 


अधिकार जहाँ वाद की 


राशि पाँच सौ रुपए 

के मुल्य से अधिक की 

नहीं हो । 

लघुवाद न्यायालय के 

अधिकार जहाँ वाद की 

लघुवाद न्यायालय के 

श्रधिकार-क्षेत्र के हों 

और वाद की राशि १ 

हजार से भ्रधिक नहीं हो । 


लघुवाद न्यायालय के 
अधिकार जहाँ. वाद 
लघुवाद न्यायालय के 
अ्रधिकार-क्षेत्र का हो 
गौर वाद की राशि १ 
हजार से अ्रधिक 
नही हो । 

लघुवाद न्यायालय के 
सम्राम श्रधिकार जहाँ 
वाद मूल्य १००० रुपयों 
से अधिक न हो । 


दीवानी न्यायालय के 
किसी भी राशि तक के 
मधिकार । 


उपरोक्त ५ श्रेणी के 


. न्यायालयों में से किसी 


भी वाद, अपील या जारी 
कार्यवाही के स्थानांतरण 
करने का अधिकार । 


श्ण्र्‌ 


७--केमिश्नर 


१६वीं शताव्दी का अज़मैर 


सन्न न्यायाधीश के 
भ्रधिकार सम्पूर्ण 
श्रधिकारयुक्त दंडनायक 
के न्यायालय तथा डिप्टी- 
कमिश्नर के निर्णंयों के 


इन्हें वह स्वयं सुन सकते 
थे अथवा अन्य सक्षम 
न्यायालय को वाद की 
राशि के श्राधार पर 
हस्तांतरित कर सकते थे । 


जिला प्यायालय के 
अधिकार, तृतीय, चतुर्थ, 
पंचम और पष्ठ श्रेणी के 
न्यायालयों के फैसले के 
विरुद्ध श्रपील सुनने का 


विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार | 
अधिकार । 
८छ--+चीफ कमिएसर हर हा सभी वादों में जहाँ 
सदर न्यायात्रय के नियमों के अच्तगेत 
अग्रधिकार । कमिश्नर के निर्णय के 
विरुद्ध अपील की सुनवाई 
के अधिकार । 


शअ्रपील सम्बन्धी उच्चतर 
न्यायालय के श्रधिकार | 


चीफ कमिश्नर 
प्रथम ६ श्षेणी के न्‍्योयालयों पर कमिश्तर का सामान्य नियंत्रण था ।२९* 
चीफ कमिश्नर गवर्नर जनरल की स्वीकृति से प्रथम चार न्यायालयों में से किसी भी 
न्यायालय में निहित अधिकार आनरेरजी रूप में किसी एक व्यक्ति या तीन व तीन से 
अधिक व्यक्तियों को बैच के रूप में प्रदान करने का श्रादेश दे सकते थे १९ चीफ 
कमिश्नर व्यावर के सहायक कमिश्नर को कन््यायिक सहायक कमिश्तर के श्रधिकार 
प्रदान कर सकता था । वह किसी भी छावनी-दंडनायक के सहायक कमिश्नर को भी 
विशेष अभ्रधिकार प्रदान कर सकता था ।१११ यह किसी भी नायव तहसीलदार को 
तहसीलदार के सम्पूर्ण श्रथया श्रंशत: अ्रधिकार प्रदान करने में सक्षम था। चीफ 
. कमिएनर अतिरिक्त सहायक कमिश्नर को सहायक कमिश्नर -के सम्पुर्ण अथवा अंशतः 
सामान्य अ्रथवा पूर्ण अधिकार प्रदान कर सकता था ११६ उसे मातहत श्रदालतों 
से वाद' का प्रत्याहरण करने, स्वयं उसकी सुनवाई करने अथवा उसे अन्य सक्षम 
स्थायालय को सौंपने का भी अ्रधिकार प्राप्त था ।१3 
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दीवानी न्याय-प्रक्रिया ११४ 


अजमेर न्यायालय-नियमन, १५७७ के अस्तर्गत इस क्षेत्र का दोवानी न्‍्याय- 
प्रशासन में पुनः परिवर्तत किया गया था ।११* इस क्षेत्र में सबसे छोटी अदालत 
मुन्सिफ की थी । इसे सौ रुपए तक के वाद निर्णीत करने के अ्रधिकार प्राप्त 
थे ।११६ ग्रजमेर, ब्यावर व टाडगढ़ के तहसीलदारों और नायबव तहसीलदारों को 
यह अधिकार प्राप्त थे ।११७ भिनाय, पीसागन, सरवाड़, खरवा, बांदनवाड़ा और 
देवली के इस्तमरारदारों को भी उक्त अ्रधिकार प्राप्त थे । मुन्सिफ कोर्ट से अपील 
* उप न्यायाधीश (सब जज) ११८ प्रथम श्रेणी सुनता था जिसकी मातह॒ती में मुन्सिफ 
होता था। सब जज से अपील कमिश्नर जिला स्यायाधीश के रूप में सुनता 
था ।११४ द्ीफ कमिश्नर की श्रदालत में कमिश्नर के यहां से श्रपीलें होती थीं॥१२० 
पाँच सौ की राशि तक के दीवानी वाद सुनने के अधिकार छावनी दंडनायक देवली 
तथा अतिरिक्त सहायक कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को प्राप्त थे । 


निम्न अधिकारियों को प्रथम श्रेणी के दीवानी न्यायाधीश के अधिकार प्राप्त 
थे जो दस हजार मूल्य राशि तक के सभी वाद सुन सकते थे--१+१ 


सहायक (असिस्टेंट) कमिश्नर, श्रजमेर-मेरवाड़ा । न 
छावनी-दंडनायक, नसीराबाद । 

स्यायिक सहायक कमिश्नर, अजमेर । 

अतिरिक्त सहायक कमिश्नर, केकड़ी व अजमेर । 

उप दंडतायक, व्यावर ।१ * ९ 


उपयुक्त अधिकारियों में से केवल न्यायिक सहायक कमिश्तर श्रजमेर श्रौर 
प्रतिरिक्त सहायक कमिश्नर अश्रजमेर व मेरवाड़ा को अपीलें सुनने व तिर्णेय करने 
का अधिकार था ।?*3 इनके न्यायालयों से अपील सीधी कमिश्नर की अ्रदालत में जो 
जिला न्यायाधीश भी णे, की जाती थी। कमिश्नर के निणणुय की अपील चीफ- 
कमिएनर की अदालत में की जाती थी जो कि जिले की उच्च न्यायालय थी । 


पाँच सौ रुपयों की राशि तक के लघुवाद न्यायालय के अधिकार सहायक 
कमिएनर, मेरवाड़ा, छावनी-दंडनायक, नसीराबाद, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर 
, (द्वितीय श्रेणी) अजमेर और उपदडनायक व्यावर तथा २० रुपए की राशि तक के 
लघुवाद निर्णीत करने के अधिकार - रजिस्ट्रार लघुवाद न्यायालय, अ्रजमेर को 
प्राप्त थे ।0*४ 


फौजंदारी मुकदमों में कमिश्नर के यहाँ से जो कि सेशन्स जज का कार्य भी 
करते थे अपील चीफ कमिएनर की अदालत में होती थी जो कि जिले की हाईकोर्ट 
थी ।१९५ उसके अधीन अजमेर और मेरवाड़ा के असिस्टेंट कमिश्नर थे जो अपने 
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क्षेत्रों के जिला दंडनायक भी थे । छावनी-दंडनायक, नसीराबाद, न्यायिक सहायक, 
झतिरिक्त सहायक कमिश्नर केकड़ी, उपदंडनायक व्यावर और सहायक कमिश्नर » 
डीडवाना फो प्रथम श्रेणी दंडनायक के अ्रधिकार प्राप्त थे । छावनी दंडनायक देवली, 
तहसीलदार अजमेर, व्यावर और टाडगढ़ तथा ऑॉनरेरी दंडनायक झ्जमेर और 
ब्यावर को द्वितीय श्रेणी दंडवायक के अधिकार प्राप्त थे जिनके फैसलों को भ्रपील 
जिला दंडनायक के यहाँ की जाती थी । नायब तहसीलदारों को तृतीय श्रेणी दंडनायक 
के अधिकार प्राप्त थे तथा इसी तरह के श्रधिकार श्रॉनरेरी दंडतायकों के रूप में 
भिनाय, पीसांगत, सावर, खरवा बांदनवाड़ा और देवली के इस्तमरारदारों को भी 
प्राप्त थे । सच १८७७ में डिप्टी कमिश्तर का पद समाप्त करने पर दोनों सहायक 
क्मिश्चर को भारतीय दंड-संहिता के अन्तर्गत आने वाले अ्रपराधों के सम्बन्ध में 
जिला दंडनायक फे अधिकार प्रदान कर स्वतंत्र रूप से न्‍्याय-विभाग के काम सौंपे 
गए थे ।१%६ 


सत्‌ १८७७ के पश्चात्‌ विचाराधीन वादों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई 
थी ।१%० सभी अधिकारियों पर न्यायिक कार्यों का बहुत भार था | उन पर अन्य 
नियमित प्रशासनिक कार्यो के भार के कारण प्रशासन में शिथिलता का आना स्वा- 
भाविक हो था । इसीलिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी-- 

(१) सब्‌ १८८६ में अतिरिक्त सहायक कमिश्नर राजस्व 

(२) रजिस्ट्रार (सन्‌ १८६०) 

अतिरिक्त सहायक कमिश्नर 'राजस्व' केवल राजस्व सम्बन्धी मासलों के लिए 
नियुक्त किया गया था और रज़िस्ट्रार को बीस रुपयों तक की राधि के लघुवाद 
निपटाने के अ्रधिकार प्रदान किए गए थे । 

इस व्यवस्था से लघुवाद मुकदमों को निपटाने में श्रधिक सहायता मिली जो 
निम्न आँकड़ों से स्पष्ट है--- ६८5 

लघुवाद न्यायालय के भुकदमें 


वर्ष सुकदमों की संख्या 
स्‌ श्प्णभ्‌ दृप&० 

श्८८६ ७१७३ 

श्ष५७छ .. इृछ४२ 

श्प्पफ ६५२३७ 

श्फफह डंड७३ 


उक्त न्यायालयों के कार्यो में वृद्धि का एकमात्र कारण इनके कार्य-क्षेत्र को 
रेल मार्गों तक विस्तृत कर देना भी था। वह सभी क्षेत्र जो राजपुताना व पश्चिमी 
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राजपूताता शेट्वे के अन्तर्गत थीं और. जिस पर पोलिटिकर्ल एजेंट अलवर, रेजिडेस्ट 
जयपुर वे पश्चिचमी स्टेट एजेन्ती की प्रशासन थीं। उस सभी क्षेत्र पर सर्व १८८० में 
प्रस्थाई तौर पर चीफ कमिश्तर अजमेर को सेशन्स स्थायालय के प्रधिकार प्रदीर्न 
(कए गए । १३६ 
सब्‌ रैफपर मे सहायक कमिश्नर परवाड़ा को (जला अदालत के अधिकार दिए. 
गए और शव वह मूल दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकता थीं) उसे लक्ुवाद 
स्यायालय की स्यायाधीरश न्ी नियुक्त किया गया । से श्द्धपरे में उसे मारबाड़ानेरवाड़ी 
सीमावर्ती उस रेल मार्ग के लिए. जो मारवाड़ के (्रोही फैंत्र से गुजरता है, प्रथम 
श्र शी के दंदनायेर्क का कार्य भी सी 
. सर शृदपोरं में, द्वावती दंडनायक नमीरावाद को जिलों स्यायाधीश के रे प्र 
नियुक्त कया गयी (जसका अधिकार स्वेद्स शल्वे के उर्स भूभाग पर था जो मेंवाईड आर 


सैंक रियासतों के मध्य पड़ता थीं) सन्‌ १८८३ में, न्यायिक सहायक कमिश्नर तथा 
छाववी-दंडनायक, मसीराबाद को स्थाई खूप से लघुवाद स्यायालय की न्यायावीश मिके्फ 


(क्या गया तेंथों इनका घकार-कैंत [जपूताना शल्वे के उस भूभाएं पर रखा गया जे 
जयपुर। पर मेवाड़ तथा ठोक हों में से होकर गुजरता था। वै3 
१८ सितम्बर श्द्वपदि के डा के स॑ कमिश्तर को उनके 
पपने-भपते झधिकार-कैंत् रूप के एवंट ९९ (जाब्ता फकौजदारी) लाए, होने 
जिला- के पद पर तिर्कुर्ति गया परूतु दो गे ही जिलों के और 
ग्रावकारी के मामलों में कमिश्तर को ही. जिला दंडनायक के घिकार प्रदान 
किए गए । * झजमेर के स्थायालयों काम के वेदव पम की प्रक्रिया व्यवस्थित 
नहीं थी । सेंद सूस गया कि वर्तगार्न व्यवस्था, जिसके भरते गेंत 
क्‌ दीवानी भौर औौमदारी मां र कर. उन्हें विभिन्‍न 
स्थायालयों में करने की कार्य अ्रटिफूर्ण १७३ सहायक कमिश्नर: का 
झधिकांश समय प्रति ज्स्त स्‍्यायालयों में जटवारे में हो व्यतीत हो जीरयी 
करता थीं) ड्ल्हें थानीय जानकारी भराप्त सर उपलब्ध ही नहीं हो पाता 
था । इस एक मूल अतिरिक अन्य तिः से भी यह निर्णय लिया 
गया कि विभिन्‍त स्यायाल के सीमा-कैन ल्र्घारित कर उसके आधार प्र 
फौजदारी मामलों की ५ सनमें वॉटा मे ए्‌ “मे रवा्डा 
कुमिश्तर की के यह मत थी कक से प्रशासतिंक लाभ होगा । 
है 


श्प्य 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 


श्८. 


२€. 
३०. 
३१. 


३२. 


३६. 
४०. 


४१, 
४२, 


४३. 


१६वां शताव्दी का झ्रजमेर 


उपयुक्त । 

उपदु क्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त 

डिप्टी कमिश्तर द्वारा ए० जी० जी० राजपुताना को पत्र, दिनांक ११ 
अप्रेल, १८६८ संख्या श६८ । 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (आआवू रेकॉर्ड, राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर ) । 

उपयुक्त । 

उपयुक्‍त । 

डिप्टो कमिश्नर द्वारा ए०जी० जी० राजपूताना को पत्र, दिनांक ११ 
अप्रेल, १८६८ पत्र संख्या श६ृ८ । 

वकील कोर्ट की रचना एवं इतिहास पर आलेख (ओआावू रेकॉर्ड, राजस्थान 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय, जयपुर ) - 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । घ 

उपयुक्त । 

सुर्पारटडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्तर, अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक ४ जनवरी, १८७३ पत्र संख्या ८ । 


« सुपरिटेडेंट जिला पुलिस द्वारा डिप्टी कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पन्न, 


दिनांक १३ जुलाई, १८७६ पत्र संख्या ७६८ । 

उपयुक्त । 

सचिव परराष्ट्र विभाग, भारत सरकार द्वारा चीफ कमिश्नर ग्रजमेर- 
मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक २४ सितम्बर, १८७६ पत्र संख्या ७द६८। 
प्रशासमिक रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा १४७५-१८७६ । 

सुपरिटेंडेंट जिला-पुलिस द्वारा चीफ कमिश्वर को पत्र, दिनांक १२ जुलाई, 
१८७६ पत्र संख्या ७६८ । 

कमिश्मर द्वारा चीफ कमिश्तर को पत्र, दिनांक १५ दिसम्बर, (८७४ 
संख्या ३८४० । 


४४. 


४६. 


४७. 


श्र. 
भर. 
भ४. 


५५. 


५६. 


५४७. 


प्र८. 


५६. 


६० 
६१: 


पुलिस एवं स्थाय-व्यवस्थी १८६ 


५५ 


सुर्पारिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा चीफ कमिश्नर की पत्र, दिनांक १३ जुलाई, 
१८७६ संख्या छदफ ) 

मेजर रप्टन डिप्टी कमिश्नर, अजमेर द्वारा एल एग७ सांडर्स, कमिश्नर 
झजमें र-मे रवाड़ा को पत्र, दिनाक ३२९ नवम्बर, रै८७ ४ संख्या (२८८) 
एल० एस० सांड्स कर्मिश्तर दर चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनोंकि श्र 
सतम्बर, १०७३ | 

कमिश्नर दढीरों चीफ करमिश्तर को पत्र दिनाक २२ अप्रेल, १८ ६३ पत्र 
संख्या १४११४ । न्‍ 


, चीफ कमिश्नर की विज्ञप्ति क्रमार्क पेछल आ्राबू, दिनांक ४ अप्रेल, १८८८) 


सुर्पासिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा (जला दंडनायक अजमेर-में रवाड़ा को पत्र, 

दिवांक २७ जून, १८६२३ संख्या प्६६) 

चीफ कमिश्तर विज्ञप्ति क्रमांक रेट5 दिनांक आचू ४ ग्रप्रेल १८८८ | 
परिटेंडेंट जिला पुलिस द्वारा (जला दंडतायक को पत्र दिनांक ४ जून, 
१८६३ संख्या भ६६॥ 

उपयुक्त । 

सी० सी० वाद्सन, राजपूताना डिस्ट्रिकंट गजेटीयर्स खंड ९ । 

उपरोक्त तथा डिप्टी कमिश्तर ठीरा आर० सिंम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी 

सूबा सरकार को पत्र, दिनांक १९ मई, १८८ पते संख्या १। 

इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस के पत्र, दिनांक १४ फरवरी, ९ ८६६ संख्या 


फ पुलिस उत्तर-पश्विमी सूी सरकार के निजी 
सहायक सी० ए० डोडेल द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को 


उपयुक्त । 

एल० बाइटकिंग जिला-दंडनायक अजमेर-मेरवाडा द्वारा कमिश्तर ग्रज॒म र- 
पेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १ जुलाई, १८ ८६ संख्या 5५५७) 

हरविलास सारदा, अजमेर हिस्टोरिकल ऐड डिसक्रिप्टिव (१६४ १) 
पु० २६६ । 

राजपूताना गजेटीयर्स ( १८७६) खंड रे । 

शीफ केमिश्तर की विज्ञप्ति शरद दिनांक रेप अ्रप्नेल, १८८३ संख्या 
३९५) 


€० श्वीं शताव्दी का अजमेर 


दारा कमिश्तर अजमेर को पत्र दिनांक १० नवम्वर, 


नी 
; री 
४! 
ठ् 
री, 
॥॥ 
3] 
टी 
/ 7 
ल्‍ (५0) 


६३. चीफ कमिश्नर की विज्नप्ति, दिनांक १४ फरवरी, १६०३ संख्या 
१५०७ । 

६४. चीफ कमिश्नर की विन्नय्ति, दिनांक ए मई, १६०३ संख्या ५१३ । 

६५. असिस्देन्द कमिस्तर हारा कमिश्नर अजमेर को पत्र दिनांक २२ जुलाई, 
१६०६ संख्या रध्छरे । 

६६. राजपूताना गजेटीयर्स (१८७६) खंड २ । 

६७. फाइल नं० १६, पत्र संख्या १८ दिनांक १२-४-६० । 

इफ. भारत सरकार का प्रस्ताव दिनांक १८ मई, १८८२ संख्या १७१७४७॥ 
ज्श्ध्ा 

६६. प्रभासनिक रिपोर्ट श्रजमेर-मेरवाड़ा सन्‌ श्रफ८ । 

७०. सुपरित्डेंड जिला पुलित्त द्वारा कमिश्तर भजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक 
१६ अक्‍द्वर, १८६६ संख्या ८०१४५२६॥ 

७१. उपयुक्त । 

ऊर. उपयुक्त ॥ 

७३. प्रशासनिक रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १६०२-१६०३ 


डड, उपयुक्त, वर्ष १६११-१६ १२ । 


७५. उपयु क्त, वर्ष १६१०-१६११ ॥ 
-9६. उपयुक्त, वर्ष श्८६५ -६८६६॥ 
७७. उपयुक्त १८६५-१८६६ । 


७८. प्रश्मासनिक रिपोर्ट अजमेर-मेरवाड़ा वर्ष १६६७-६८ । 
७६. उपयुक्त, वर्ष १६१०। 


< 
८०. उपयुक्त । 


८१. इस प्रश्न पर सारा कवीला एवं उसके मित्रमझ इसे अपना ही ऋगड़ा 
मानकर चलते थे । इस प्रश्व पर बहुचा गम्भीर संघर्ष उत्पन्न हो 
जाते थे । 


८र, फाइल क्रमांक ६६ (रा० रा० पु० मं०, बीकानेर) । 


सर. गवनेर जनरल के सचिव द्वारा ए० जी० जी० राजपुवाना को पत्र दिनांक 
११ दिसम्बर, १८४८ ॥ 


ष्प्ड, 


पी 
८६. 
८७. 
घ्घ 
ष्ब्€, 
8०. 
६१. 


६२. 
९३. 
६४. 


६५. 


६६: 
६७. 


पर. 


€€. 


१००. 


६०१. 


१०२. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १९१ 


कमिश्नर अजगेर द्वारा सचिव उत्तर-पश्चिमी सूवा सरकार को पत्र 
(सद्‌ १८३२ से १८५८ तक अजमेर-मेरवाड़ा में प्रशासन संबंधी फाइल 
संख्या ७ पत्र संख्या ५२) । 

उपयुक्त । 

कमिएनर की कचहरी से जारी पत्र दिनांक १ दिसम्वर, १८४५७ ! 
उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त | 

उपयुक्त । 

डिप्टी कमिश्नर अ्रजमेर द्वारा कार्यवाहक कमिश्नर अजमेर को पत्र 
दिनांक १२ अप्रेल, १८६० । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

लेफ्टिनेंट कर्नल कीटिंग कार्यवाहक कमिश्मर अजमेर-मेरवाड़ा हारा 
झआार० सिम्सन सचिव उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार की पतन्न, दिनांक २५ 
फरवरी, १८६८ पत्र संख्या ११४॥। 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

सी० एल० कार्यवाहुक सचिव भारत सरकार द्वारा कमिश्नर अजमेर को 
सच १८३३ से १८५८ तक अजमेर-मेरवाड़ा प्रशासन पर पत्र (फाइल 
संख्या ७, पत्र संख्या ६२१) झअ० सी० रा० रा० पु० मं०, बीकानेर) 
लेफ्टिनेन्ट कर्चल कीटिंग कार्यवाहक कमिएनर श्रजमेर-मे रवाड़ा द्वारा आर० 
सिम्सन सचिव उत्तार-पश्चिमी सूबा सरकार को पन्न, दिनांक २५ फरवरी, 
१८५८ पत्र संख्या ११४॥। 

उपयुक्त । 

उपयुक्त ॥ 

भारत सरकार के परराप्ट्र विभाग के शभ्रघीन अ्रजमेर-मेरवाड़ा की पृथक्‌ 
चीफ कमिश्तरी का गठन पर फाइल, फाइल संख्या ११७ (रा० रा० 
पु० मं०, बीकानेर) । 

उपयुष्त । 


१६२ 


१०२३, 
 श्ण्४. 
१०५. 


१०६. 


१०७. 


२०५५ 


१०६. 
११०. 
६११. 
११२. 
११३. 
११४, 


११५. 


११६. 
११७. 
६६८. 
९१६. 
१२०. 


१३२६१. 


११२, 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


उपयुक्त । 

घारा ४ अजमेर न्यायालय विनतियम १८७२ । 
धारा ६, उपयुक्त । 

घारा ६ न 

घारा १० ,, 

घारा ११ » 

धारा ८ हर 

घारा १२ ,, 

घारा १४ 
घारा १४ 
घारा १६ ,, 

सनु १८६० के पूर्ववर्ती दस वर्षो में दीवानी श्रौर फौजदारी न्यायालयों 
में सम्पत्ति संबंधी मुकदमों की वाधिक औसत २६७५-३२ थी । बाद के 
दस वर्षो में यह ब्रौसत बढ़कर २६३६.२ हो गई थी। सब्‌ १६०२ में 


३१६० नये मुकदमे दर्ज हुए थे । इस वृद्धि का कारण अकाल की बजह 
से ऋण ग्रस्तता थी । 


निम्न पाँच स्तर की दीवानी अदालतें स्थापित की गई थीं:--- 
- चीफ कमिश्नर की कचहरी । 

« कमिश्नर की कचहरी । 

/ प्रथम श्रेणा न्यायाधीशों की भदालतें । 

- द्वितीय श्रेणी न्यायाधीशों की अदालतें । 

- मुंसिफ अदालत। 


रद  ्‌ #07 “० *७०७ 


धारा € प्रजमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 
विज्ञप्ति सं० ३५५-ए दिनांक १ जून, १८७७ | 
धारा १४ (प्र) अजमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 
घारा १४ (व) उपयुक्त । 

घारा ररे उपयुक्त 

घारा ७ उपयुक्त । 


चीफ कमिश्नर विज्ञप्ति सं० ३५५ (श्र) दिनांक १ जुन, १८७७ | 


१९३. 


१९४. 
१२५. 
१२६. 
१२७, 


१२८. 


१२६. 
१३०. 
१३१. 
११२. 
१३३. 


१३४. 


११५. 


१३६. 


पुलिस एवं न्‍्याय-व्यवस्था १६३ 


चीफ़ कमिइनर विज्ञप्ति सं० ३१२-सी ११४ दिनांक २४ बिसम्वर, 
१८६१ । ६ 

धारा ११ अजमेर न्यायालय विनियम १८७७ । 

घारा ३८ उपयुक्त । 

फाइल क्रमांक ७३ प्रस्ताव फोर्ट विलियम, दिनांक २७ माचें, १८७७ । 
जब्ती के मुकदमों में ८२ प्रतिशत, अ्रपील के मुकदमों में ८९ प्रतिशत झौर 
फौजूदारी मुकदमों में ८७ प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ़ कमिश्तर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, 
दिनांक २२ नवम्बर, १८९० पन्न संख्या ३०८६ ॥ 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

अकाल प्रशासत नियमावली पस्रजमेर-मेरवाड़ा (१९१५) पृ० ३। 
अ्रसिस्टेन्ट कमिश्नर अजमेर द्वारा कमिश्नर अ्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक ८ अक्हृुवर, १६०० पत्र संख्या २१५३ ॥ 

असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर अजमेर द्वारा कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र 
दिनांक २६ फरवरी, १६०१ पत्र संख्या ५६३ ॥ 

कमिश्नर अश्रजमेर द्वारा चीफ़ कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिवांक 
२० फरवरी, १६९०१ पत्र संख्या ११४ डी तथा कमिश्नर द्वारा चीफ़ 
कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक ७ मा्चे, १६०१ ॥ 

कमिश्तर द्वारा चीफ़ कमिश्तर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दिनांक १६ 
सितम्बर, १६०१ तथा कमिश्नर द्वारा चीफ़ कमिश्नर अजमेर-मेश्वाड़ा 
को पत्र, दिनांक १४ नवम्बर, १६०३॥ 


शिक्षा 


सत्‌ १८४७ में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लाई मेकॉने ने हाउस श्रॉफ कामस्स में 
भाषण करते हुए कहा “माननीय ! गेरा विश्वास है कि जन-सावारण को शिक्षा के 
साधन प्रदान करना राज्य का कत्त व्य एवं प्रविकार है,,,,,,,.....अत एवं मैं यहू कहना 
चाहता हूँ कि सरकार के मुख्य उहेश्य की प्राप्ति के लिए जन-साधारण की शिक्षा 
केवल साथ्य ही नहीं है, यह उस लक्ष्य प्राध्ति के लिए सर्वोत्तम साधन भी है। यदि 
यह सत्य है तो मेरा मस्तिष्क इस तक को कैसे स्वीकार कर सकता है कि कोई व्यक्ति 
इसमें ही परमस्ंतोप का प्रमुभव करके चले कि जनस्ामान्य की शिक्षा से सरकार का 
कोई संबंध नहीं है । ! सद्‌ १८३३ में हाउस ऑफ कामस्त में लॉड मेकॉले ते पुनः कहा 
कि भारत का शासन इस तरह किया जाए कि वहाँ की जनता अंग्रेजों की स्वाधीनता 
एवं सभ्यता के स्तर तक उलत हो सके तथा उन्होंने एक प्रइन प्रस्तुत किया ” क्या हम 
भारत की अपना दास बनाए रखने के लिए ही वहाँ की जवता को अज्ञानी रखना 
चाहते है ! * भारत ब्राने पर उन्होंने अपने उन्हीं धिद्धान्तों को व्यावहारिक रूप देने 
का प्रयलल किया जो उन्होंने ब्रिटिश पालियामेस्ट में उद्धोषित किए थे। मेकॉले के 
कारण सरकार ने भी एक प्रस्ताव द्वारा शीत्र ही ग्रगेजी भाषा में शिक्षा-नीति लागु 
करने का निशंय लिया । 

भारत में अंग्रेजी जासन में प्रथम शिक्षण संस्था कलकत्ता में बारेन हेस्टिंग 
द्वारा सब (७८२ में मदरसे के रुप में वोनी गई थी। तत्प्चात्‌ सब १७९३ में 


शिक्षा श्श्प 


जोतांथन डंकन मे वनारस में हिन्दुओं के लिए कॉलेज का शिलान्यास किया। सब 
१८१४५ में, लॉर्ड हेस्टिंस ने यह श्रभिमत प्रकट किया कि वे भारत में शिक्षा-व्यवस्था 
लागू करना चाहते हैं | 

उन दिनों भारतीय और पाश्चात्य शिक्षा-पद्धत्ति के प्रश्न को लेकर एक संधर्षे 
छिड़ा हुआ था । राजा राममोहन राय जो भावी युग के स्वप्नहष्टा थे उन्होंवे पाश्चात्य 
शिक्षा-नीति का समर्थन किया | ईसाई मिशनरी दिक्षा सम्बन्धी प्रश्तों पर आ्रापस में 
एक मत नहीं थे | डॉ० केरे एवं उनके सहयोगी स्थानीय भाषा में शिक्षा देने के पक्ष 
में थे । उन्होंने १८१८ में श्री रामपुर में जो उन दिनों डेन्मार्क के अधीन था, एक 
कॉलेज की स्थापता की । इस कॉनेज का घोषित लक्ष्य भारतीयों को ईसाई मतावलंबी 
बनाने का था । सत्‌ १८२० में, इन लोगों के द्वारा ईसाई युवकों को सुर्तिपूजकों में 
इईसाईयत का प्रचार करने का प्रशिक्षण देने के लिए कनक्तता में एक कॉलेज की 
स्थापना की गई । 3 परन्तु सत्‌ १८३० में घाँ० डफ ते पुनः राजा राममोहन राय की 
सहायता से साहित्य, विज्ञान एवं बाभिक शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की । 
इस तरह आंग्ल भाषा के अ्ध्ययत को प्रभावशाली पहल प्रदाव की गई । डॉ० डफ की 
यह मान्यता थी कि ईसाई घर्म अग्रेजी भाषा के ज्ञान प्रस्तार से ही प्रसारित हो 
सकता है ४ 

उन्‍नीसवीं सदी में अजमेर में भी प्रततित घैक्षरिक व्यवस्या का विकास हुआ । 
केरे ने कुछ प्रारम्मिक कठिनाईपों के वाद पहले अजमेर ब्रीर ब्यद गे पुष्कर में नउम्बर, 
१८१८ में एक-एक स्कूल की स्थापना की । नवम्बर, १5२१ में उन दोनों में, प्रत्येक 
स्कूल में चालीस छात्र थे । सद्‌ १८२१ में अजमेर सरकार ने शजमेर शहर के स्कूल 
के लिए तीत सौ रुपयों की आशथिक सहायता प्रदान की। इसके ग्रलादा सरकार के 
द्वारा जन-सामान्य की शिक्षा के लिए और कोई कदम नही उठागा गया ।* 

केरे को ग्रक्ट्ूवर, १८२२ में कई अन्य स्थानों पर भी स्कूल सोलने में सफलता 
मिली । * स्कूलों की कार्यविधि के अध्ययन के लिए एक जन शिक्षरा-समिति! का गठन 
किया गया । इस समिति ने २४ अ्् ल, श्यरेर को अपनी प्रथम रिपोर्ट तथा ९ 
मार्च, १८२५ को दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे ज्ञान होता है फ़ि शिक्षा के विश्तार 
की गति बहुत धीमी थी । इन स्कूलों के परिणाम इतने अपर्यान्त थे और उनके खर्चे 
इतने भादी थे कि समिति ने ऐसे स्कूलों की उपयोगिता तक में संदेह प्रकट किया । 
जनरल कमेटी तथा स्थानीय अधिकारियों के निरंतर विरोब के बावजूद केरे ने इन 
स्कूलों में “न्यूटेस्टामेंट पढ़ाना शुरू क्रिया जिसमे छाशें के शमिमावक़ों के मत- 
मस्तिष्क में इन स्कूलों के उद्टें श्यो के प्रति सदेह होना स्वाशविक ही था। 
अ्रवद्ववर, १८३२ में लाई्ड बेटिक में अजमेर सजूल का निरीक्षण जिया छौर उसे 
पूर्णतया अपर्याप्त एवं निरथ्थेक दहरायघा जिसके फलस्वरय इसे बंद कर दिया 
गया ।४ 


ते 
क्ले 


१६६ १९वीं शताव्दी का अजमेर 


सन्‌ १८३६ में अजमेर में एक सरकारी स्कूल की स्थापना की गई । इस स्कूल 
में एक यूरोपीय प्रधानाष्यापक तथा दो भारतीय अध्यापक एक हिन्दी के लिए व दुसरा 
उद्ड' के लिए नियुक्त किए गए । नसीराबाद श्रौर अजमेर के यूरोपीय समाज ने इस 
स्कूल को दान एवं मासिक चंदे के रूप में अच्छी सहायता प्रदान की, और कुछ वर्षों 
तक इस स्कूल ने अ्रच्छी उत्नत्ति की । सच १८३७ के अंत में छात्रों की संख्या २१६ 
तक पहुँच गई थी तथा कई सालों तक स्कूल निरंतर तरक्की करता रहा । परन्तु 
भारतीयों के मस्तिष्क में आरम्भ से ही इन सरकारी स्कूलों के खोले जाने के प्रति 
संदेह की भावना थी । एस०डब्ल्यू. फॉलो ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है ! 
सरकारी स्कूलों को लोग संदेह की नजरों से देखते हैं। उन्हें इसमें किसी विशेष उद्दे श्यों 
की सफलता हृष्टिगोचर नहीं होती । * इस तरह की संदेह की भावना और शंका के 
कारण सन्‌ १८५३७ के बाद सरकारी स्कूल में छात्रों की संख्या में भारी गिरावट 
आई, जिसके फलस्वरूप सव्‌ १८४२ में इसे बंद कर देना पड़ा । यह स्कुल न तो 
भारतीय उच्च वर्ग और न मध्यम वर्ग के लोगों को ही श्राकपित कर सका श्रौर न 
इस पर किए जाने वाले व्यय के अनुकूल परिसश्याम ही निकले । इस स्कूल पर प्रति- 
वर्ष ६ हजार की राशि व्यय की जाती थी । * कुछ वर्षो बाद जनता शिक्षा की 
आवश्यकता महसूस करने लगी तथा जो संदेह इन स्कूलों के प्रति आरम्भ में वन 
चला था शनै: शनः समाप्त होने लगा ॥१९ 

सब १८४७ में सरकारी स्कूल खोलने और उसे कॉलेज स्तर तक उन्नत करने 
के प्रश्त पर पुनविचार किया गया । इस आशय का एक प्रस्ताव सरकार द्वारा 
निदेशकों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया । उन्होंने & जुलाई, १८४७ को इसके लिए 
स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्देश दिया कि स्कूल को कालांतर में कॉलेज के रूप में 
परिवर्तित करने का प्रश्वय अभी न उठाया जाकर भावी निर्णाय पर छोड़ दिया जाय । 
परन्तु एक लम्बे समय तक इस आदेश का पालन नहीं हो सका। सब १८५१ से 
डॉ० बुच के निर्देशन में अजमेर शहर में एक सरकारी स्कूल खोला गया ।१* पु 

इसके साथ-साथ ही राजपूताना के कई नरेशों व सरदारों ने अंग्रेजी भाषा 
सीखने की तीन्र उत्कंठा प्रकट की । अंग्रेज सरकार भी इस बात से बहुत खुश थी 
कि कतिपय प्रभावशाली प्रतिष्ठित भारतीय आ्रांग्ल भाषा का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं। जयपुर के महाराजा रामसिह अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ लेते थे-और वे 
इस भाषा के ज्ञान वर्धेन में भी रुचि ले रहे थे। उन्होंने जयपुर में एक श्रंग्रेज़ी 
स्कूल खोल रखा था। जयपुर से कई ठाकुरों व रियासत के प्रतिष्ठित लोगों ने 
अपने वच्चों की अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के लिए निजी अध्यापक रख छोड़े ये ।१ * महा राजा 
किशनगढ़ ने भी अंग्रेजी सीखने के लिए एक अध्यापक नियुक्त कर रखा था तथा इस 
भाषा में उनकी विशेष रुचि थी ।१३ अतएवं इस ओर ध्यान दिया गया कि श्रजमेर 
को जो कि राजपुताना के केन्द्र में ल्थित है, इस भावना की पूर्ति और राजपुताना की 


शिक्षा १६७ 


इन पड़ोसी रियासतों के लोगों में इंग्लेंड के साहित्य एवं आंग्ल भापा की जानकारी एवं 
अध्यापन प्रदान करने में पहल करनी चाहिए | १४ 

अजमेर में सच १८५१ में आरम्भ किया गया स्कूल थोड़े समय में ऐसा केन्द्र- 
बिन्दु बन गया जिसके आधार पर आगे जाकर अजमेर में शिक्षा प्रशाली का उद्भव 
और विकास हुआ ॥१* सदर १८५४ में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में दिया 
गया निर्देश भी शिक्षा के विकास में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ ।१९ यद्यपि उसमें 
कुछ कमियां थीं। सब १८६८ में यह स्कूल प्रिन्सिपल गोल्डींग महोदय के प्रयास 
एवं सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप कॉलेज के स्तर को प्राप्त कर सका । १७ फरवरी, सन्‌ 
१८६८ को कनल कीटिंग द्वारा कालेज का शिलान्यास किया गया था ।२७ इस नए 
कॉलेज भवन का उद्घाटन गवनेर जनरल द्वारा १७फरवरी, १८७० को सम्पन्न 
हुआ । 

लाडे मेयो जब अजमेर में राजपूताना के नरेशों के दरबार में सम्मिलित 
होने को आए तब इस दरवार में उन्होंने राजपूताना के नरेशों व जागीरदारों के 
पुत्रों की शिक्षा के लिए एक रॉयल कॉलेज (गवर्नमेंट कॉलेज के अ्रतिरिक्त) की स्थापवा 
की घोषणा की । परन्तु गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिन्सिपल ने इस सुझाव के प्रति अरुचि 
प्रकट की तथा अजमेर में एक और नए कॉलेज के खोलने से क्या नुकसान होगा उस 
ओर ध्यान आाकषित किया ।50 उनका कहना था किः--- 


१. गवर्नमेन्ट कॉलेज सिर्फ अणमेर की जनता के लिए ही नहीं खोला गया 
है । यहाँ के लोग यदि गरीब नहीं हैं तो घनवान भी नहीं हैं । यह कॉलेज 
विशेष रूप से राजपूताने में श्लोर विशेषकर राजाओं, राजकुमारों शौर 
प्रमुख जागीरदारों में शिक्षा के प्रसार के लिए खोला ग्रया है !१ 


२. यदि यहाँ नया कॉलेज खुलता है तो गवर्नेमेन्ट कॉलेज को राजपूताने की 
कई रियासतों के धनी एवं मध्यम वर्ग के लोगों की शिक्षा की श्रपेक्षा 
अजमेर शहर के लड़कों की शिक्षा तक ही सीमित रह जाना पढ़ेगा ।१? 


३. गवरनमेन्ट कॉलेज ने हाल ही में छात्रावास खोलकर अ्रजमेर जिले के धनी 
एवं प्रभावशाली लोगों से अपना सम्पर्क स्थापित किया है, नए कॉलेज के 
खुलने से यह सम्पको समाप्त हो जाएगा ।* १ 

४. नए कॉलेज के खुल जाने से गवर्नमेन्ट कॉलेज की हैसियत और उसकी 
वर्तमान स्थिति दुरी तरह से प्रभावित होगी ।* * 

५. राजपूताना के सामंतों में कॉलेज तो दूर रहा, हाई सकल तक शिक्षा 
प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। उत्तके लड़के पूरी तरह से अनपढ़ हैं 
आऔर उनके लिए यदि कोई शैक्षरिए।क संस्था खोलनी ही है तो साधारण 
प्राथमिक स्कूल ही पर्याप्त होगा ॥ 53 ह 
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विचार, सुख-सुविधा एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक हो । मेरी कामना की पूर्ति 
शिक्षा के माध्यम से पूरी की जा सकती है शोर भारत में शिक्षा का उद्देश्य भेरे 
हृदय के बहुत समीप है ।3* भावी अंग्रेजी शासन की भावी शिक्षा-चीति एवं लक्ष्य 
की एक भलक इससे श्राँकी जा सकती है । 

ब्रिटिश सम्राट की इस घोषणा से अजमेर की जनता में उत्साह एवं प्रेरणा 
को बल मिला । यहाँ स्नातक कक्षाओं में विज्ञान-विषय का अ्रभाव तेजी से अनुभव 
किया जा रहा था। इसलिए २५ मई, १६१४ को ट्रंवर टाउन हॉल अजमेर में 
प्रमुख नागरिकों की सभा बुलाई गई जिसमें कमिश्तर ए० टी० होम्स की अध्यक्षता 
में एक समिति का गठन किया गया जिसका उदूं श्य इस कार्य के लिए घन-संग्रह 
करना था । गवर्नमेन्ट कॉलेज अ्रजमेर में बी० एस० सी० कक्षाएं आरम्भ करने के 
लिए पन्द्रह हजार का सार्वजनिक चन्दा इकट्ठा करते का निर्राय इस समिति ने 
किया ।3* समिति के इस उदं श्य की सफलता का मूल कारण इस प्रदेश के प्रमुख 
नागरिकों का उत्साह तथा गवर्नेमेन्ट कॉलेज के भूतपूर्वा विद्यार्थियों का सकिय सहयोग 
था | जुलाई, १६१३ से गवनंमेन्ट कॉलेज में वी० एस० सी० की कक्षाएं आरम्भ की 
गईं श्रौर इसे इलाहावाद विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया ॥33 


अजमेर में सदर १८५० के पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्थानीय लोगों द्वारा ही 
संचालित होती थी श्रौर उसमें किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं किया जाता 
था । इन देशी पाठशालाओं को स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त था। परन्तु सन्‌ 
१८५० के वाद कर्नल डिक्सन द्वारा अ्रजमेर-मेरवाड़ा में ७५ स्कूल स्थापित किए गए 
श्र लोगों को इनके व्यय की पूर्ति-हेतु, कर के रूप में साधन स्रोत जुटाने के लिए 
अनुप्रेरित किया गया। बाद में इन स्कूलों की संख्या घटाकर ५७ कर दी गई । सब्‌ 
१८५१ में भ्रजमेर के देहाती क्षेत्र की स्कूलों के लिए तथा मेरवाड़ा की स्कूलों के लिए 
भी सत्‌ १८५२ में एक-एक निरीक्षक नियुक्त किए गए । कर्नल डिक्सन के निघन के 
पश्चात्‌ इस कर के प्रति जनता का श्रसंतोप बढ़ गया था । इस कारण सरकार को 
बाध्य होकर यह कर समाप्त करना पड़ा और यह निर्णय लिया गया कि वे सभी 
स्कूलों में जो जनता से कर के रूप में एकत्रित घन से अनुचालित होती थी बंद कर 
केवल सरकारी व्यय पर चलने वाली पाठशालाएं रखी जाएं ।3४ 


इन देशी पाठशालाओं के श्रध्यापकों का वेतन बहुत कम था तथा ये भ्रध्यापन- 
कार्य के अयोग्य भी थे। सरकारी निरीक्षक ने सब्‌ १८५८ में अपनी रिपोर्ट में यह 
कहा कि जबतक इन पाठशालाओं की वर्तेमात्र स्थिति बनी रहेगी इस प्रदेश में शिक्षा 
का स्‍तर लज्जाजनक रहेगा । इससे पूर्ववर्ती रिपोर्ट में यह स्पष्ट बतलाया गया था 
कि इन स्कूलों में कई वर्ष व्यतीत करने के बाद भी छात्र को जो ज्ञान प्राप्त होता 
है, वह कितना श्रघधकचरा एवं अनुपयुक्त है। उसमें कहा गया है कि दस या बारह 
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वर्ष स्कूल में व्यतीत कर लेने के बाद जब छात्र स्कूल छोड़ता है तो उसकी योग्यता 
की यह स्थिति रहती हैं कि १०-१३ वर्ष तक फारसी भाषाया १२-१३ वर्ष तक 
पअरवी भाषा का अध्ययन करने के बाद उसको कुरान का काम्रचलाऊ ज्ञान होता है 
और यही स्थिति उसकी दफ्तर के काम की समझ के संबंध में होती है । 


सत्र १८७१ में श्रजमेर-मे रवाड़ा का सीधा नियंत्रण भारत सरकार के हाथों 
में चले जाने से यहाँ के शिक्षा-विभागों का उत्तर-पश्चिमी सूवों से सम्बन्ध विच्छेद 
हो गया और ये विभाग कमिश्नर अजमेर-मेरवाड़ा के सीघे नियंत्रण में शा गए जो 
शिक्षा विभाग के निदेशक पद का भार भी संभाले हुए थे । सव्‌ १८९१ में, श्रजमेर- 
मेरवाड़ा में ४७ अपर प्राईमरी पाठशालाएं थीं जिनकी छात्रसंखथा ३०८२ थी। 
इन सार्वजनिक संस्थाओं के अतिरिक्त निजी तौर पर ८३ प्रारमस्सिक पाठशालाएं 
भी चल रही थीं जिनकी छात्र संख्या २७७७ थी। आगामी दशक में अ्रकाल एवं 
सूखे की स्थिति के कारण प्रारम्भिक शिक्षा में स्पष्ट हाास हुआ था, परन्तु इसके 
पश्चात्‌ सव्‌ १६०७ में, प्राथमिक शिक्षा ने बड़ी तेजी से प्रगति की ।३४ सत्र १८८१ 
में पाठशाला जाने योग्य आयु के बच्चों की तुलना में शिक्षा ग्रहएा कर रहे बच्चों का 
श्रनुपात १२.८ प्रतिशत, सत्र १८६१ में १३.५ प्रतिशत तथा सब १६०३ में १२.५ 
प्रतिशत था । 


सार्वजनिक प्राथमिक पाठशालाग्रों का संचालन शिक्षा-विभाग़ के नियंत्रण में 
था जिसके संचालक कमिश्नर स्वयं थे। विभाग को इन सरकारी पाठशालाग्रों के 
संचालन व देखरेख के लिए सरकारी सहायता के अलावा नगरपालिकाओं एवं जिला 
बोर्ड से भी झ्राथिक सहायता प्राप्त होती थी । पाठशालाओं में छात्रों से फीस भी ली 
जाती थी । अध्यापकों के वेतनमान में बहुत फर्क था। गवनेमेच्ट न्लांच स्कूल भ्रजमेर 
के प्रधानाध्यापक को सौ रुपए मासिक वेतन मिलता था जबकि विभाग के कनिष्ठ 
अध्यापक का वेतन ६ रुपए प्रतिमाह था । पचास प्राथमिक पाठशालाओों में से सात 
लड़कियों के स्कूल थे और ४२ पाठशालाएं देहातों में थीं। सदर १६०३ में सार्वजनिक 
प्राथमिक पाठशालाओं पर कुल व्यय १७,७२२ रुपए प्रतिवर्ष था । 
अजमेर में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति श्रच्छी थी | सन १६०३ में सार्वजनिक 
माध्यमिक पाठशालाशों की संख्या १४ थी जिनमें २४६४५ छात्र थे ।35 इन १४ 
माध्यमिक पाठशालाओं में से £ पाठशालराएं तहसील स्तर पर ग्रामों में विशुद्ध वर्नाक्यू- 
लर पाठशालाएं थीं। दो सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल (नसीराबाद और व्यावर) थे 
तथा दो बिना सरकारी सहायता के संस्थाझ्रों द्वारा संचालित अजमेर मिशन स्कूल और 
' दयानन्द ऐंग्लो वैदिक स्कूल ये तथा एक सरकारी स्कूल था जो गवर्नेमेन्ट कॉलेज में 
स्थित था 395 


इन दो जिलों में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेज के कर्मचारियों एवं संचालत 
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पर सरकार द्वारा निम्न तालिका में प्रदर्शित राशि व्यय होती थी ४--- 





कॉलेज के अध्यापक रुपए २४,४०४ 
विविध व्यय ३,१६६ 
१८ ग्राम पाठशालाएं (अजमेर से) ५,६६४ 
विविध व्यय २,२०४ 
१४ ग्राम पाठशालाएं (मेरवाड़ा में) १,६४२ 
विविध व्यय ४०० 
गल्स नॉर्मल स्कूल श्र महिला नॉर्मल स्कूल 
विविध व्यय सहित १,०२० 
पुरुष नॉर्मल क्लास ६०० 
विविध व्यय श्ध्र 
बापिक सरकारी व्यय ३६,३६२ रुपए 


सन्‌ १५८३ में शिक्षा-शुल्क निम्नलिखित था:-- 





अभिभावक की आय पभारंभिक या लोअर या ११५,१०, मिडिल हायर तीसरी 
विशुद्ध वर्नाक्पयुलर €,८,७,वीं कक्षाएं ६,५,४ कक्षा आदि 
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त्रो प्र०से ६०० ० ४ ० १५० ७० श्दध ० र्० ० 
के १०० से २०० ० ६ ० २० ० सर्द ० ३० ७० 
ह २०० से ०० ० ८ ० ३० ० ३८ ० ४० ०७० 
छू... #०० सें१००० ० ८ ० ४ ० ० ४ पद ० प्र०७० ० 
७ २००० से अधिक ० ८ ० ४० ० 9० ० १०० ० 


सन्‌ १८६९ में अजमेर-मेरवाड़ा में व्याप्त शिक्षा-प्रसार का श्रन्य प्रांतों से 
तुलनात्मक अ्रध्ययन निम्न तालिका से संभव है ।35 निम्त तालिका बंबई प्रेसीडेंसी को 


- शिक्षा र०्३े 


है जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या ४,०४४,६३६ थी तथा पढ़ने वाले छात्रों 
की संख्या ६४८,६४१ थी | इस तालिका में व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा एवं इंजी- 
निरयरिंग इत्यादि सम्मिलित हैं :-- 


बम्बई : 
क्षेत्र--१,६९३, १४६ वर्गभील 
कस्बे एवं ग्राम-४०,६६६ । 
जनसंख्या-२,६६,६६,२४२ । हा 





छात्रों की संख्या 
११ थ्रार्ट स कॉलेजों में १,६५६ 
४ व्यावसायिक कॉलेजों में ८६३ 
४६३ माध्यमिक स्कूलों में ४१,६७६ 
६,६३० प्राथमिक शालाओओं में ५,३३,५७७ 
१८ प्रशिक्षण स्कूलों में ७६१ 
३१ विशेष स्कूलों में २,०१६ 
२,७६२ निजी शिक्षण संस्थाओं में ६७,७८६ 
कुल १२,६७९ शिक्षण शालाओं में ६,४५,६४१ 


ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वम्बई में प्रति १०० कस्बों एवं ग्रामों पर 
३,१७७ शिक्षण संस्थाएं थीं और पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत १६ था । 

मध्यप्रदेश में ( सेन्ट्रल प्राविन्‍्स ) स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या 
१६,४१,७२१ थी उसमें से १,४०,०६८ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे 3४ 


छात्र 

हे आर्ट स कॉलेजों में ३०१ 

२ व्यावसायिक कॉलेजों में २६ 
२४६ संकण्डरी स्कूल में २५,४०६ 
२२३२ प्राथमिक शालाओओं में २,१४,०१३ 
५ प्रशिक्षण शालाओं में १८१ 

४ विशेष स्कूलों में १७१ 


कुल २४६२ संस्थाएं १,४०,०६८ 


२०४ १६वीं शताब्दी का अजमैर 


प्रत्येक सी कस्बों और आमों पर लगभग ६ शिक्षण संस्थाएं थीं। इसमें 
स्कूल जाने योग्य छात्रों की संख्या का ६२ प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर रहे थे । इनमें 
निजी शिक्षण संस्थाओ्रों की स्थिति उनकी रिपोर्ट में वश्णित नहीं होने से समाविष्ट 
नहीं है । इनके समावेश से भी संख्या में कोई विशेष अन्तर नहीं होता क्‍योंकि वे 
सामान्य प्रारम्भिक स्तर की थीं । उत्तर-पश्चिम प्रांतों और श्रवध में जहाँ शिक्षा- 
योग्य बच्चों की संख्या १७,०३५,७६२ थी, शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र ३,६२,६७२ 
थे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है *१:--- 


छात्र 
२० आस कॉलिजों में १,८६३ 

६ व्यावसायिक कॉलेजों में प्छर्‌ 

५०० सेकण्डरी स्कूलों में ५,६७२ 

६,२६२ प्राथमिक शालाओं में २,१६,२७३ 

५ प्रतिशत विद्यालयों में ५६१ 

५० विशेष स्कूलों में २,६२० 

५,६३० निजी शिक्षण-संस्थाओं में ७१,५११ 
कुल... १२,५०६ शिक्षण-संस्थानों में 'इप्रहएर 


उपयु क्त विवरण के अनुसार प्रत्येक सो कस्वों शौर श्रामों पर २ शिक्षण-संस्थाएं 
और स्कूल जाने वाले छात्नों का अनुपात ५ प्रतिशत था । 

अ्रजमेर-मेरवाड़ा जैसे छोटे से जिले में जहाँ स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या 
८१,३५३ थी, वहाँ १०,७८० छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही थी । ४*+ 








छात्र 
१ आर्ट्स कॉलेज ७३ 

१४ सैकण्डरी स्कूलें २,६२० 

५० प्राथभिक स्कूलें ४,२५४ 

१ प्रशिक्षण विद्यालय श्२ 

१३४ निजी शिक्षण-संस्थाएं ३,५२१ 

कुल २०० शिक्षण-संस्थाव १०,७८० 





.इस तरह प्रत्येक सो कस्वों और ग्रामों पर २७ शिक्षण-संस्थाएं थीं। स्कूल 
जाने योग्य छात्रों की संख्या तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 
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झनुपात १३.५ प्रतिशत था । ऊपर दिए गए विवरण म कॉलेज के ७३ छात्र भी 
सम्मिलित हैँ जो कि प्रथम वर्ष से लेकर चतुर्थ वर्ष तक की वक्षात्रं में भ्रध्ययन कर 


रहे थे । 





प्रति सौ कस्वों एवं स्कूल जाने योग्य बच्चों 





प्रान्त ग्रामों पर शिक्षण में से सकल जाने वाले विशेष 
संस्थाएं छात्रों का श्रनुपात 
बम्बई ३१,१७ १६ 


७.२ इनमें प्राइवेट शिक्षण - 


मध्यप्रदेश ६.०० 
संस्थाओं का समावेश 
नहीं है । 

उत्तर-पश्चिमी सूबे श्र भ्‌ 

एवं भ्रवध 

अजमैर-मेरवाड़ा २७ श्३श 


इस तरह अजमेर-मेरवाड़ा में शिक्षा प्रसार उल्लेखनीय गति से विकास कर 
रहा था और उपयुक्त आँकड़े इस तथ्य को बताते हैं कि इस छोटे से जिले में भी 
शिक्षा के प्रति भ्रत्यधिक जागृति हो चली थी ।४* 

विभिन्न स्तरों पर विभाजित विद्यार्थियों की संख्या एवं प्रतिशत निम्तां- 


कित था ।४३ 





ण्डरी प्रायमिक स्कूल शभ्रन्य निद्ची शिक्षण- 


प्रान्त कॉलेज सेक 
संस्थाएं 


संख्या प्रतिशत संख्या प्रतिशत संडया प्रतिशत संख्या प्रतिशत 


२४५१६ ,३४ ४१६७६ ६.४७ ५३३५६६ ८२.२६ ७०५६६ १०.८८ 


बम्बई 
३२७ ,२३ २५४०६ १५.१४ ११४० १३ 5१.३८ ३५२ नरेश 


मध्यप्रदेश 
उत्तर- 
पश्चिमी सूबे २४२५ ६६ ४६१७२ १६.७६ २१६२७३ ६१-२७ ७५०६२ २१.२८ 
एवं अवध 

अजमेर. ७३ .हव रह२० २७.०६ शरश४ ३६.४६ ३५३३ ३२.७७ 
भेरवाड़ा 


२०६ १९वीं शतावदी का अ्रजमेर 


कुल संख्या प्रतिशत 
६४८६४ ९ १०० 
१४००६८ १०० 


निजी शिक्षण-संस्थाएं सम्मिलित थीं :-- 
३५२६७२ (०० 
१०७८० २०० 

सबसे पहले सब्‌ १८०६४ में एक मिशनरी स्कूल मसूदा में खोला गया। 
इसके बाद भिवाय और बोर मे भी मिशन स्कूल खुले । सन्‌ १८८९१ में इंसपेक्टर स्कूल 
ने अपनी वापिक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि ठाटोठी, परायड़ा, सुकरानी, मसूदा, 
भिनाय और दीर में सरकारी स्कूल खोले जाने चाहिए । रीड ने रिपोर्ट में यह स्पष्ट 
कहा कि मिशन स्कूलें जनता मे लोकप्रिय नहीं हैं व सभी जगह सरकारी स्कूलें खोलने 
पर बहुत जोर दिया जा रहा है तथा जिले के अधिकांश ग्रामों को सरकारी स्कूलों 
के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता है ।४४ मिशन स्कूलों की कार्य-प्रगाली पर 
टिप्पणी करते हुए रीड ते लिखा “सभी हदृ्टिकोणों से मैं यह्‌ विश्वास करने पर वाघ्य 
हुआ हूं कि क्षेत्र में सिशन स्कूलें लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुई है और वे जो शिक्षा प्रदान 
कर रही हैं वह बहुत थोड़ी हैं । दुर्भाग्य से इन्होंने जिले के बड़े कस्वों को अपना 
कार्य-क्षेद्र चुना है परन्तु मेरा यह मत है कि भव वह समय झा गया है जब इस जिले 
के बड़े कस्बों को सरकारी स्कूलों के लाभ से वचित नहीं रखा जा सकता है ।”४४५ 

एक अन्य पत्र में उन्होंने स्पष्ट लिखा “मिशन स्कूलें जनता की शैक्षरियक 
झ्रावश्यकताओं की पूत्ति में श्रसफल रही हैं। मसूदा और टाटोटी के ठाकुरों ने मुझ 
से कई बार श्रदुरोधव किया है कि मैं उनके वहाँ सरकारी रुकूलें खोले जाने के लिए 
सरकार से सिफारिश करूँ और भिनाय ठाकुर (जिनसे में आज तक मिला तक नहीं) 
ने भी वार-वार यही पझनुरोत मेरे डिप्टी इंस्पेक्टर से किया है ॥/४६$ 

इस संदम में रीड का हष्टिकोण नवीन नहीं था । इसी तरह का मत प्रशा- 
सनिक पुनर्गठन के समय, कुछ वर्षो पूर्व, मेजर रीप्टन ने प्रकट किया था। सन 
१८७७-७८ की अपनी रिपोर्ट में मेजर डब्ल्यू. वाईट ने भी मिशन स्कूलों की प्रशंसा 
नहीं की थी । सामान्यतः जिले में सर्वत्र तोगों ने इन्हें अस्वीकार ही किया । रीड के 
अ्रसंतोप का मुख्य कारण इन मिशन स्कूलों में शिक्षा का निम्न स्तर था ।४० उसने 
स्पष्ट कहा कि “२१ वर्षो तक बिना हस्तक्षेय किए इन्हें परीक्षण का अवसर दिया 
गया था परन्तु ये अपने कतेंव्य में असफल सिद्ध हुए और अ्व यदि उनके हितों की 
अपेक्षा जनता के अत्यविक आवश्यक हितों को प्राथमिकता दी जाती है तो उन्हें 
असंतोप प्रकट नहीं करवा चाहिए ।5 
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ब्यावर मिशन स्कूलों के सुर्पारिटेंडेंट डी० डी० स्वलब्नेंड ने रीड द्वारा सरकारी 
स्कूलें खोलने की राज्य की नीति के विरुद्ध कड्ा विरोध प्रकट किया था ।5* प्रजमेर 
के कमिशनर एवं निदेशक शिक्षा-विभाग सॉड्से को उनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में 
यह असंत्तोष पूर्णातया स्पष्ट है । इस पत्र में उन्होंने यह तक 'रपरा हैं कि इस तरह के 
सरकारी स्कूल खोलना सार्वजनिक घन का ग्रपव्यय मान है ।१९ मिशन के अ्रधिका- 
रियों ने भी भारत के वायसराय रिपन को एक जापन प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा 
गया था कि “मिशन स्कूलें जनता की शैक्षणिक आवश्यकतात्रों को पूर्णातया पूर्ति कर 
रही हैं । इब सभी में उन छात्रों को शिक्षित करने की पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्यं है 
जो स्कूल में उपस्थित होते है और नए सरकारी स्कूल खोलने वा परिणाम पहले की 
तरह कटुता एवं द्वप का वातावरण होगा ।/*१ इस तरह के ज्ञापन का सरकार 
पर कोई प्रमाव नहीं पडा ।* ३ 


सन्‌ १८८१ में, पाँच सरकारी स्कूते सेंदड़ा, ठाटोटी, मसूदा, पराग्रड़्ा और 
सिनाय में खोली गईं ।४३ मसूदा में मिशन और सरफ़ारी स्कूल दोनों थे । वहाँ के 
संबंध में सब १८८२ में हेरिल ते अपनी रिपोर्ट मे छिखा है कि मसुदा के अधिकांश लोग 
सरकारी स्कूल के जारी रखने के पक्ष में है और छात्रों की संख्या एवं उनके शैक्षरिगक 
स्तर के हृष्टिकोण से सरकारी स्कूल अपने >तिद्वन्द्री (मिशन स्कूल) से कहीं प्रधिक 
श्रेष्ठ है ।*४ यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गत सदी के श्रतिम दीस 
वर्षो में मिशन स्कूलों को श्रसंतोपजनक स्थिति के कारण ही सरकारी स्कूलें स्थापित 
करने की नीति को प्रोत्साहुतन मिला था । 


इस बात की संभावना पहले से ही थी कि अजमेर जहाँ की अधिकांश जन- 
संख्या रढिवादी व पिछड़ी हुई थी उसमे शिक्षा की गति धोमी रहेगी ।४ सन्‌ १८७१ 
में श्रजमेर में महिला नार्मल स्कूल स्थापित कर उसके ताध लडकियों का एक स्कुल 
भी (कन्या शाला) सम्बद् कर दिया गया। १८७५-७६ में महिला नॉर्मल स्कूल 
में (३ व स्कूल में १६९ छात्राएं धी ६ लड़कियों ने सीने-पिरोने के प्रशिक्षण 
को अधिक पसंद किया झौर इगी प्रशिक्षण से लड़जझिया इस स्कूल की ओर 
ग्रारम्भ में ग्राफथित हुई। १८६०-९१ में निजी और सार्वजतिक सस्थाग्रों को 
मिलाकर १६ स्कूलों में ५६७ लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रहो धी। शिक्षा 
योग्य महिलाओं की संख्या के अनुपात में इसका प्रतिशत १.४ था । धीरे-धीरे 
महिला-शिक्षा के प्रत्ति प्रचलित अधविश्वास कम होता गया । मुसलमान सहिलाएं 
अपनी पर्दातेशीनी के कारण और राजपुत महिलाए अपनी जातिगत सकीर्णाता के 
फलस्वरूप इस क्षेत्र में काफी पिछड़ी रही । अजमेर-मेरवाडा की जनता के लिए 
महिला-शिक्षा एकदम “अग्ठी! और नवीत बात थी | इसकी धीमी गति होना 
झआश्चयंजनक नहीं था । 


श्ण्द १९वीं शताब्दी का अजमेर 


सब्‌ १८८९१ में, प्रांत में यूरोपीय छात्रों के लिए सिर्फ एक रेलवे स्कूल भ्जमेर 
में था ।*७ उस वर्ष इसमें छात्रों की संख्या २९ थी श्ौर सत्र १८६१ में यह बढ़कर 
६४ तक पहुँच गई थी। सत्र १८६६-९७ में यूरोपीय लड़के-लड़कियों के लिए एक 
स्कूल रोमन कथोलिक कान्‍्वेंट ने अजमेर में शुरू किया। इसने शीघ्र ही सभी रोमन 
कंथोलिक माता-पिता का ध्यान आक्ृष्ट कर लिया और रेलवे स्कूल के छात्रों की संख्या 
घट कर सब्‌ १६०३ में ५४ रह गई, जबकि काच्वेंट स्कूल में ८८ छात्र-छात्राप्मों की 
संख्या थी । दोनों ही सैकेंडरी स्तर की स्कूलें थीं जिन्हें सरकार से भ्राथिक अनुदान 
प्राप्त होता था ।5 

अजमेर-मेरवाड़ा में प्राथमिक शिक्षा-प्रसार के लिए गत शताब्दी के चतुर्थ 
दशक में किए गए आरम्भिक प्रयास असफल रहे । वास्तविक श्राघार तो सत्र १८५१ 
में स्‍्थापित' हुआ औौर शिक्षा का प्रसार तेजी से होने लगा । भ्रंग्रेजी शिक्षा के प्रति 
लोगों का अविश्वास और संदेश भी लुप्त हो गया । उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गवनें- 
मेन्ट कॉलेज की स्थापना और भेयो कॉलेज खोलने की घोषणा महत्वपूर्ण कदम थे । 
येसंस्थाएं!वुनियादी तोर पर ठाकुरों और रजवाड़ों के राजघराने के लोगों के लिए 
थीं। सच्‌ १८६६ में बी०ए० विषय तथा सब्‌ १६१३ में वी० एस० सी० के विपय 
खुल जाना अजमेर-मेरवाड़ा के शैक्षणिक क्षेत्र में विकास के लक्षण थे । 

महिला-शिक्षा झ्तना व्यापक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकी इसके मूल में लोगों 
की पुराणपंथी मनोवृत्ति और सामाजिक पिछड़ापन बाधक था ] गत शताव्दी के उत्त- 
राद्ध में मिशनरियों ने भी प्रमुख कस्बों और प्रामों में कई स्कूलों की स्थापना की, 
परन्तु मिशन स्कूलें लोगों में लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकीं और उनका शैक्षरिक 
स्तर भी सामान्यतः काफी गिरा हुआ था । 


स्जछ्य्याय्य पट 


ला्ड मेकॉले के भापए--लांगमेस्स---लंदव (१८६३) पू० २२१३-२५ | 
उपरोक्त पु० छप । 

एनीवेसेन्ट, इन्डिया ए नेशन, मद्रास १६२३ पृष्ठ १०१। 

उपरोक्त 


“यद्यपि यह सच है कि अंग्रेजी शिक्षा का श्रेय ईसाई मिशनरियों को है 
तथापि यह भी सही है कि उनका ध्येय शिक्षा न होकर धर्में-परिवतंन 


छू हक २० ६ 


१०. 


११. 


शिक्षा २०६९ 


था तथा शिक्षा उसका माध्यम था | भारतीयों ने ईसाई धर्म की भ्रवहेलना 


करते हुए शिक्षा का पूर्ण फायदा उठाया । 


शिक्षा सिर्फ देशी स्कूलों में दी जाती थी । सत्‌॒ १८४५-४६ में इनकी 
संख्या ५६ थी जिनमें से ४२ हिन्दी व संस्कृत पाठशालाएं थीं व इनमें 
८०७ छात्र अध्ययन करते थे तथा १४ फारसी व अभ्ररवी के मदरसे थे 
जिनमें २६६ छात्र थे। अजमेर व शाहपुरा में १३ फारसी व २० हिन्दी 
के स्कूल थे तथा शेप गाँवों में थीं । राजपूत, शिक्षा के भ्रति उदासीन थे । 
इस जाति के कुछ विद्यार्थी हिन्दी स्कूलों में अ्रवश्य थे परन्तु फारसी 
मदरसे में एक भी नहीं था। (फाइल नं० ६६ श्रार० एस० ए० वी०)। 
इन स्कूलों में से श्रजमेर में ४५, पुष्कर में ५६, भिणाय में १६, केकड़ी 
में १६ व रामसर में १६ विद्यार्थी थे । (फाइल नम्बर ६६ श्रार० एस० 
ए० बी०) । 

फाइल क्रमांक ६६ । 


- श्रजमेर देहात पाठशालाझों के निरीक्षक एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा एच० 


एस० रीड को पत्र दि० १ अक्टूबर, १८५६ पत्र संख्या ३८ ॥ 


'कनेल सदरलेंड ए० जी० जी० राजपूताना द्वारा सचिव, भारत सरकार 


को पत्र, दि० १० मार्च, १८४७ । 


श्रजमेर देहात पाठशालाओं के निरीक्षक एस० डब्ल्यू फॉलन द्वारा 
एच० एस० रीड को पत्र, दि० १ अक्टूबर, १८५९ पत्न संख्या ३८ । 
“कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली में इस आशय की भ्रफवाह फैली थी कि देहली 
कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रंग्रेजी पोशाक पहनना पअनिवाय कर दिया 
जाएगा, इसे लोगों ने ईसाईयत का पर्याय मान लिया था । इसी तरह 
भ्रजमेर में भी सैनिक विद्रोह के दिनों में गह श्रफवाह फैली थी कि गवर्ने- 
पेंट स्कूल के विद्याथथियों की जाति नष्ट करने के लिए उनमें एक विशिष्ठ 
मिठाई वितरित की जाएगी । दोनों ही मामलों में कुछ अभिभावकों ने 
सतर्कतावश अपने बच्चौं को कुछ दिनों के लिए स्कूल भेजना स्थग्रित कर 
दिया था, परन्तु जब ये अ्रफवाहें निमू ल सिद्ध हुई तो वे उन्हें पुनः स्कूल 
भेजने लगे ।” 


सन्‌ १८५३ में कुल २३० विद्यार्थी थे जिनमें ४४ मुसलमान और १५६ 
हिन्दू थे । सत्‌ १८६१ में यह स्कूल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित 
था और सन्‌ १८६८ में इसे कॉलेज के रूप में परिवतित कर दिया गया 
था । परन्तु शिक्षकों की संख्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम कला 
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१२. 
१३५ 
५१४. 


१५६ 
१६. 


९१७. 


श्प. 


१६. 
३०. 


१६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


परीक्षा के शिक्षण के लिए आवश्यक सीमा तक ही निर्धारित रखी - 
गईथी। 

उत्तर-पश्चिमी प्रांत के सहायक सचिव द्वारा सचिव, भारत सरकार को 
पत्र, दिनांक ३ अप्रेल, १८४७ । 

उपरोक्त । 

उपरोक्त । 

प्रोफेसर हॉल व डा. फालोन के निर्देशन में स्कूल ने बड़ी तरक्की की थी। 


सर चाल्से बुड ने सद्‌ १८४४ में अपना वहुचचित संदेश प्रसारित किया 
जिसमें यूरोपीय ज्ञान के व्यापक प्रसार, श्रजा के नैतिक मानसिक एवं 
शारीरिक विकास तथा उच्चतम योग्यता के सरकारी कर्मचारियों की 
प्राप्ति के सुझाव निहित ये | सरकारी व्यय से अ्रधिकतम प्रजा को सभी 
उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान देने की योजना सुकाई गई थी। प्रत्येक 
जिले में ऐसी स्कूलें खोलने का सुझाव दिया गया था जो स्थानीय भाषा 
के माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा प्रदान कर सकें । प्रारम्भिक शिक्षा से 
लेकर कालेज एवं विश्वविद्यालग्न के स्तर तक शिक्षा को पहुँचाने का लक्ष्य 
एवं इस श्राशय का शिक्षा क्रम इसमें निर्धारित किया गया था। उक्त संदेश 
पर आधारित सरकारी आदेश के अन्तर्गत जनता में व्याप्त अ्भिक्षा की 
समाप्ति के लिए शिक्षानविभाग की स्थापना की गई । एस० डब्ल्यू 
फॉलन द्वारा एस० एस० रीड को प्रेषित पत्र, दिनांक १ अवदृवर, १८५६ 
पत्र संख्या रे८ । 


सी० एच० डिमेलों कार्यवाहक प्रिंसिपल अजमेर कालेज द्वारा कर्नल म्न.वंस 
ए० जी० जी० राज० को पत्र, दिनांक १३ अक्टूबर, १८७०; से श्ष्य८ 
में कालेज इलाहाबाद विश्वविद्यालप्र से सम्बन्धित था और सन्‌ १८६५ 
तक कालेज का शिक्षणस्तर प्रथम कला वर्ग श्रववा इंटरमीडियेट से आगे 
नहीं बढ़ पाया था। सच १८६६ में ४२ - विद्यार्थी एंट्रेंस कक्षा में पढ़ 
रहे थे जो मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जबकि चार कक्षात्रों 
में विद्याथियों की संख्या ५५ थी। (ड्यूल पांक, अजमेर-मेरवाड़ा की 
मेडिकों टोपोग्राफिकल रिपोर्ट) पृ० ८८ । 

सी० एच० डिमेलो द्वारा निदेशक, शिक्षा-विभाग को पत्र दिनांक ७ 
सवम्वर, १८७० । | 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 


२१. 


श्र. 
र३. 
र्‌४, 


२५, 
२६. 


२७. 


र्‌६- 
३०. 


शिक्षा... २१११ 


उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

सी० यू० एचीसन द्वारा डिप्टी कमिश्मर भ्रजमेर को पत्र दिनांक १२ 
जनवरी, १८७१ “इस योजना को प्रस्तुत करने में वायसराय एवं कौंसिल 
का मुख्य उद्देश्य राजाप्रों और राजपूताने की प्रजा की रुचि शिक्षा के 
प्रति जागृति कर इस क्षेत्र में उनकी सहानुभूति प्राप्त करना है। ऐसी 
झ्राशा है कि रियासतों के शासक स्वयं इतने समभझदार हैं कि वे रियासतों 
के मध्य ऐसी संस्था की संरचना के लाभ को श्रच्छी तरह से समभते हैं । 
जे० डी० लाह्रशनाजेटीयर्स श्रजमेर-मेरवाड़ा (१८७४) पू० ६२ 

धौलपुर, जैसलमेर श्रौर डूगरपुर की तीन रियासतों ने श्रारम्भ में इस 
कोष में अ्रनुदान राशि नहीं दी थी परन्तु बाद में डंगरपुर श्रौर जैसल- 
मेर से अनुदान राशि प्रदान कर दी थी। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, 
कोटा, भरतपुर, बीकानेर, भझालावाड़, भ्लवर तथा टोंक रियासतों ने 
कॉलेज पार्क में छात्रावास भवनों का ४,२८,००० एपए की लायत से 
निर्माण करवाया था तथा उस पर वाधिक व्यय लगभग १८,५६०० 
रुपए किया जाता रहा । इस राशि में हाऊस मास्टर और कर्मचारियों 
का वेतन भी समाहित था। 

जे० डी० लाटूश गजेटीयस भ्रजमेर-मेरवाड़ा (१८७५) पृ० ६२ । 

“गत बीस वर्षो में शिक्षा की अजमेर शौर राजपूताने में बहुत प्रगति 
हुई है। सत॒ १८७६ में २१ विद्यार्थी मेट्रिक की परीक्षा में बंठे थे 
जबकि सन्‌ १८९६ में इन विद्याथियों'की संख्या २०० हो गई थी । यदि 
उचित सुविधाएं प्राप्त होती रहीं, तो यह निश्चित है कि इनमें से अधि- 
कांश विद्यार्थी बी० ए० तक शिक्षा जारी रख सकेंगे जिससे उन्हें सरकारी 
विभागों एवं रजवाड़ों में आजीविका प्राप्त हो सकेगी ।” 

एफ० एल० रीड, अन्सिपल ग्रवर्नमेंट कॉनेज अजमेर द्वारा प्रसारित 
विज्ञाप्ति दिनांक २३ मार्च, १८६६ । 

प्रिन्तिपल रीड की विज्ञप्ति दिनांक २३ मार्चे, १७६६॥ 


कमिश्नर प्रजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्यर अजमेर-मे रवाड़ा तथा 
ए० जी० जी० राजपूताना को पत्र दि० रई जून, १८६६ ॥ 


निम्न तालिका का वबी० ए० की कक्षा को प्रारम्भ करने के लिए प्राप्त 


श्राथिक सहायता की छूचक है:--- 


२१२ 


श्र--ठाकुर तथा इस्तमरारदार 
१--राववहादुर सिह मसूदा 
२--दैवलिया ठाकुर 
३--दातरी ठाकुर 

४--सावर ठाकुर 

५--खरवा ठाकुर 
६--ग्रोविदगढ़ ठाकुर 
७--ठाकुर सरदारसिह 
८--भवाव शम्सुद्दीन अ्रलीखान 


ब--सेठ एवं साहुकार 


६--सेठ चंपालाल 
१०--सेठ समीरमल 
११--सेठ मूलचन्द सोनी 
१२३--सेठ सोभागमल 
१३-सेठ पम्मालाल 
१४--सेठ हरनारायण 
१५--भ्ृतपूर्व विद्यार्थी एवं अ्रन्य 


कुल योग 
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३,००० 
प्रू०० 
४०० 

१,००० 

१० 
७५ 
७५ 
११० 


9५,००० 
२,००० 
२,००० 
छ०० 
४०० 
३०१ 
१०,३३० 





२८,५२६ 


(परिशिष्ट सूची संलग्न पत्र संख्या ३७७-८ दिनांक २३ नवम्बर, १६०५ 
प्रिन्सिपल गव्मेसल्ट कॉलेज अजमेर द्वारा कमि्तर, अ्रजमेर-मेरवाड़ा को 


प्रेषित) 


३१. शिक्षा-विभाग भारत सरकार द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति, २१ फरवरी, 


१६१३, सं० ३०१ सी० डी० | 


३२. फाइल क्रमांक २२८ सब १६१३-१४ (कमिश्तर कार्यालय, अजमेर) ! 
३३. रजिस्ट्रार इलाहाबाद विश्वविद्यालय हारा प्रिन्सिपल गवर्ममेन्ट कॉलेज 
अजमेर को पत्र, दि० २० जनवरी, १६१४ संख्या २८० । 
कॉलेज के पास एक अच्छा पुस्तकालय था उसके अह्दते में छात्रावास भवन 
भी था जिसमें नाल स्कूल में पढ़ने वाले छात्र तथा देहादों से श्राए हुए 
छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों के लिए रहने एवं खाने की व्यवस्था थी। इस 


३४६ 


शे५. 


३६० 


३३9. 


रेप. 


३६. 
४०. 


शिक्षा २१३ 


छात्रावास में पचास छात्रों की व्यवस्था थी। कॉलेज के कर्मचारी वर्ग 
में ६ प्रिन्सिपल, संस्थाओं के प्रधानाचाये, ६ प्रोफेसर, १३ अंग्रेजी के 
शिक्षक, ६ पंडित, & मोलवी एवं १ पुस्तकालय व्यवस्थापक की व्यवस्था 
थी । (इरेल पांक, मेंडिको टोपोग्राफिकल रिपोर्ट श्रजमेर-मेंरवाड़ा 
पृष्ठ 5८) । 


शिक्षा-कर की झलोकप्रियता का अनुमान इसी से आँका जा सकता है कि 
सन्‌ १८५७ में जब भिनाय राजा की साली सती होने लगी तो पंडितों ने 
उसकी चिता के चारों श्रोर खड़े होकर उक्त सती से श्रपने प्रभाव द्वारा 
देहाती स्कूलों पर लगने वाले कर की समाप्ति की याचना की । 


फाइल क्रमांक २२६ सन्‌ १६१३, कमिश्तर कार्यालय, अजमेर । सब्‌ 
१८७६-७७ में जिला पाठशालाओं का पुनर्गेठन किया गया था। इन्हें सरकार 
से आर्थिक सहायता तथा रेछे वापिक शुल्क में से (१ प्रतिशत) अनुदान 
मिलता था । सब्‌ १८७६-७७ से लेकर सन्‌ १६०० तक इन पाठशालाओं 
की संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तेव नहीं हुआ था । इनकी संख्या 
यपधावत रही ! सब १५७६ में इन प्राठशाल्ाओ्रों के नियमित छात्रों की 
संख्या १७७० थी, सब १६०० में छात्रसंख्या ४०८५ थी जिसमें २७८८ 
छात्र श्रजमेर के तथा १२६९७ छात्र मेरवाड़ा के थे । अजमेर-मेरवाड़ा की 
मेडिको टोपोग्राफिकल रिपोर्ट ड्ररेल पांक पृ. ८८ ) 


क्षेत्र में १६ एडवांस्ड स्कूलें भी थीं जो सावेजनिक संस्थाग्रों द्वारा संचालित 
होती थीं । 


दो तरह की स्कूलें थीं-- एक तो तहसील स्कूलें श्रथवा वर्नावयूलर मिडिल 
स्‍्कूलें एवं दूसरी हलकाबंदी या वर्नाक्यूलर एलीमेंटरी स्कूलें थीं। तहसील 
स्कूलों का सम्पूर्ण भार सरकार द्वारा वहन किया जाता था। स्कूल 
भवनों का निर्माण तथा शिक्षकों का वेतन सरकाद्र चुकाती थी। सामान्य 
प्रभार की पूर्ति विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क से की जाती थी। हलकाबंदी 
स्कूलें जमींदारों से उगाहे गए शिक्षा शुल्क पर निर्मेर थी--- 
विद्यालय-निरीक्षक द्वारा एल. एस. सॉडर्स को पत्र, दिनांक २८ अ्रगस्त, 
श्८७१। 

ई. एफ, हेरिस, कार्यवाहक प्रिन्सिपल गवर्नेमेन्ट कॉलेज, ' श्रजमेर द्वारा 
कमिएनर अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि. १८ जुलाई, १८६६ संख्या २६५ । 
उपयुक्त । 

उपयुक्त 


२१४ 


४१. 
४२. 
४३. 


४५. 


४६, 


४७, 


४८७ 


४६, 


५१८ 


रे. 


भरे. 


भ४, 
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उपयुक्त । 
उपयुक्त । 
उपयुक्त । 
विद्यालय निरीक्षक, अजमेर की वापिक रिपोर्ट वर्ष सब्‌ १८८०-८१ से 
अंकित उद्धरस । 

उपयुक्त । 

रीड, प्रिन्सिपल गवर्न॑मेन्ट कालेज द्वारा सॉडर्स कमिश्नर श्रजमेर के पत्र, 
दि. ११ दिसम्बर, १८८१॥ 

रीड का कथन है कि उन्होंने मसूदा मिशन स्कूल का निरीक्षण करने पर 
यह देखा कि अढ़ाई साल की शिक्षा के बाद भी छाव साधारण गुणा 
करने में असमर्थ थे । अन्य विपयों में भी उनका सामान्य ज्ञान बहुत हो 
निम्न स्तर का था । टांटोटी मिशन स्कूल में चार साल की शिक्षा के पश्चात्‌ 
भी छात्र सामान्य ज्ञान से अधिक भश्रागे नहीं बढ़ सके थे । व्यावर स्कूल 
भी पुराने रिकॉर्डो की जाँच तथा व्यक्तिगत निरीक्षण से पुर्णांतया श्रसंतोष- 
जनक सिद्ध हुआ था । रीड प्रिन्सिपल गवर्नमेन्ट कालेज, श्रजमेर द्वारा 
सॉडर्स कमिश्नर श्रजमेर को पत्र दि. ११ दिसम्बर, १८८१ । 


सॉड्से, कमिएनर झ्जमेर को पन्न दिनांक २२ जून, १८८६१ ॥ 

स्कूलब्रेंड द्वारा कमिश्तर एवं शिक्षा निदेशक अजमेर को पत्र दिनांक २२ 
जून, १८७१ ॥ 

स्कूलब्न ड द्वारा सॉड्से को पत्र दिनांक २६ जून, १८८१ । 

सत्र १८८१ में झायोजित मिशन कांफ्रेब्स की ओर से स्कूलन्नेड एवं जे. 
ग्रे, द्वारा वायसराय को प्रस्तुत झापन, फाइल क्रमांक १८॥ 

रीड द्वारा सॉडर्स कमिश्नर श्रजमेर को पत्र, फाइल विनांक ११ दिसम्बर, 
८८९२ । 

मसुदा स्कूल २० जून, १८८१ को खुला और शीघ्र ही ५० लड़के भरती 
हो गए थे । ध 

हेरिस द्वारा विशेष रिपोर्ट दिनांक २८ जुन, सन्‌ १८८२, 

सन्‌ १८६७ में महिला श्रव्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल 
पुष्कर में खोला गया था परन्तु यह परीक्षण सफल नहीं हुआ, क्योंकि 
इस स्कूल के अ्रध्यापिका पद के लिए शिक्षित महिलाएं उपलब्ध नहीं हो 


२६८ 


श७. 


शप 
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पाई थीं । प्रिसिपल अजमेर कॉलेज द्वारा एल. एस, साडर्स कमिश्नर, 
अजमेर-मेरवाड़ा को पत्र, दि. १७ फरवरी, १८७२। 


निरीक्षिका महिला नामंल स्कूल द्वारा निरीक्षक शिक्षा विभाग अभ्रजमेर- 
मेरवाड़ा को पत्र-- फाईल संख्या ११ ॥ 


मेनेजर राजपुताना-मालवा रेलवे द्वारा ए० जी०जी० के प्रथम असिस्‍्टेन्ट 
को पत्र, दि० २५ श्रग्नेल, १८८२ (पत्र संख्या ५७०६) । 


रेलवे स्कूल को मासिक सहायता ७५) रुपया व कानवेन्टे स्कूल को १००) 
रुपया मासिक थी । 


जनता की भाधिक स्थिति 


सन्‌ १८५७ के संनिक विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग नहीं लिया था भौर 
गदर एक गरणते बादल की तरह विना बरसे ही प्रजमेर के राजतीतिक श्राकाश से 
गुजर गया था।? किस्तु इससे यह प्रनुभान लगाता गलत होगा कि प्रेजमेरओखाड़ा 
की बनता भ्रंग्रेणी प्रशासन के प्रत्तगंत सुत्ती और समृद्ध थी । 


अजमेर-मेरवाड़ में अंग्रेजों के शासन के प्रत्तगंत किसानों की दयनीय स्थिति 
बराबर बनी रही। इसका मुख्य कारण यह था कि मराहों मे प्रपने शासन के 
प्रन्तिम वर्ष में जो लगाने की रक्षम वसूल की थी उसी को आधार मानकर अंग्रेज 
सरकार इस पूरे कात में प्रपती लगान की राशि को निर्धारित करती रही । घातसा- 
पत्र में केवल उत्हीं किसानों को भूमिया ठिकाने में हुक प्राप्त थे, जो अपनी भूमि 
में कु भा, नाड़ी, भेड़बंदी भ्रादि का निर्माण करते थे ।* अ्तिचित और बंजर भूमि 
पर तरकार का स्वामित् था ।३ प्रंग्रज़ों के शासन के प्रारम्भिक काल में लगाने की 
दर फसल का प्राधा हिस्सा होती थी। सरकार किसानों की गिरी हुई हालत ते 


प्रगरभिग थी। उपके द्वारा निर्धारित राष्णि प्रपृर्ण एवं प्रविश्वस्त आँकड़ों पर 
प्राघारित थी 7 तगान निर्धारित करने में उनका हृष्टिकोण सिर्फ राजख की 


वृद्धि कजा होता था ।* उल्होंने लोगों की स्थिति जानने का कभी प्रयलल किया ही 
नहीं।* मेरवाड़ा में जमीन पथरीली होने के कारण ग्राधी फल लगा के रुप में 
देता किसान को क्षमता के बाहुर था। कुछ समय के लिए सरकार ने यह व्यवस्था 
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भी करदी थी कि श्रगर किसी गाँव में किसान के गाँव छोड़कर चले जाने या कृषि 
के घन्घे का परित्याग कर देने के कारण लगान की राशि में जो कमी होगी तो उसकी 
पूर्ति उन लोगों को करनी पड़ती थी जो खेती नहीं करते थे । इसने लोगों पर 
कर का भार बढ़ा दिया था ।९ यद्यपि वाद में लगाव की दर झाधी से घठा कर 
है कर दी गई थी,” परन्तु इसने भी किसानों को वास्तविक राहत प्रदान नहीं की, 
क्योंकि आरम्भ में निर्धारित कर की दर इतनी ज्यादा थी कि उसका ह| हिस्सा भी 
किसानों के लिए अधिक था । सरकार ने सिंचाई के लिए कुछ तालाबों आदि का 
निर्माण अवश्य कराया परन्तु इसमें भी सरकार का हष्टिकोण किसान को सिंचाई 
के साधन उपलध्घ करवाने के बजाय श्रपनी राजस्व की आय की वृद्धि की नीयत 
रहती थी ! सिंचाई के साधन भी सरकार अपनी शोर से तैयार नहीं करवाती थी । 
जब कभी कोई नया तालाब बनाया जाता था या पुराने की मरम्मत की जाती थी तब 
कराघान के समय निर्माण का व्यय का खर्च अतिरिक्त जोड़ा जाता था । कर्नेल डिक्सन 
जैसे व्यक्ति ने भी लगान की दर इतनी ऊँची निर्धारित की थी कि उसे अच्छे वर्षों में ही 
वसूल किया जा सकता था । कनेंल डिक्सन ने यद्यपि ग्रकाल व सूखे की स्थिति में 
लगान में झ्रावश्यकतानुसार छूट की व्यवस्था रखी थी परन्तु सत््‌ १८८०-८४ के बीच 
प्रजमेर में केवल ६५४५ रुपए तथा मेरवाड़ा में कुल ५६१ रुपए की छूट दी गई थी ।* 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राहत सिर्फ दिखाबामात्र थी। इस्तमरारदारी 
क्षेत्र में लगान के कड़े नियमों के बाद भी खालसा क्षेत्र के भ्रन्य किसानों की तुलना में 
वहाँ के किसानों की स्थिति ठीक थी। खालसा-क्षेत्र के किसान भारी कर्ज में हूवे 
हुए थे ।१* 

मराठा शासनकाल से इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसानों की हालत खराब 
होने लगी थी । मराठों की नीति थी “जितना लिया जा सके ले लो ।” वे मनमाने 
कर इस्तमरारदारों से वसूल करते थे ।११ इस्तमरारदार जितना घन मराठों को 
प्रदान करते ये वह उनके द्वारा किसानों से वसूल किया जाना स्वभाविक था। 
मराठा काल में लगभग ४० कर व उपकर प्रचलित थे । इस कारण मराठा काल 
में किसानों से कई तये कर व उपकर वसूल किए जाने लगे । मुगलकाल में इस ठिकाने- 
द्वारों को अपने ठिकाते छिनसे का भय बना रहा था परन्तु मराठों ते नकद भुगतान 
के एचज में उन्हें अपने ठिकानों का स्थाई स्वामी वनाकर उन्हें निरंकुश प्रधिकार 
प्रदान कर दिए थे ।१+१ मराठों की मुख्य इच्छा घव वढोरने की थी | उन्होंने इन 
ठिकानेदारों को भूमि का स्वामी बना कर किसानों को पूर्णतया उनकी मर्जी पर छोड़ 
दिया था । इस कारण ठिकानेदारों को अपने ठिकाने में रहने वाली जनता पर अझसीमित 
अधिकार प्राप्त हो गए थे ।१३ अ्रंग्रेजों ने इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया । 
अंग्रेज सरकार ने सब १८७७ में इस्तमरारदारों पर अतिरिक्त कर समाप्त करते 
समय भी इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि उसी अनुपात में करों व लागवागों 
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से श्राम जनता को राहृत मिले |१४ इसका परिणाम यह हुआ कि इस्तमरार- 
दार को श्राथिक राहुत मिलने के वाद मी जनता करों से पहले के समान ही दबी 
रही । १* सिर्फे उन चन्द व्यक्तियों को छोड़गमर जिनके परिवार उस ठिकाने में इस्त- 
मरारदार के श्रागमन के पूर्व से बसे हुए थे, शेष जनता को अपने मकानों को बेचने का 
अधिकार भी प्राप्त नहीं था ।१$ अंग्रेज सरकार ने सन्‌ १८७७ के भूमि एवं राजस्व ' 
विनिमय की धारा २१ के श्रन्तगंत ठिकानों में किसान को इस्तमरारदार की भूमि 
पर किरायेदार का स्थान दे दिया था । इस्तमरारी ठिकानों में किसान को भूमि 
पर ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं था कि जिसके अन्तगंत किसान ठिकानेदार के 
अ्रप्रसन्न होने पर भी उस ठिकाने में रह सकता था ।१७४ कठोर कर श्रौर श्रसुरक्षा के 
कारण ठिकानों में किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी ।75 किसान को श्रपनी 
उपज का साठ प्रतिशत ठिकानेदार को लगान व अन्य लागबागों के रूप में दे देना 
पड़ता था ।१९ इस्तमरारदारी क्षेत्र में किसात को उनकी वेदखली के विरुद्ध किसी 
भी प्रकार के कानूनी श्रधिकार प्राप्त नहीं थे ।१९ अंग्रेज सरकार ने सार्वभीम सत्ता 
होने के नाते नागरिकों के भ्रधिकारों के प्रशत्त पर भी ठिकाने की जनता को सुरक्षा 
प्रदान करने का प्रयत्त नही किया था । ४१ 


प्राय: प्रतिवर्ष श्रकाल पड़ने से क्षेत्र की जनता की शआाथिक स्थिति जजेर हो 
गई थी। सच्‌ १६५१६, १८२४, हैफ३े३, १फपो४टफ, ैपघ६८, १८६०-६२, १८६प-- 
१६०० और १६०१-१६०२ के अकाल वर्षों मे क्षेत्र में भुखमरी की स्थिति पैदा 
कर दी थी, जिससे लोगों का श्रात्मविश्वासा और श्रात्मसम्मान पूर्णतया नष्ट हो 
गया था ।** गरीब जनता राहत के लिए कराहने लगी थी। पारिवारिक बंधन 
शिथिल हो गए थे। क्षेत्र के तीन-चौथाई मवेशी नष्ट हो गए थे । सब १८७६ में 
राजपूताना-मालवा रेल मार्ग ने भौतिक समृद्धि के आसार उत्पन्न किए परन्तु इससे 
विशेष फर्क नहीं हुआ । भ्रजमेर शहर की जनसंख्या भी पहले की श्रपेक्षा दुगनी हो 
गई थी । शहर का महत्व बढ़ा एवं विस्तार भी हुआ परन्तु जिले के ग्रामीण क्षेत्र 
के लोगों पर श्रकालों के इतने गहरे प्रहार हुए कि अजमेर इनकी क्षतिपूर्ति करने में 
श्रसमर्थ रहा भर इसकी प्रगति में ये विपदाएं बहुधा बाघक ही बनी रहीं ।*उ ., 


अजमेर-मेरवाड़ा जिले को अ्रधिकांश जनता कहृूपि प्रधान थी अतएवं इस 
तथ्य को समझ लेने मात्र से ही हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि निरंतर झकालों एवं 
सूखों की स्थिति ने कितनी गंभीर क्षति पहुंचाई होगी । श्रौद्योगिक जनसंख्या केवल 
१७.७४ प्रतिशत थी जो मुख्यतया कपास एवं चमड़े के उद्योगों, किराना एवं परतचुन 
के धंधों और रेलवे वर्कशॉप में लगी हुई थी । खेतिहर मजदूरों के अ्रतिरिक्त तामा- 
न्यू श्रमिक की जनसंख्या १०.५६ प्रतिशत थी । निजी नौकरियों गेर सरकारी में 
५.६९ और ४.२१ प्रतिशत व्यापार में लगी हुई थी। स्वतंत्र साधन वाले लोग 
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मुश्किल से १.८०, प्रतिशत थे जबकि रोजगार एवं सरकारी सेवाओ्रों में लगे लोग 
२.५६ और २.३८ प्रतिशत थे | भ्रतः यह स्वाभाविक था कि अ्रकाल के वर्षों ने अधिकांश 
जनता पर ऋर प्रहार किया और यहाँ के उद्योग घंधों पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा | *४ 

मुश्किल से १.८० आर्थिक कठिताइयों के साथ ही कुछ तो शिक्षा प्रसार श्रौर 
बहुत कुछ सामाजिक-घार्मिक आन्दोलनों के फलस्वरूप राजनीतिक चेतना बढ़ने लगी 
जिसने की लोगों में निराशा का भाव पैदा हुआ । इस निराशा की भावना ने अश्रंग्रेज 
शासन के प्रति घृणा की भावतता उत्पन्न की । * ४ 

यद्यपि यह जिला सचु १८५१ में नियमित व्यवस्था के अन्तर्गत आ गया था 
तथा कर्नल डिक्सन के समय में कृपि आदि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य भी हुए 
परन्तु साथ ही यह तथ्य भी साफ है कि श्रंग्रेजों ने राजस्व के रूप में जहाँ दो सो की 
राशि झौचित्यपुर्ण मानती थी वहाँ लोगों से तीन सौ रुपए तक वसूल किए तथा जहाँ चार 
सौ रुपया लेना चाहिए था वहाँ पाँच सौ रुपए वसूल किए और इतने पर भी उनका 
सदा ही यह तके रहता था कि राजस्व व सरकारी शुल्क में और भी वृद्धि की गुंजाइश 
है । ** फलस्वरूप जनता आशिक भार से दव गई थी और उसकी स्थिति भिखा- 
रियों जैसी बन गई थी ।_ प्रंग्रेजों ने चौकीदारी कर पहले दुगुना श्लौर फिर चौगुना 
कर दिया था। इस तरह उन्होंने लोगों को करों से दबा रखा था। सभी 
प्रतिष्ठित और शिक्षित लोगों के घंघे चौपट हो गए थे और लाखों लोग जीवनयापत 
की तलाश में वेघरवार हो गए थे । जब कभी कोई व्यक्ति घंघे या काम की तलाश 
में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने का निर्णय भी करता तो प्रत्येक व्यक्ति से 
सड़कों पर गुजरने के कर के रूप में एक आना व बैलगाड़ी के लिए चार मश्नाने से 
लेकर श्राठ आने तक कर वसूल किया जाता था । केवल वे ही लोग यात्रा कर पाते 
थे जो यह कर चुका सकते थे । किसानों की हालत दयनीय हो गई थी श्र नौकरी- 
पेशा लोगों की स्थिति भी शोचनीय थी ॥*७ 

अंग्रेजों के आधिपत्य के सम्पूरों काल में भ्रजमेर-मेरवॉड़ा का किसान आकाश- 
वृत्ति पर ही जीता था । उनके जीवन-यापत्त का एकमात्र साधन खेती था। किसान 
पर्याप्त संख्या में मवेशी पालकर भी अपनी आय में अतिरिक्त वृद्धि करने का प्रयास 
करते थे परन्तु अकाल एवं श्रभाव की स्थिति के कारण पशु भी श्रधिकांशतः नष्ट हो 
जाते थे। मवेशियों से उन्हें दूध, घो, ऊन और खेतों के लिए खाद उपलब्ध 
हुआ करती थी ।*5 अकाल के समय में पाँच प्रतिशत पशु ही वच पाते थे । घास व 
चारे के अभाव में, मवेभियों की भारी क्षति होती थी और इस तरह उनके जीवन की 
दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी कठिन हो जाता था ॥*४ 

किसानों में बच्चों की संख्या एक सबसे बड़ी समस्या थी | उन्हें अपने सीमित 
हाथों एवं साधनों से अनेक प्रासिपियों का पेट भरवा होता था । एक तरफ आए दिन 
परिवार में नये सदस्यों की वृद्धि और दूसरी तरफ अ्रकाल से किसानों के लिए भोजन 
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श्रौर जीवनोंपयोगी वस्तुएं जुटाना कठिन समस्या थी । इसका दुष्प्रभाव उनकी खुराक 
पर पड़ता था । उन्हें पोषण, शक्ति से हीन शौर अ्रपर्याप्त भोजन पर गुजारा करना 
पड़ता था। सामान्यतः वे एक समय ही भोजन करते थे ॥3* 

कृषि भूमि में भी वृद्धि हुई थी | खाद्यान्नों के ऊँचे भावों से किसान को लाभ 
न पहुंच कर सुदखोर महाजनों को इसका लाभ मिलता था। किसान ऋण से दबा 
रहता था । यदि किसान अपनी फसल निकट एवं दूरस्थ मंडियों में बेचने ले जाता 
तो उसे श्रवश्य ही लाभ पहुँच पाता, परन्तु यहाँ का किसान ग्राम साहुकार पर प्रधिक 
निर्भर रहता था ॥3+ 


लोगों की सामान्य खुराक गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार और मोठ आदि 
की दालें थीं। क्रिसान अधिकांशत: जो और मक्का पर ग्रुजारा करता था। जिले 
के अधिकांश क्षेत्र में यही फसलें बहुतायत से होती थीं । श्रकाल एवं पशुधन के हास 
से घी दूध किसानों के लिए जीवन की श्रावश्यकता न रहकर त्योहारों की चीजों में 
शुमार होने लगा था। लोगों की वापिक खपत के अनुपात में फसलों की उपज में 
भारी गिरावट आगई थी । रेलवे की रसीदों को देखने से पता चल जाता है कि उन 
दिनों श्रजमेर में वाहर से प्रतिवर्ष भारी गल्‍ला मेंगाया जाता रहा था ॥3+* 


अकाल के दिलों में अ्रंग्रेज सरकार ने राहत काय॑ हाथ में लेना प्रारम्भ किया 
था जिससे किसानों को भ्रुखमरी श्र दूसरे स्थानों पर जाने से बचाया जा सका | 
सरकार के इन कदमों का जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा ।33 सरकार तकाबी ऋण 
बाँटने, कतिपय अकाल राहत कार्य और शअ्रन्य राहत सामग्री वितरित करने के कदम 
उठाती रहती थी | श्रगर ऐसा नहीं किया जाता तो जिले की स्थिति श्रौर भी खराब 
हो जाती तथा भारी संख्या में लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते। राहत कार्य में 
लग्रे लोगों को इतनी ही मजदूरी दी जाती थी जो मात्र उनके भरण-पोपण के लिए 
पर्याप्त होती थी। रेलों के माध्यम से चारा बाहर से मंगवाया जाता था ताकि 
जिले के मवेशियों को बचाया जा सके ॥जेडे 


भारत के सभी प्रान्तों की अ्रपेक्षा राजपूृताना अपनी विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति 
के कारण श्राये दित अ्रकाल से घिरा रहता था। श्रजमेर-मेरवाड़ा जिले में एक भी 
नदी या नहर नहीं होने से यहाँ की खेती समय पर होने वाली वर्पा पर ही निर्मर 
थी । जब कभी वर्षा का अभाव होता, लोग सिंचाई के लिए कुझों, जलाशयों श्रादि 
स्रोतों का उपयोग करते थे । कुश्रों तालावों एवं नाडियों के निर्माण द्वारा यदि कभी 
एक मौसम सूखा रहता तो कुछ उपज इन साधनों से संभव हो पाती थी । इस जिले 
में अकाल एवं सूखे का सामना करने के लिए इन साधन खोतों में वृद्धि की गई थी । 
इस तरह के निर्माण कार्यों से राज्य के राजस्व में भी वृद्धि हुई। इस तरह एकाब 
वर्ष वर्षा की कमी एवं सूखे के व्यापक प्रभाव को किसान श्रासानी से इन सिंचाई 
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स्नोतों की सहायता से झेलने में समर्थ हो गया था ।उ * 

एक साथ ही दो तोन वे तक अकाल का लगातार प्रकोप न होने पर 
भ्रकाल की इतनी भयावह॒ता का यहाँ की जनता को कदापि झनुभव नहीं होता था। 
यद्यपि सरकार ऐसे समय राहत कार्य करती थी तथापि प्रकाल के दिनों में किसानों का 
श्रपने मवेशियों के साथ दूसरे स्थानों पर जाना वना रहता था । क्‍योंकि किसान 
सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यों के प्रति कुछ ज्यादा आशावान नहीं होते 
थे ।9४ ज्यादातर किसान सूखे एवं अकाल के दिलों में अपने मवेशियों को मालवा 
ले जाया करते थे ।3० 

जहाँ तक सुख-सुविधाओं के उपयोग का प्रश्व है अ्रजमे र-मेरवाड़ा की कृपक 
जनता यह लाभ केवल अच्छी फसल प्राप्त करने पर ही उठा सकती थी । राजपूताना 
में श्रफोम शौर तम्बाकू मौज झौक की वस्तुओं में सम्मिलित नहीं थी । ये जीवन की 
आवश्यकताएं बन गई थीं और लोग साधन उपलब्ध होने पर इनका खुलकर उप- 
योग किया करते थे । परन्तु श्रकाल के दिनों का प्रभाव इन पर भी पड़ता था । 
देहातों में इस व्यसन का बहुत श्रधिक प्रचलन नहीं था परन्तु शहरों एवं कस्बों में 
जहाँ मजदूरी भ्रासानी से उपलब्ध हो जाती थी, वहाँ दूसरी ही स्थिति थी। एक 
किसान शराब तभी पीता था जब उसकी अन्य श्रावश्यकताओं की पूर्ति हो जाती 
या उसके खेत लहलहा उठते थे । कर्ज में दबे रहने के कारण किसान आभूपरण पर 
भी खर्च नहीं कर पाते थे । इस तरह की संभावनाएं इसलिए मी प॑दा नहीं हो 
सकती थीं क्योंकि गाँव का महाजन बाज की तरह किसान-परिवार में समृद्धि के 
लक्षण नजर आने को वाट में लगा रहता था जिससे कि वह दीवानी श्रदालत की 
सहायता से उस पर भपट्टा मार सकें ।35 


“वाल्टर कृत हितकारी सभा” के उद्घाटन के साथ ही राजपूताना के राज- 
पू्तों भें विवाह एवं भ्रस्य क्रियाक्रमों सम्बन्धी सामाजिक सुधार होने लगे थे | इन 
सुधारों की आवश्यकता एक लम्बे समय से भ्रनुभव की जा रही थी। इन सुधार- 
आन्दोलनों का समाज में स्वागत हुआ था। शहर और गाँवों की सभी जातियों में 
इनका अनुकरण करने का प्रयास प्रारम्भ हुआ और विवाह एवं प्रंतिम क्रियाकर्मे 
झौर श्रवसरों पर होने वाले अंधाधुन्ध ख्चे पर रोक के प्रयत्व प्रारम्म हुए । सामास्य 
भ्रशिक्षित जनता इन सुधारों के प्रति सहज ही श्राकृष्ट नहीं हुई होती यदि इस क्षेत्र 
में प्रकाल तथा कर्ज के भार से लोगों की झ्राथिक स्थिति खराब नहीं होती | खराब 
ग्राथिक स्थिति के कारण भी लोगों ने व्यर्थ के खर्चे से बचाने के लिए साजाजिक 
सुधार का सहारा लिया। जब अ्रच्छी एवं भरपुर फसल होती थी तव किसान 
“मौसर” झादि के नाम पर जी खोल कर व्यय करने में पीछे नहीं रहता था 3+ 


जिले में रेलों के आगमन से भी चीजों के भावों में स्थिरता आई थी और 
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रूई के व्यापार को प्रोत्साहत मिला था। इस जिले से रुई ही एकमात्र ऐसी व्याव- 
सायिक फसल थी जो बाहर भेजी जाती थी परन्तु इसका किसानों पर विपरीत 
प्रभाव पड़ा क्योंकि रेलों का साधन होने से पहले वे स्थानीय उपज के अच्छे दाम 
उठाया करते थे ॥४९ 


कृपकों की ऋणग्रस्तता ने व्यापक स्वरूप ग्रहण कर लिया था इस ऋणा- 
ग्रस्तता की वृद्धि के कारण किसानों में व्याप्त गरीबी, अज्ञान, दूरद्शिता का श्रभाव, 
विवाहों व क्रियाकर्म पर अ्पव्यय तथा ऋण चुकाने की भ्रसमर्थता इसके मुख्य 
कारण थे ।४० 


भारत में प्रचलित संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली, कस्बों एवं शहरों की श्रपेक्षा ग्रामों 
में ्रधिक गहरा प्रभाव जमाए हुए थी । इस प्रथा से लाभ और हानि दोनों ही थे । 
परन्तु इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अगर सौभाग्य से किसान सूदखोर या 
महाजन के चंगुल से बच पाता तो श्रन्य व्यवसायी की श्रपेक्षा वह अधिक अजित 
करने की स्थिति में था । परन्तु एक वार वह भ्रगर वनिएं की छोटी सी ऋण /ग्रस्तता 
में भी फेंस जाता तो उसका पीढियों तक उसके चंगुल से निकलना संभव नहीं था । 
पितृऋण छुकाने की नैतिक परम्परा का पालन करने के कारण बहुधा सूदखोर अपनी 
बेईमानी से किसान का शोपण करता चला जाता था ।४ 


किसान हिसाब नहीं रखता था उसका सभी लेन देन गाँव के साहुकार के यहाँ 
था जहाँ उसकी श्रतिरिक्त फसल उसके भंडार में जमा हो जाती थी । महाजन की 
बही में किसान का श्रनाज कम मूल्य में जमा कर लिया जाता था झौर उसे कर्ज के 
रूप में धन वहुत ही ऊँची दरों पर दिया जाता था । यदि दुर्भाग्य से मोसम प्रतिकूल 
रहता, जो कि राजपूताना में सामान्य वात थी, तब किसान को आवश्यकता की वस्तुएं 
भी उसी के यहाँ से लानी पड़तीं और एक वार ऋण का खाता आरम्म हो जाने के 
पश्चात्‌ वह सदा के लिए साहुकार के हिसाव से बढ़ता ही जाता श्रौर उसका कभी 
अन्त नहीं हो पाता था ।४3 


अज्ञानवश किसान एवं अशिक्षित समाज तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के 
लिए किसी भी शर्त पर ऋण लेने को उद्यत रहता था व उसके भाधथी परिणामों की 
झोर कदाचित्‌ ही उसका ध्यान जाता था । इस तरह उनका साहूकारों के चंगुल से 
छुटकारा पाना असंभव था | 


; सामाजिक प्रथाप्रों में विवाह, मृतक भोज तथा गंगोज प्रमुख रूप से प्रचलित 
थे। इनके साथ धघामिक भावनाएं बंधन के रूप में जुड़ी हुई थीं। इनका पालन 
करना एक तरह से अनिवार्य एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्व होता था। इनमें 
विशाल भोज होते थे जो कि साधारण व्यक्ति पर अत्यधिक आथिक भार लाद देते थे | 
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ऋण ली गई राशि पर व्याज को ऊँची दरें, ग्ृहस्थी में नये सदस्यों की 
. अभिवृद्धि, मौसम की झनुकूल-प्रतिकुल भ्रस्थिरताएं, सभी मिलकर कर्जे में वृद्धि ही 
किया करतीं । लाट्ूरश ने इन सभी तथ्यों के विश्लेपणण के पश्चात्‌ जो सारांश 
प्रस्तुत किया है उसे काफी ह॒द तक निश्चित एवं सही भविष्यवाणी के रूप में लिया 
जा सकता है “अ्रकाल का यह परिणाम सदा यह रहा है कि सम्पूर्ण जिला कर्ज के 
चंगुल में फंस जाता है और कदाचित्‌ ही वह इससे मुक्ति पाने में सफल हो पाया 
हो | वकाया राजस्व छुकाने के लिए लिया गया कर्जे किसान के लिए बहुत घातक 
सिद्ध होता था क्योंकि उन्हें महाजन को वहुत सस्ते भाव पर अपना श्नाज बेचने के 
लिए वाध्य होना पड़ता था और श्रावश्यकता पड़ने पर यही श्रनाज उन्हें ऊँचे भावों 
पर खरीदना पड़ता था । ४४ 


भू-भाग भी सामान्यतः असुरक्षित था। अकेले अजमेर में रजिस्ट्रेशन के 
आँकड़ों से यह पता चलता है कि भूमि का बंधक या विक्रय दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा था | इस तरह भुस्वामित्व का हस्तांतरण अ्रवाधगति और पनियंत्रित जारी 
रहने देने का फल यह हुभ्ा कि मूल स्वामी के पास बहुत कम भृू-संपत्ति शेप रह गई 
थी तथा सरकार द्वारा प्रदत्त तकावी ऋण की एवज में बड़े-बड़े खेत बंधक के रूप में 
रखे जाते थे ।४* 


सम्पूर्ण श्रजमेर जिले में व्यापारियों की अ्रपेक्षा सूद पर रुपया देने का घंधा 
ज्यादा था । पैसे बालों में से श्रधिकांश श्रौसवाल या जैन समाज के लोग थे । ये 
लोग व्याज-वंट्ट का घन्धा करते थे। गाँवों में इनका समाज में प्रमुख स्थान था ॥ 
ये किसानों को कपड़े एव अन्य आवश्यक सामग्री भी उधार दिया करते थे ।४ं 5 
जिले में रेलमार्ग खुल जाने से कपास श्रोटने की मशीनें लगने लगीं जिसकी 
वजह से यहाँ के रुई व्यापार को अच्छा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। ब्यावर, केकड़ी 
व नसीरावाद में जिर्निंग फंक्टरियां स्थापित हुई थीं। जिले से रई और अफीम का 
ही निर्यात व्यापार होता था, परन्तु व्यावर, नसीराबाद आदि स्थानों में फैक्टरियां 
और अजमेर में रेल कार्यालयों व रेलवे वर्कंशॉप खुल जाने से शहर की व जिले की 
बढ़ती हुई जनसंख्या की झावश्यकता की पूर्ति के लिए भी वाहर से खाद्यान्न एवं 
अन्य सामग्री आयात होने लगी । अंग्रेजों के शासवकाल में, जिले के आयात और 
निर्यात व्यापार में भ्रभिवृद्धि हुई थी। सभी उपभोक्ता सामग्री के भावों में वृद्धि हो 
गई थी और गेहूं, चना, मक्का, वाजरा, दालें, मोठ, घी, जी इत्यादि के दाम बढ़ते 
ही जाते थे।*७ 
गाँव का मजदूर, यद्यपि सही माने में अपने खेतों को जोतकर फसल के 
स्वामित्व वाला किसान तो नहीं था, परन्तु उसके हित इस वर्ग के साथ इस तरह 
जुड़े हुए थे कि किपान की स्थिति में परिवर्तत के साव-स्ताथ उसकी स्थिति में भी 
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उत्यान-पतन होता रहता था । जिले में दैनिक मजदूरी पर खेत पर मजदूर रखने की 
प्रथा श्रधिक प्रचलित थी, 'जो कि “हाली” कहलाते ये । ये मजदूर खेत जोतने, 
निराई करने, रखवाली करने और फसल काटने के लिए नियुक्त किए जाते थे । 
इन लोगों को मजदूरी नगदी में श्रथवा श्रवाज के रूप में दी जाती थी | यदि नगद 
रूप में मजदूरी दी जाती तो पुरुष को चार रुपए, महिला को ३ रुपए और अल्पवयस्क 
को जो वारह साल से कम नहीं होता था २ रुपए प्रतिमाह दिया जाता था ॥ यदि 
ह मजदूरी खाद्यान्न के रूप में दी जाती तो पुरुष को डेढ़ सेर, महिला को एक सेर श्रौर 
वच्चे को आधा सेर अनाज प्रतिदिन की दर से दिया जाता था। मौसम की श्रनु- 
कूलता का भी इनके वेतन पर प्रभाव पड़ता था । मजदूर अभ्रधिकांशतः चमार, वलाई, 
डोम आदि जाति के होते थे । मजदूरी के अलावा वे अ्रपने जातीय व्यवसाय भी करते 
थे | मजदूरी के भ्रतिरिक्त इनमें कई लोग घास, जंगली लकड़ी (ईघन) बेचने का 
काम भी करते थे प्रत्येक जाति का श्रपना जातिगत व्यवसाय होता था जैसे चमार 
चमड़े का काम करता था, बलाई कपड़ा बुनता था और ये लोग श्रपनी जीविका के 
लिए पूर्णतया किसान पर ही निर्मर रहते थे । ग्राम में इन की अपनी जूमीनें नहीं 
होने के कारण इनकी दशा इतनी दयनीय थी कि इन लोगों को ऋण भी उपलब्ध 
नहीं हो पाता था। यही एक प्रमुख कारण था कि दो फसलों के बीच के समय में 
इनकी गुजर बसर बड़ी ही कठिताई से हो पाती थी । यद्यपि ये लोग. श्रधिकांशतः 
ऋणखतमग्रस्त नहीं थे क्योंकि बिना द्रव्याघार के इन्हें ऋण मिलता ही नहीं था 
परन्तु ग्राम के गरीव से गरीब किसान की अपेक्षा इनकी आथिक हालत प्रत्यन्त 
गिरे हुई थी ४5 


इन सजदूरों की मुख्य खुराक मक्का और जौ थी जिसे ये लोग गाँव के 
समृद्ध किसानों के घर से छाछ माँग कर उसके साथ खाते थे | इन लोगों को मुश्किल 
से एक समय का भोजन ही मिल पाता था। दूध, घी, शाक भाजी इनके लिए 
त्योहारों की चीज थी। गाँव में बुने मोदे कपड़े के वस्त्र ही इनका पहनावा था । 
उनके पहनावें में घोती, वगलबन्दी, पछोड़ा और सदियों में एक रजाई होती थी । 
बहुत कम के पास यह सब होता था तथा अ्रधिकांश की पोशाक खाली घोती ही 
होती थी । ४ 


कपास श्रोटने व गाँठें बनाने के कारखाने खुल जाने तया रेलवे वर्कशाप के 
अजमेर में स्थापित होने पर बहुत से श्रमिक अपने घरवार छोड़कर शहरों में काम 
करने चले श्राए थे | अजमेर रेलवे वर्कशॉप के मजदूरों में उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के 
सभी भागों से और पंजाब के कुछ भागों के मजदूर नौकरी करने झ्ाए थे । अजमेर 
के श्रमिक जवबतक कि श्रकाल की भयावहता से ये वाध्य नहीं हो जाएं, दुसरे स्थान 
पर काम करना पसंद नहीं करते थे | *९ 
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शहर या कस्बे का मजदूर खेतिहर मजदूरों से कुछ बेहतर था। उसे श्रपना 
वेतन नकदी में मिला करता था। शहरों में एक सामान्य मजदूर का मासिक वेतन 
पाँच या छः रुपए होता था। इसके अ्रतिरिक्त उसकी पत्नी अनाज पीस कर, पानी 
मर कर या भ्रन्य शारीरिक श्रम से कुछन कुछ अतिरिक्त उपार्जन कर लेती थी । 
खेतिहर मजदूरों की अ्रपेक्षा नौकरी पेशा मजदूरों को ऋण मिलने में भी श्रासानी 
रहती थी, परन्तु ऋण की दरें यहाँ भी बहुत थीं | श्रजमेर के सुदखोर उचित ब्याज 
दर और घन की सुरक्षा की श्रपेक्षा श्रधिक वसूल करने की नियत से भ्रपनी रकम 
खतरे में डालने से भी नहीं हिचकिचाते थे | शहरी जीवन ने मजदूर के जीवन में 
मौज-शौक का वातावरण पैदा कर दिया था। वह शअपने दायरे में सभी व्यसन का 
उपयोग करता था । एक तरह से उसने नई आ्राथिक जिम्मेदारियां पैदा कर अ्रपनी 
श्राथक स्थिति और भी खराब करली थी । कुछ स्थानों पर कपास ओटने की 
फैक्टरियाँ और नए-नए कारखाने खुलने के कारण मजदूरों की आवश्यकता बढ़ गई 
थी श्रतएव मजदूरों को काम एवं श्रच्छा वेतन सुलभ हो गया था | परन्तु शहरी जीवन 
के दुव्यंसनों ने उसे इस त्तरह घेर लिया था कि उसके वेतन का एक बड़ा भाग शराब 
पर खर्च द्वोता था या शादी श्रीर मौसर इत्यादि में नष्ट हो जाता था । वह प्रंग्रेजी 
मिलों के बने धोती जोड़े, जाकेट या बण्डी पहनता था। उसके रहन-सहन का स्तर 
निस्संदेह खेतिहर मजदूर की अपेक्षा कहीं श्रधिक श्रच्छा था। परन्तु श्रन्त दोनों का 
एक ही सा था। यदि एक तरफ खेतिहर मजदूर को रोजगार के अ्रभाव में दयनीय 
जीवन वसर करना पड़ता था तो दूसरी ओर शहरी मजदूरों को अपनी फिजूलखर्ची के 
कारण क्जदारों के कड़े तकाजों का सामना करना होता था । * 


झौद्योगिक कामघंधों में श्रकाल के वर्षों के अतिरिक्त किसी तरह के ह्वास के 
संकेत नहीं मिलते थे । श्रौद्योगिक व्यवसाय में प्रमुख धन्घे बुनाई, रंगाई, पीतल के 
वनों का निर्माण तथा लुहारी, सुनारी, सुयारी व चमड़े के काम मुख्य थे । देशी 
कपड़े की बढ़ती हुई माँग ने बुतकरों को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर रखे थे, 
जबकि रंगसाजी स्थानीय कलात्मक रोजगार था । यद्यपि यूरोपीय रासायधबिक रंगों 
का इस उद्योग पर श्रत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा था परन्तु अजमेर में तवतक वे लोक- 
प्रिय नहीं हुए थे | लुहार और सुनार की रोजी सामान्यतः श्रच्छी चल रही थी ॥ 
गहनों का रिवाजु बहुत था | * ४ 


किसानों एवं गाँव के मजदूरों की समृद्धि का आधार अच्छी फसल पर निर्मर 
करता था । परन्तु समृद्धि का यह श्लाधार श्रजमेर जिले के लिए स्वप्नमात्र था। 
अंग्रेजी शासनकाल के इतिहास में श्चच्छी फसल का कहीं भी लिखित उल्लेख नहीं 
मिलता है । इन दोनों ही वर्गों का हित समान ही सा था | प्राप्त आँकड़ों के श्राधार 
पर यह कहा जा सकता है कि अकाल का एक वर्ष किसान झौर खेतिहर मजदूर पर 
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इतनी गहरी मार करता था कि उसकी पूर्ति एक श्रच्छी फसल नहीं कर पाती थी । 
एक अकाल की मार को पूरा करने में इन्हें दस वर्ष लगते थे और वह भी उस हालत 
में जबकि उन दस वर्षो में दूसरा अकाल न पड़े । ४३ 


किसानों का ज्यादा समय सूखे एवं श्रकाल में ही मुजुरता था । इन प्राकृतिक 
विपदाओं तथा भ्रन्य कई कारणों से किसान वर्ग गहरे कर्ज में हुवा हुआ था, परण्तु 
अधिकांश खेतिहर मजदूर कर्जदारी से मुक्त थे। अजमेर सब-डिवीजन के पंजीयन 
श्ॉकड़े इस तथ्य को प्रकट करते हैं कि भारी ऋण ग्रस्तता के फलस्वरूप किसान खेतों 
का विक्रय या बंधक अ्रधिक करने लगे थे और यह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता था । 
पहले यह भी संदेह किया जाते लगा था कि किसान पुरानी प्रथा के अ्रनुसार कदाचित्‌ 
खाद्यान्न की जमावन्दी करने लगा हो, परन्तु इस दिशा में यदि निष्पक्ष जाँच की 
जाती तो यह तथ्य छुपा नहीं रहता कि जमावन्दी के वाम पर किसानों ने केवल 
पीड़ाएं तथा गरीबी बढोर रखी थी और समृद्धि एवं ऐएवर्य का सपना उनके निकट 
नहीं फटक पाया था । वे वास्तव में भ्रत्यंत ही श्ररक्षित जीवन-यापन कर रहे थे । 
अधिकांश किसानों की श्राय जीवचोपयोगी आवश्यकताओं की पूर्ति तक में अ्रपर्याष्त थी । 
कुछ किसान अच्छा खा पी लेते थे परन्तु ऐसे किसानों की संख्या गिती छुती थी । *४ 


जिले के दूसरे कृपकों की भाँति, उन दिनों मेरवाडा का किसान भी कठिनाई 
से दिन गुजार पाता था। वह अच्छी फसल के दिलों में श्रपत्ती श्रतिरिक्त श्राय खर्च 
कर डालता था झौर जब खराब दिनों के बादल मंडराते तो उसके लिए साहुकार से 
ऋण लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा शेप नहीं रहता था, परन्तु यह ऋण की 
राशि और व्याज की दरें कदाचित्‌ ही उससे छ्ुक पातो थीं । इस भूभाग की प्राकृतिक 
वनावट एवं इसकी भोगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि जिसमें उसकी हालत कभी 
अच्छी नहीं हो सकती थी। जिले में श्रच्छी फसल भूले भटके ही कभी-कभी होती 
थी अन्यथा यहाँ निरंतर सूखे एवं श्रकाल-वर्षो का तांता लगा रहता था और इस 
वर्ग की ऋण!ग्रस्तता का यह सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कारण था । यद्यपि थे हाथ 
बुने रेजे के वस्त्रों से सजित अ्रवश्य थे तथापि उनका यह पहनावा महाराष्ट्र या बरार 
के किसानों की तुलना में पोशाक नहीं कहा जा सकता था । उनकी आय मात्र गुजर 
वसर जितनी ही पर्याप्त थी, इससे सुख-सुविधा जुटा पाता संभव नहीं था। कर्वल 
ले भौर डिक्सन ने इन लोगों को लूठपाठ के घन्चे से हृठाकर लेती में जुटो दिया, 
यह भी कम आश्चय की बात नहीं थी । ४* 


भेरवाड़ा के खेबतदारों के इतिहास पर हृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि यह कृपक वर्ग अभीतक सभ्य समाज के श्रन्य क्ृपक वर्गों के स्तर तक उन्नति 
नहीं कर पाया था। एक सामान्य सावव॑बेक्षक को ये लोग असमभ्य वनवासी से प्रतीत 
होते थे । गाँवों में स्कूल खोले गए थे 4 नई पीढ़ी लिखना-पढ़ना सीख रही थी । 
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जिले के श्रधिकांश पटवारी भेर और रावत थे और इस वात का भरसक प्रयत्न किया 
गया था कि गाँवों की स्कूलों से निकले छात्रों को ही विशेषकर मेरों और रावतों को 
पटवारी के पदों पर नियुक्त किया जाए। मेर युवक जो मेरवाड़ा वठालियन में सैनिक 
प्रनुशासन की शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अपने गाँवों को लौटने पर अपने साथ 
सम्यता के अंकुर साथ ले गए थे जिसका इन गाँवों पर प्रभाव स्पष्ट दिखता था। *४ 


मेरवाड़ा के ग्रामवासियों के बारे में कर्नल डिक्सन ने यह झभिमत अकट 
किया है कि “मेर लोग विश्वासपात्र, दयालु और उदार चरित्र के होते है भर श्रपनी 
जाति से अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहते थे तथा एक दूसरे को परिवार का व्यक्ति मान 
कर चलते हैं । *९ सैनिक विद्रोह के समय वे अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार 
बने रहे थे । ४5 

भेरवाड़ा में व्यावर का एक ही बड़ा कस्वा था। इस नगर की समृद्धि एवं 
व्यवसायिक पश्रतिष्ठानों की स्थायना से मेरवाड़ा के लोगों की समृद्धि में भी बहुत 
योगदान प्राप्त हुआ था। श्रौद्योगिक विकास के साथ मजदूर की स्थिति में भी 
परिवतंन भ्राया था। उसके लिए रोजगार की सुविधाएं सुलभ हो गईं थीं । ब्यावर 
की समृद्धि का प्रभाव जिले के लोगों पर पड़ना भी स्वाभाविक ही था | ** 


एक झौसत ग्रामीण मजदूर परिवार में चार सदस्य होते थे । एक मजदूर - 

परिवार की औसत वापिक झाय ७३ रुपए के लगभग हुआ करती थी भ्रर्थाव्‌ मासिक 
आऔसत ६ रुपए प्रति परिवार का अनुमान लगाया जा सकता है | मेरवाड़ा के खेतिहर 
मजदूरों श्रौर नया नगर के श्रमिक्तों के वेतत में कोई विशेष श्रन्तर नहीं श्राया था । 
मेरवाड़ा के खेवतदार खाने-पीने की चीजों में इन मजदूरों की अपेक्षा अच्छी स्थिति में 
थे | यह कहा जा सकता है कि मेरवाड़ा के खेवतदारों को मजदूरों की अपेक्षा ज्यादा 
सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं । इसका मूल कारण कदाचित्‌ यह हो सकता है कि मजदूरों 
के पास अपने खेत नहीं थे जिन पर उन्हें आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकता था । 
साधारण श्रमिक की पोशाक हाथ चुने मोटे कपड़े ( रेजे ) की होती थी ।९९ 


अ्रकाल अथवा सूखे की स्थिति पैदा होने पर ग्रामीण मजदूर को किसी तरह 
की राहत उपलब्ध नहीं हो पाती थी । उसे निश्चत रूप से अपने परिजनों एवं घर 
वार सहित अन्यन्न जाना पड़ता था। प्रक्नजन के लिए उसका लक्ष्यनिदु मालवा 
अथवा वह जिला था जहाँ कोई सरकारी निर्माण का काम बड़े पैमाने पर चल रहा 
हो और उसे जहाँ आसानी से मजदूरी मिल सकती हो । उसके पास जमीन नहीं होने 
से ऋण प्राप्ति के साधन नग्रण्य से थें ।इस दृष्टि से उसकी स्थिति मेरवाड़ा के 
खेवतदारों से अच्छी थी। बहुत कम श्रमिक कर्दार पाए जाते थे। अपने 
भरण-पोषण एवं गुजारे लायक वेतन उसे मिल ही जाया करता था, परन्तु वह 
इतना कमर होता था कि मजदूर के लिए इस अल्प वेतन में सुख सुविधाएं जुटा पाना 
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संभव नहीं था । खाद्यास्तों के भावों के घटने बढ़ने के अनुसार ही उसकी स्थिति 
बदलती रहती थी | यदि खाद्यान्न सस्ता होता तो उसका गुजारा भासानी से हो 
जाता था अन्यथा उसे भी कठिनाई का सामना करना पड़ता था । खेवतदारों व 
मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष फक नहीं था। ११ 


भ्रग्रेजों ने जानबूभकर भारतीय जनता की भावनाओं को ठेस पहुचातने का 
कभी प्रयास नहीं किया । यद्यपि उनकी स्वयं के बारे में यह मान्यता थी के वे एक 
श्रेष्ठ जाति के हैं, उनकी श्रपनी सभ्यता भी श्रेष्ठ है और वे ईमानदारी के साथ 
पश्चिमी सम्यता के वरदानों का वितरण पिछड़े हुए पू्वे के लोगों को प्रदान करना ' 
चाहते थे । परन्तु वे यह वात भूल गए थे कि विदेशी शासकों के श्रच्छे कदम भी , 
स्थानीय जनता के मन में सन्देह उत्पन्न कर सकते हैं और उनका गलत श्रर्थ लगाया 
जा सकता है | अपनी इन परिस्थितिगत बाधाओं के होते हुए भी उन्होंने कई ऐसे 
सुधार, जिन्हें वे बहुत ही श्रावश्वक समभते थे, लागू करने का प्रयास किया | इस 
दिशा में अपने उत्साह के कारण उन्होंने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि कौन 
से सुधार श्रविलग्व अत्वश्यक हैं और कौन से झुबार काद में भी हो सकते हैं । इसके 
परिणामस्वरूप कई प्रश्नों पर जनता की धारमिक भावठाओ्नरों को ठेस पहुँचना 
स्वाभाविक था । 


हिन्दू समाज के कट्टरपंथी तत्वों को अंग्रेजों द्वारा सती प्रया की समाष्ति के 
प्रयास को अंग्रेजों के प्रति द्वेप एवं विरोध का आधार बनाने में हिचकिचाहट नहीं हुई । 
आज कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह सामाजिक सुधार बहुत पहले 
ही लागू हो जाना चाहिए था श्रौर यह प्रथा सम्य समाज के लिए एक अभिशाप थी । 
धाभिक मामलों में पुर्ण निष्पक्षता बरतने के उद्द श्य से अंग्रेज सरकार उन सभी प्रयासों 
से दूर रही जित से हिन्दू एवं मुसलमानों के मत में उनके प्रति किसी तरह का 
हंप उत्पन्न हो सकता था। परन्तु कोई भी सम्य प्रशासन मनुष्य को जीवित जलाने 
की प्रथा को कदापि सहन नहीं कर सकता है इसलिए ईस्ट इंडिया कम्पनी के निदेशक इस 
अभिशाप को समाप्त करने के लिए उत्सुक थे ! लार्ड विलियम बैंटिक ने इस प्रथा को 
बंद करने का प्रयास किया | उन्हें उदार एवं हिन्दू सुधारक राजा राममोहनराय 
श्रोौर द्वारकानाथ टगोर श्रादि का समर्थत्त प्राप्त था। परन्तु दुर्भाग्य से तत्कालीन 
समाज में ऐसे लोग गिने-चुने ही थे और अधिकांश हिन्दू समाज की यह मान्यता 
थी कि उत्तके किसी मामले में हस्तक्षेप धर्म विरुद्ध हैं $ * 


सन्‌ १८३६ में, सरकार की धामिक नीति में एक महत्वपुर्ण परिवर्तत आ्राया । 
भारत में दीघकाल से यह परम्परा चली श्रा रही थी कि राज्य, चाहे उसकी किसी भी 
धर्में में मान्यता हो, वह सभी जातियों के तीर्थ स्थानों का परम्परागत संरक्षक माना 
जाता था शोर घामिक विवादों में शासक के विभिन्न धर्मावलंबी होने के वावजुद 


जनता की आर्थिक स्थिति २२६ 


भी उसको मध्यस्थता करनी पड़ती थी । इसी तरह औरंगजेब को हिन्दुओं के धामिक 
विवाद के मुद्दं, पेशवा को रोमन कैथोलिक पादरी के अधिकारों के बारे में निर्णय 
देता पड़ता था। इस परम्परागत प्रथा के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधि- 
कारियों के कंधों पर यह भार झ्ञाना स्वाभाविक ही था कि वे हिन्दुओं के देवालयों 
एवं मुसलमानों की सुप्रसिद्ध अजमेर की दरगाह के संरक्षक का कतंव्य निभाएं । 
अजमेर की दरगाह की देखरेख भी अंग्रेज अधिकारियों ने इसी उद्देश्य से श्रपने हाथों 
में ली थी ।3 इन पवित्र स्थानों से सरकार की आय में वृद्धि ही हुई थी क्योंकि इनकी 
देखरेख इत्यादि में यात्रियों से प्राप्त धन में से चाममात्न की राशि ही व्यय होती 
थी ।६४ परन्तु कम्पनी की सरकार को अपने ही देश में लोगों के तीज विरोध के 
दबाव के कारण हिन्दुओं श्ौर मुसलमानों के धामिक स्थल्न उन्हीं जातियों के संरक्षण 
में छोड़ देने पड़े ६ * 


यहाँ मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार से जनता में रोप की भावना 
उत्पन्न होने लगी थी । उनके धर्म-प्रचार के अधिकार को चुनौती देने का प्रश्न नहीं 
था परन्तु ये लोग ईसा का संदेश प्रसारित करने तक ही सीमित नही रहे बल्कि 
ईसाई पादरी खुले आम हिन्दू मुसलमानों की घामिक परम्पराओं और उपासना पद्धति 
का मखोल उड़ाते ये । विक्षुब्ध जनता ने ईसाई मिशनरियों को अंग्रेज शासन का 
अंग माना क्योंकि बहुधा इस मिशनरियों के स्राथ पुलिस की व्यवस्था भी रहती 
थी १६ 


यद्यपि मिशनरी बहुत ही कुशल भ्रध्यापक होते थे, उतकी यह कुशल शिक्षण- 

पद्धति पुराणपंथी हिन्दुओं के लिए चिता का विपय बन गई थी। ईसाई मिशन के 

अध्यापक बालकों के मानसिक विकास तक ही सीमित नही रहते थे अपितु उनका 

सर्वोपरि उद्दे श्य उन्त पर ईसाई धर्म का प्रभाव डालना होता था ) उनके मतानुसार ईत्ताई 

धर्म ही मुक्ति का केवलमात्र मार्ग था। उचका यह दावा था कि सम्पूर्ण सत्य का 

,एकाधिकार इस घर्मं के पास है और उनके इस अभिमत का एक ही अभिप्नराय जो 
लोगों के समक्ष व्यावहारिक रूप से प्रकट होता था वह यह था कि पश्चिमी शिक्षा 

का उर्द श्य ही धर्म-परिव्तंत है। उदार हिन्दू यह मानकर संतोप कर लेसे थे कि 

सभी धर्मों का एक ही उद्ं श्य है, परमात्मा की प्राप्ति, परन्तु मुसलमान, जिनका 

हढ़ विश्वास था कि अकेला उत्तका ही मजह॒ब सच्चा मजह॒ब है, यह रियायत देने को 

तैयार नहीं थे । श्रधिकांश हिन्दू समाज प्राचीन दर्शन से पूर्ण अनभिज्ञ था । उनका 

यह विश्वास था कि घाभिक परम्पराओशों का पालन और शास्त्रानुसार कर्मकाण्ड के 

“झाचरण से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। अधिकांश हिन्दुओं की यह मान्यता 
, थी कि यदि उसके पुत्रों ने उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ क्रियाकर्म नहीं किए तो उसकी 
कभी सोक्ष नहीं होगी और आत्मा भटकती रहेगी। मुसलमानों में ऐसी कोई भावना 
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नहीं थी । अतएव ईसाईमत-प्रचारकों और गेर ईसाई मतावलंबियों के बीच विवाद 
का न कोई हल भीर न कोई मध्यम मार्ग ही था। भारतीयों के मस्तिष्क में यह वात 
भी घर किए हुए थी कि उसके घाभिक प्रतिद्वन्दी को सरकार का प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सहयोग प्राप्त है। मिशत्रियों की कार्यवाहियां केवल शिक्षण संस्थान्नों तक हीं 
सीमित नहीं थीं। ईसाई अध्यापक प्रतिदिन जेल में बंदियों को सामान्य ज्ञान एवं 
ईसाई मत की शिक्षा देने के लिए जाते थे और प्रति रविवार को बाईबल का उपदेश 
उन्हें सुनायां जाता था ।९७ 


लोगों के इस संदेह को नए कानून ( सत्र १८४८ ) से भी बल मिला जिसके 
श्रतुसार सभी कैदियों का भोजन एक स्थान पर बनने लगा और उन्हें एक साथ 
भोजन करने को वाघ्य होना पड़ा । यद्यपि आज सामान्य रूप से जेलों में सभी 
बंदियों का भोजन कुछ केदियों द्वारा एक जगह बनाया जाता है, परन्तु उन दिनों 
जातिगत कट्टरता अधिक थी | जेलों में जाति बंधनों का कंदियों द्वारा कड़ाई से 
पालन किया जाता था श्रौर प्रत्येक को अपना खाना बनाने की छूट दी हुई थी । इस 
त्ए नियम के अन्तर्गत एक जेल में सभी कंदियों के लिए ब्राह्मण रसोईया नियुक्त 
किया गया था । यह उच्चवर्ण के हिन्दुओं को अ्रच्छा नहीं लगा क्‍योंकि ब्राह्मणों 
में भी कई उपजातियां थीं और दूसरों के हाथों का छुम्मा नहीं खाते थे ।१४ इस नए 
नियम का यह गलत अर्थ लगाया गया कि इसका उद्देश्य परोक्ष रूप से हिन्दुओं की 
जात-पाँत नष्ठ कर उन्हें ईसाई घर्मं में परिवर्तित करना है। पटवारियों या गाँवों 
में सरकारी हिसाव तैयार करने वाले कारकूनों को, हिश्दी या नागरी लिपि सीखने के 
लिए मिशनरी सरुकूल में भेजा था। उनकी शिक्षा वहाँ हिंसाव किताव या नागरी 
लिपि तक ही सीमित नहीं रहती थी । मिशनरी ईसाई मत का प्रचार करने को 
नियुक्त किए जाते थे। न्यायाधीश देशी पादरी को (जिसे हिन्दू धर्मंपरिवर्तत के कारण 
हीन दृष्टि से देखते थे ) जेलों में बंदियों के धीच प्रतिदिन ईसा का उपदेश सुनाने 
भेजा करते थे | नवयुवक पटवारी भ्रपने विभागीय प्रशिक्षण के बाद गाँवों में बाईविल 
को प्रतियों के साथ ज्ोटा करते थे । इन सब कारणों की वजह से सामान्य जनता का 
यह दोपारोपण करना कि सरकार के इरादे नेक नहीं हैं स्वाभाविक था ।*१ ४ 


जनता ने सन्‌ १८५० के एक्ट २१ को उपयुक्त पृष्ठभूमि में ही लिया ॥ इस 
कानून के भ्रनुसार एक घर्मपरिवर्तित नव ईसाई को अपनी पंशुक संपत्ति में हिस्सा पाने 
का भ्रधिकार प्रदान किया गया था । सिद्धांतत: इस कानून के प्रति कोई मत-भेद नहीं 
हो सकता कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी उपासता-विधि में या घामिक विचारों 
में परिवर्तन मात्र से ही उसे पैतृक संपत्ति से वंचित रखा जाएं जबतक कि वह देश 
के प्रचलित नियमों के विरुद्ध श्राचरण करे | परन्तु हिन्दू एवं मुसलमान दोनों ने 
ही इसे नव-ईसाईयों के लिए रियायत के रूप में लिया । हिन्दू घर्मं में घमंत्याग का 
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कोई स्थान नहीं है । इसलिए उसे इस नए कानून से कोई लाभ नहीं मिला श्र न 
मुसलमानों को इस कानून से किसी तरह का लाभ मिला क्योंकि उनकी शरीयत 
में भी मजहव छोड़ने वाले की सम्पत्ति ग्रहणा करने का खुला निषेध है । अतएव इस 
कानून को दोनों ही मतावलंबियों ने अपने पर प्रह्मर के रूप में लिया। हिन्दुओं के लिए 
यह कानून इसलिए भी घातक माना गया क्योंकि इसके अनुसार नव-ईसाई पैतृक संपत्ति 
बिना किसी उत्तरदायित्व के ग्रहण कर सकता था ! वह अपने पिता की सम्पत्ति का 
स्वामी बिना किसी तरह उसकी ग्रंतिम क्रिया कर्म किए ही बन सकता था ॥४९ हिन्दू 
के मन में यह भावना जम जाना स्वाभाविक ही था कि इस कानूव ने उस पर दुहरीचोट 
की है। एक तो उसका कमाऊ बेटा छिन जाता है, दूसरा वह उसको पिंडदान व 
झन्तिम क्रिया कर्म सम्पन्न कराए विना ही उसकी सम्पत्ति का स्थामी बन सकता है । 
मुसलमानों के लिए यह कानून एक तरह से धर्मत्याग को प्रोत्साहित करने वाला 
कदम था क्योंकि मुसलमान लोग भी मिशनरी संकट से अ्द्भूत नहीं बचे थे [४१ 


इस वातावरण के कारण पुण्यार्थ एवं संस्थानों की गतिविधियों तथा जन- 
पयोगी कार्यों के बारे में भी लोगों के मन में संदेह एवं शंका उत्पन्न होने लगी थी | 
किसी भी भवन या सड़कों के निर्माण-कार्य के दौरान यदि एकाथ देवालय बीच में 
पड़ जाता तो उन्हें हुटा देना पड़ता था । परन्तु लोगों ने श्रावागमन की इस सुविधा 
को नजरों से ओकल करके इन्हें भी विद्व प का कारण ठहराया, मानों ये भवत्त और 
मार्ग, देवालयों को गिराने के निम्ित्त बनवाए जा रहे थे । सरकारी श्रस्पत्तालों के 
बारे में भी लोगों की ऐसी ही झप्रिय भावता वन गई थी ।९* 


सामान्य जन-साधारण की अश्रंग्रेजी प्रशासन के प्रति अ्रनुकुल भावनाएं नहीं 
थीं। श्रजमेर शहर के चगण्य शिक्षित समुदाय ने अंग्रेजों के सामाजिक सुधार कानूनों 
एवं पश्चिमी शिक्षा-प्रशाली लागू करने की तीति का स्वागत किया था । इस वात 
में भी संदेह है कि वावू समुदाय में अंग्रेजी शासन के प्रति एक मत रहा हो । इन 
लोगों में भी चहुधा शासत्त की निरंकुशता एवं अनुदारता की क॒द्ठ झ्ालोचना घर किए 
हुए थी । एक शताब्दी से भी श्रधिक काल तक आपसी संसर्ग एवं सम्पर्क के बाद 
भी यह स्थिति थी कि हिन्दू और अंग्रेजों में आपसी व्यवहार स्थापित नहीं हुआ 
था ।९३ शासक वर्ग द्वारा अपने को सामाजिक रूप से शासितों से पृथक रखने की 
नीति के कारण उनके मन में शासक वर्ग के प्रति घणा की भावनाओ्रों ने घर कर 
लिया था। अंग्रेज श्रधिकारियों के दंभ और अपने मातहत भारतीय कर्मचारियों के 
प्रति हिकारत भरे हृष्टिकोण ने दोनों के मध्य एक खाई पैदा कर दी थी । अंग्रेजों का 
भारतीयों को अपने से श्लय करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है ।९४ ब्रजमेर-मेरवाड़ा में 
प्रशासनिक उच्च पदों से जिस व्यवस्थित ढंग से भारतीयों को भ्रलग रखा गया था, उसके 
कारण भी असंतोप काफी वढ़ गया था । 
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अंग्रेजों ने सदा ही भारतीयों के प्रति---चाहे वह उच्चपदासीन अधिकारी हों 
श्रथवा मातह॒त निम्त स्तरीय कर्मचारी--व्यवहार में कोई अन्तर नहीं रखा । केवल 
इतना ही नहीं वल्कि छोटे कर्मचारियों की तुलता में ऊँचे पदासीन भारतीयों 
को उनके अनादर एवं लांछनों का श्रधिक प्रहार सहना पड़ता था। अंग्रेजों द्वारा 
प्रचलित काधुन को कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए व्यवहार में नहीं 
लाया जाता था। गरीब किसानों में भी, जिनके हितों की रक्षा के लिए इन कानूनों 
को बनाया गया था, ये लोकप्रिय श्रौर हितकारी सिद्ध नहीं हुए थे । इसका कारण 
यह नहीं था कि कानुन में कोई बुराई थी परन्तु इनकी श्रत्रियता का कारण यह भी 
था कि कानूनी अदालतें भ्रष्ट हो गई थीं ।०* इसके अतिरिक्त प्रंग्रेजी कानून की 
प्रक्रिया इतनी जठिल एवं पेचीदा थी कि वह साधारण गरीब एवं प्रशिक्षित किसान 
के वस की नहीं थी । उसकी आधथिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह वकील नियुक्त 
फर सके | पुलिस श्रौर निम्न श्रधिकारियों का भ्रष्ट व बदताम होना भी इस अदा- 
लतों व कानूच के लोकप्रिय नहीं होने का कारण है ॥०% कानूनी अदालतें पैसे वालों 
के हाथ का खिलौना व श्रन्यायपुर्ण शोषण का साधन वन गई थी । साक्षियों के ,बना- 
बंदी दस्तावेज व 'ूठे दावे उस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्भव थे ॥०७ 

परन्तु सबसे श्रधिक बदनाम भूमि विक्रय सस्वन्धी काबून था। पुरानी प्रथा 
के श्रनुसार सभी व्यावहारिक रूप से भूमि भ्रहस्तांतरित मानी गई थी | प्ंग्रेज सरकार 
ने इसके स्थान पर यह कानुन बनाया कि जो ऋण छुकाने में श्रससर्थ हो उसकी भूमि 
बेची जा सकती है। लगाव पहले से ही इतना अ्रधिक निर्धारित था कि जमींदार 
उसे छुकाने में श्रसमर्थ थे । अ्रनुकूल मौसम में उन्हें थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता था 
तो प्रतिकूल विनों में उनकी बहुत ही दयतीय स्थिति हो जाती थी । इस कानुन का 
किसान भौर तालूकदार दोनों पर ही गहरा प्रहार हुआ ।४5४ यही गहरी जमी हुई 
घुसा और अविश्वास की भावना सब १८५७ में सैनिक विद्रोह के रूप में फूट पड़ी 
थी शोर बाद में इसी के फलस्वरूप राजस्थान में राष्ट्रीय गतिविधियों मे प्रखर रूप 
घारण किया था । 


स्यध्य्याय्न & 


१. सी० सी० वाद्सन--राजपूतावा डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खण्ड १ ए (१६०४) 
पृष्ठ १३॥ ह 
२. जे० ढी० लाहृश-वन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ० २६ ॥ 
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एफ० विल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र, दिनांक २६ 
सितम्बर, १८१८। 

एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड प्रॉक्टरलोनी को पत्र दिनांक 
२६ सितम्बर, १८१८॥। जे० डी० लाहश--बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) 
पु० २०१। 

जे० डी० लाहृश--बन्दोवस्त रिपोर्ट (१८७४) पूृ० २० । 

उपयुक्त । 

एडमॉन्सटन-सैटलमेन्ट रिपोर्ट दिनांक २६ मई, १८३६ । 

कर्नेल डिक्सन द्वारा सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्न-संख्या 
२७४ । १८५२ ॥ 

सी० सी० वाद्सन राजपुताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्से, खण्ड १ ए (१६०४) 
पृ० रर्‌ ॥ 

कमिश्नर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा चीफ कमिश्नर को पत्र, दिनांक २६ 
फरवरी, १८६१ ॥। 

झार० केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजपूताना व देहली को पत्र, दिनांक १० 
जुलाई, १८२८ | 


एफ० बिल्डर द्वारा मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को पत्र दि० २६ 
सितम्बर, ई८१८। 


सर एलफ्र,.ड लॉयल-भूमिका राजपुताना गजेटीयर्स १८७६ ॥ 

आर» केवेंडिश द्वारा रेजीडेन्ट राजयूताना व देहली को पत्र दिनांक ११ 
जुलाई, १८०२६ । 

जे० थामसन सचिव, उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार द्वारा सदरलैंड कमिश्तर 
अजमेर को पत्न, मई १८४१ ॥। 

सी० सी० बादूसन राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयसे, खण्ड १ ए श्रजमेर- 
मेरवाड़ा (१६०४) पृ० ६० । लादहुश-गजेटीयर्स झॉफ अजमेर-मेरवाड़ा 
(१८७५) पृ० ५० । 

झार० केवेडिश हारा रेजीडेन्ट राजपूताना व मालवा को पत्र दिवांक १० 
जुबाई, १६२६ ! 

लाहुश-बन्दोबस्त रिपोर्ट (१८७४) अनुच्छेद १२६ । 

इस्तमरारदारी एरिया इनक्वायरी कमेटी रिपोर्ट अध्याय ४, पृ० ११॥ 
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उपयु क्त--प्रध्याय ४ पृ० २० । 

उपयु क्त---अष्याय ५ पूृ० १६ । 

सी० सौ० वादसन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खेंड १-८५ (१९६०४) 
पृ० १३१ 

बरेलपॉक--मेडीको टोपोग्राफिकल अकाउन्ट अ्जमेर-१६००-प० ८३१ । 
फाइल क्रमांक ७३३ खंड २ (रा० रा० पु० मं०) सी० सी० वाद्सव 
राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खंड १, श्रजमेर-मेरवाड़ा पु० १३ तथा 
७० से ७७ (१६०४) । 

सी० सी० वाट्सन, राजपूताना डिस्ट्रिक्ट गजेटीयर्स, खंड १ ए पृ०३७॥ 
(१६०४) सब्‌ १८६८-६६ के श्रकाल वर्ष में जिला छोड़कर जाने वालों 
की संख्या २३३४५ कही जाती है। श्रजमेर से १४१५२, तथा मेरवाड़ा 
से ६,६१३ व्यक्ति बाहर गए थे। श्रवह्वबर १०६८ से बाहर जाने का 
क्रम प्रारम्भ हुआ भौर मार्च १८६६ तक जारी रहा। बाहर जाने वाले 
व्यक्तियों में से १०६५० वापस लौट आएं थे। निम्न तालिका में सबच्‌ 
१८६०-६२ के भ्रकाल के समय बाहर जाने वाले व्यक्तियों; मृतकों क्‍्थवा 
पुनः न लौटने वालों के आँकड़े प्रस्तुत हैं--- 





जिसा निष्क्रमश वापसी. मृतक श्रयवा बाहर रह गए। 
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सन १७६८-७० के श्रकाल वर्षों में जिले में कई राहत कार्य खोले गए 
थे। सरकार ने राहत कार्यो पर ७५४६,४०७ रुपया व्यय किया था ॥ 
सार्वजनिक निर्माण-विभाग के भ्रन्तर्गत इन. राहत कार्यों पर श्ौसतन 
६७४२ व्यक्ति प्रतिदिन कार्य करते थे । सच््‌ १५६०-६२ के श्रकाल वर्षों 
में राहत कार्यों पर कार्य करने वालों की संझुया प्रतिदिव ११६८२ थी 
तथा सरकार ने इस पर १२५६११६ रुपया खच्चे किया था । ड्डरेल पॉक, 
मेडीको टोपोग्राफिकल अकाउंट, श्रजमेर-मेरवाड़ा १६०० पृ० ८प३- 
पड़ी) । 

सब्‌ १६१६ में आयोजित देहली श्रजमेर राजनीतिक कांफ़स में 
झजु नललाल सेठो का भाषण । फाइल क्रमांक ८5५-ए (रा० रा० 
पु० मं०) । 


२६. 


२७. 


श्८. 


र्‌ & के 
३०. 


३१- 


 हे३. 
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खालसा-भूमि का लगान कदापि कम नहीं था। जनता अधिकांशत: कृषि 
पर निर्मर थी श्ौर वह बड़ी ही कठिनाई से ग्रुजारा कर पाती थी । 
उनका फसलों के अलावा श्राजीविका का कोई झौर साधन नहीं था । 
प्रत्येक सूखे के साल का यह परिणाम होता था कि इससे जमा खोरों 
को अपने पुराने कर्ज की वसूली का झवसर प्रायः मिल जाया करता 
था । जे० डी० लाह्रश भ्जमेर-मेरवाड़ा का गजेटीयर्स १८७५-पृष्ठ ११३ 
एवं ११४। 


परराष्ट्र एवं गुप्त विचार-विमर्श दिए ३०-४-१८ध८ क्रमांक १४ * 
(रा० रा० पु० मं०) “कमिश्तर के अनुसार सम्पूर्ण खालसा क्षेत्र में 
लोगों के घरों की हालत नाजुक हो गई थी तथा तालुकादारियों के 
मुकाबले में यहाँ के किसानों की हालत बड़ी हो दयनीय थी ॥" 

जे० डी० लाहुश अजमेर-मेरवाड़े गजेटीयर्स १८७५-प० ६६ । 

लाटूश के अनुसार श्रकाल के वर्षों में जिले से लोगों के निष्क्रण की 
गति दिनोंदिन बढ़ रही थी । लोगों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी 
कि भूख के कारण वे खेजड़े की छाल को पीस कर श्राटे में मिलाकर 
रोटियां बनाकर खाने को मजबूर हो गए थे । 

लाहूश अजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पूृ० ११० ।) 

फाइल क्रमांक ७३३ (रा० रा० पु० मं०)। 


फाइल क्रमांक ५६६ पृ० १३ (रा० रा० पु० मं०) पृ० १३, भ्रकाल-क्षेत्र 
के बीच प्रजमेर पृथक पड़ जाता था, उसके पास खाद्यान्न वस्तुओं की पूर्ति 
का कोई साधन नहीं था, धास-चारा इतना महंगा हो गया था कि वह 
खाद्यान्न वस्तुओं से भी महंगे भाव पर उपलब्ध हो पाता था ॥ इन दिनों 
में त तो चेलगाड़ियां ही चला करती थींओऔर व राजयूताना व मन्य 
भारत की तरह वंजारों के सामान लदे काफिले ही घूमते थे । लोगों की 
दशा दयनीय हो गई थी तथा साहुकारों ने उन्हें ऋण देने से भी हाथ 
खींच रखा था। कई स्थानों पर मवेशी बिल्कुल नहीं बचे थे | ऐसी 
स्थिति में पुरुषों को बैल की तरह जुतकर जमीन जोतने के लिए बाध्य 
होना पड़ता था । 


लाहुश-प्रजमेर मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) १० १०६,११०,१११ | 

जी० एस० ट्रेवर चीफ कमिश्तर, अजमेर-मेरवाड़ा द्वारा सचिव, मारत 
को पत्र आबू दि० ७ नवम्बर, १८९२ पत्र संख्या ११७८-७३५॥ 
उपयुक्त । 


२१३६ 


शे३५ 


३४. 


३५, 
३६. 


; रे७. 


१६वीं शत्ताब्दी का अजमैर 


सब १६६८-७० के श्रकाल व में जिले में कतिपय राहत कार्य झआरम्म 
किए गए थे उन पर सरकार ने ७,५६,४०७ रुपए व्यय किए थे तथा 
राहुत कार्यो में श्रौससन ६७४२ व्यक्तियों को सावंजनिक निर्माण-विभाग 
के भ्रन्तगंत दैनिक मजदूरी मिलती थी। सत्‌ १८९०-६१ के श्रकाल वर्ष 
में दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या ११,६८२ थी तथा राहत 
कार्यो पर १२,५४,११६ रुपए सरकार द्वारा व्यय किए गए थे । सन्‌ 
१८६०-६२ के वर्षो में तीच निःशुल्क भोजनगरृह भी खोले गए थे जिन 
पर सरकार ने ३३६४ रुपए ६ आने ३ पाई व्यय किया था। पर्दा 
नशीन महिलाओं, विघवाशं एवं बच्चों को जो जाति श्रथवा वंश के 
कारण खुले में मजदूरी करने में अभ्रसमर्थ थे, घरेलू काम भी दिए गए थे, 
क्योंकि इसके भरख-पोषण का कोई सहूरा नहीं था अक्टूबर, १५६१ में 
आरम्म किए गए राहत कार्य में ४,७६,२७६ व्यक्ति कार्य करते थे जिनमें 
से ४,७६,२६७ अजमेर तथा १२५ भेरवाड़ा से थे। इन पर ७,७५,६२ 
रुपए व्यय हुए थे । इनमें ७७,८८५ रुपए अजमेर तथा १०७ रुपए 
मेरवाड़े में खचें किए गए थे। डुरेल पॉक, मेडोको+--टोपोग्राफिकल 
श्रकांडट अजमेर-१६०० पु० पं तथा ८५ ॥ 

बालमुकन्ददास एवं इमामुद्ीन संयुक्त रिपोर्ट दि० २०-१०-१८६२ 


फाइल सं० ५६६ “१८६२-१६१२” (रा० रा० पु० मं०) । 

सन्‌ १८६८-६६ में भ्रजमेर-मेरवाड़े से बाहर जाने वाले व्यक्तियों की 
संख्या २३३४५ थी। इतमें से १०६५० व्यक्ति वापस लोटे थे । सब 
१८६०-९६ में यहाँ से ३८४२८ व्यक्ति बाहर गए जिनमें से वापस 
लौटने वालों की संख्या २८३१७ थी। डरेल पॉक, अ्रजमेर-मेरवाड़ा का 


भेडीको-टोपोरत्रीफिकल श्रकांडड ११६०-पुृ० ८३ ।) 
लाह्ृश का मत है कि सत््‌ १७६६ में राजस्व वसुली की नई प्रक्रिया के 


प्कारण भी ऋणग्रस्ता ने नया स्वरूप ग्रहण कर लिया था। नई राजस्व 
' व्यवस्था के अन्तर्गत सरकारी लगान के लिए केवल ग्राम-मुखिया को 


उत्तरदायी ठहराया गया था। इस कारण उसे अकाल के दिलों में खुद 


- के नाम पर भारी रकमें कर्जे पर लेनी पड़ी थीं। यद्यपि इस राशि को 


बाद में जातियों के नाम चढ़ा दिया गया था परन्तु न्यायालयों ने इसे 
नियमानुसार नहीं स्वीकार किया तथा यह कर्ज की राशि ग्राम-मुंखिया के 
सत्ये मंड दी गई थी शऔऔर उसकी निजी संपत्ति से वसूली की डिगरियां 
जारी की जाने लगी थीं, जब कि यह राशि ग्राम के लिए कर्ज ली गई 


£॥-म 
३६. 


४१. 
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थी । वन्दोवस्त के समय खालसा ग्रामों में बंधक ऋण राशि ११,५४३७ 
रुपए थी । ॥ जल 

लाहृश पजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयेसे (१८७५) गृ० ११४। फाइल सँं० 
प्रष्प | 

फाइल संख्या ७३३ खंड २ (रा० रा० पु० मं०) | 

उपयुक्त 

वालमुकुंददास एवं इमामुद्दीन द्वारा संयुक्त रिपोर्ट दितांक २०-१०-१८७२ 
(रा० रा० झभिलेखागार) । 

सब्‌ १८८१ से १८८६ के वर्षों में जो समृद्धि के वर्ष कहलाते थे बंधक « 
रखे गए खेतों का वापिक श्रौसत क्षेत्रफल ६०० एकड़ भूमि था। सन्‌ 
१८८७-८८ का वर्ष अश्रकाल वर्ष था तथा उस वर्ष से बंधक ऋण में 
वृद्धि के श्रांकड़े निम्न थे-- 


श्ए८७+फपप न्१२०० एकड़ 
१८८८-८६ रमू२००० एकड़ 
१८८९-६० >5 २४०० एकड़ 
१८६०-६१ न्‍्+३१०० एकड़ 


उपरोक्त झाँकड़े खालसा एवं जागरीर कृषि भूमि के हैं जो पंजीयन किए 
गए थे । इनके साथ कतिपय श्रपंजीयत वंचक भूमि भी झवध्य रही 
होगी । उनके आँकड़े उपलब्ध नहीं हो सके थे । कुल खालता-भूमि जो 
बंधक थी, उसके ध्ाँकड़े निम्न हैं :--- 








चर्ष क्षेत्रफल बंधक ऋर वापिफ संख्या 
संच्‌ १८७३ १२६०० एकड़ रुपए रे४डें४००० रुपए ६८००० 
संत १८८९ १५७०० एकड़ रुपए ७००००० रुपए ६९००० 
सन्‌ १८६१ २०००० एकड़ रुपए ७२०००० रुपए १४००० 


लगभग ७० प्रतिशत किसानों को कृषि योग्य भूमि सूखे एवं श्रकाल के 
दिनों में बंधक रख देनी पड़ी थी। मेरवाड़ा में ६० प्रतिशत से श्रधिक 
सिचित भूमि रहन रखी गई थी । 

झसिस्टेन्ट कमिश्तर अजमेर हारा कमिश्तर श्रजमेर-मेरबाड़ा को पत्र, 
दिनांक २२ नवम्धर, १८६१ पत्र संख्या २१२६ | 


४२. लाहुश-अ्रजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पृ. ११४। 


रश्८ 


४३. 


४, 
४५. 


४६. 
४७. 


४६. 


श€वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


लाह्श के अनुसार अजमेर में ब्रिट्रिश प्रशासन की नीति सदा ही घनाढूय 
लोगों के पक्ष में रही थी । बिल्डर ने अपने सेठों को अजमेर में बसने के 
लिए प्रोत्साहित किया था । यहाँ तक कि कनंल डिक्सन भी इसी मत 
के थे कि जल की पृति के पश्चात्‌ क्षेत्र की समृद्धि के लिए महाजन वर्ग 
को श्रजमेर-मेरवाड़ा क्षेत्र में बसाये जाने के लिए प्रशासन को प्रयत्व 
करना चाहिए। उनकी यह माच्यता थी कि महाजनों के हस्तक्षेप के 
बिना कृषि विकास संभव नहीं है । 

लाद्वश-बंदोबस्त रिपोर्ट (१८७४) पृ. ८९, अनुच्छेद २०४॥। 

स्थानीय किसानों एवं वनियों के वीच तीत्र श्रसंतोप की भावना घर किये 
हुए थी । इस असंतोष का प्रमुख कारण यह था कि भूमि तेजी से किसानों 
के हाथों से निकल कर वनियों के चछुगल में फेंसती जा रही थी । किसानों 
की श्राय के सभी स्नोत ऋणग्रस्तता में लिप्त हो गए थे। प्रशासनिक 
सत्ता दिवोंदिन शिथिल होती जा रही थी और किसानों के कष्ठ-निवारण 
में प्रसमर्थ थी । दीवानी श्रदालतें वास्तविक रूप से बनियों के हितों की 
रक्षा करती थीं ओर किसातों की दृष्टि में वे शोषण के प्रमुख साधन 
वन गए थे । ग्रामीणों में यह भावना घर कर गई थी कि वनियें उनके 
साथ घोखा कर रहे थे और श्रदालतें भी उनके पक्ष में थीं। सरकारी 
संरक्षण से उसका विश्वास उठ गया था श्रौर वह पूर्णतया श्रपने ही 
साधन स्रोत पर निर्भर था। शअ्रसिस्टेन्ट कमिश्नर के मतानुसार सितम्बर, 
१८६१ में लूट की दुर्घेटनाओं का मूल कारण यही था। किसानों ने 
भारी संख्या में संगठित होकर बनियों की दुकानों को लूट लिया था। 
इसके पीछे मुख्य उह श्य खाद्यान्न प्राप्त करना था और बनियों से प्रति- 
कार लेना था, श्रतएव उनके खाता बही श्रौर गोदाम नष्ट कर दिये 
गये थे । 

लाद्ृश-बंदोवस्त रिपोर्ट, (१८७४) पृ. &६ । 

असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा चीफ कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा को पत्र दिनांक 
२२ नवम्बर, १८६१ पत्र संख्या २१२९। 


फाइल संख्या ५६६ (रा. रा. पु. मं.) । 
फाइल संख्या १६५, क्रमांक २०, पर. संख्या १० (रा. रा. पु. मं.) । 


» जी. एच, ट्रेंवर चीफ कमिश्नर द्वारा सचिव, भारत सरकार को पत्र 


दिनांक ७ नवम्बर, १८६२ पतन्न संख्या ११७८ | 
उपयुक्त । 
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७१. 


जनता की आधिक स्थिति हु २३६ 


फाइल संख्या १६५, क्रमांक संख्या २० (रा. रा. अभिलेखागार) । 
हरनामदास एवं इमामुद्दीन की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक २०-१०-१६२९ 
(रा. रा. पू. में.) । 

उपयुक्त । 

लाहुश-पग्रजमेर-मेरवाड़ा गजेटीयर्स (१८७५) पृ. ११३ । 

संयुक्त रिपोर्ट हरनामदास एवं इमापुद्दीत दि० २०-१०-१६२६ (रा. रा. 
पु. मं. ) । 

लेफ्टिनेंट प्रीचार्ड, असिस्टेन्ट कमिश्वर अजमेर-मेरवाड़ा की रिपोर्ट, दि 
२०-१०-१८६२, पु. १४ (रा. रा. पु. मं.) लेखागार । 

फाइल नं. ५६६ (रा. रा. पु. मं.) । 

डिक्सन, स्केच श्रॉफ मेरवाड़ा (१८५०) पृ. ३३ । 

फ्राइल संख्या & (३), १८२१ चीफ कमिश्नरी कार्यालय, श्रजमेर । 
फाइल क्रमांक ५६६, १८६२-१६१२ (रा. रा. पु. मं.) । 
लेफ्टनेंठ प्रीचार्ड, श्रसिस्टेन्ट कमिश्नर श्रजमेर-मेरवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 
२०-१०-१८६२ (रा. रा. पु. मं.) । 

उपयुक्त । हु 

परराष्ट्र एवं ग्रुप्त-विमर्श, संख्या २२-२३, ३० श्रप्नेल, १८५८ (रा. रा. 
पु. मं. ) । ॥॒ 
अजमेर कमिश्नर कार्यालय, फाइल संख्या ४२ (रा. रा. पु. मं) । 

झजमेर कमिश्नर कार्यालय, फाइल संख्या ८५ (रा. रा. पु. मं.) । 
रिसालदार प्रव्दुलस्समद की घोषणा, रेजीडेंसी रिकॉर्ड फाइल संख्या ३ 
(८)-५३ । 

प्रजममेर कमिश्तर कार्यालय फाइल संख्या (रा. रा. पु. मं.) । 

शेरिंग, दी इंडियन चर्च ड्यू रिंग-दी ग्रेट रिवेलियन (१८५९)प.१८४-८५ | 
ग्रबीन्‍्स एन एकाउन्ट श्रॉफ दी म्यूटिनीज इन अवध एण्ड ऑफ दी सीज 
श्रॉफ लखनऊ रेजीडेन्सी (१८५६) अनुसूची १२ पृ. ५५६ 

शेरिग-दी इंडियन चर्च ड्यू रिंग दी ग्रेट रिवेलियन (१६५६) पृ. १८६ । 
अजमेर कमिश्नर कार्यालय, फाइल संख्या १४ (रा. रा. पु. मं.) । 

सबु १६२१ में झ्ार्य समाज धभौर अजमेर के वापिक भझधिवेशन के झ्वसर 
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पर प्रोफेप्तर धीसृतात पनोषियां का भाषण प्रार्य प्रतिनिधि तभा की 
पत्रिका, संड ११ पृ. ४५। (१६३१)। 

चीफ कमिएर द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र दि. ३० प्रेत, (९०४ 
फाइल एंस्पा प३ | 

प्रोफेप्र घीमुलात का लेख “काेज ग्रॉफ़ दी इंडियन रिवोहट” राणपूताता 
हेरात्ड । 

रफ़्त भाई ढायरी इन इंडिया” (१६६०) उड़ ! १, १४६ प्रीवा् 
“घल्नीज इन राजपृताना” (१६६०) पृष्ठ २७७ । 

प्रीचाई 'फ्रोम पिषाई टू सूवेदार” पृ, ४१ । 

उपपु त्त पृ, (२७-१२८। 

रायकस, उत्तरप्धिमी युवा सम्बंधी टिपरशियां, पृ.७ (१६१८) 
(प, रा, पु. मं.) 

प्रममेर कमिल्र कार्यलिय, फाइल संख्या ६५ ए. पृ. ५५-०० (राज़, रा, 
पु. मं.) | 


१७ 
१८५७ का विद्रोह भौर भजमेर 


मई, सब्‌ १८५७ में जब सैनिक विद्रोह श्रारम्भ हुआ तब कर्नल शिदसन 
झजमेर-मेरवाड़ा के कमिश्वर थे । वे उत्तर-पश्चिमी सूबों के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सीघे 
नियंत्रण में थे । नीमच यद्यपि मध्य प्रांत के ग्वालियर में था तथापि राजपूताना के 
भ्न्‍्तगंत रखा गया था । नीमच के कमिश्नर का कार्य मेवाड़ के पोलिटिकल एजेन्ट के 
प्रधीन था । वह नीमच छावनी में हो रहते थे ।* 

उन दिनों राजपुताना में कोई रेलमार्ग नहीं था। कलकत्ता-लाहोर रेलमार्ग 
कानपुर से भ्रागे तक नहीं पहुंच पाया था श्रीर वम्बई-प्रजमेर के बीच जो वर्तमान 
रैलमार्ग दिखाई देता हे, उसका उस समय निर्माण नहीं हुपा था ।* प्रजमेर से १६ 
मील की दूरी पर नस्तीराबाद' छावदी में दो रेजीमेंट बंगाल नेटिव इन्फेंट्री १५ एवं 
३० तथा फट वम्बई केवेलरी शौर पंदल तोपखाना बैटरी तैनात थी । नसीराबाद से 
फेवल ६० मील दूर देवली छावनी में कोटा दस्ता तैनात था जिम्रमें इंडियन केवेखरी 
की एक रेजीमेस्ट और इन्फेन्ट्री थी । भारतीय सैनिकों, घुड़्सवार शभ्रौर पैदल सैनिकों 
की एक रेजीमेस्ट नीमच में थी जो नसीरावाद से १२० मील दूर था। प्रजमेर से सौ 
मील दूर एरिनयुरा में जोधपुर रियासत के अनियमित सैनिकों की पूरी पलटन तैनात 
थी जिसकी व्यवस्था जोधपुर रियासत के हाथों में थी। मेवाड़ में उदयपुर से पचास 
मील दूर खैरवाड़ा में प्रंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन थी। 
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मेरों की एक अन्य पलटन व्यावर में भी तैनात थी ।3 इस तरह उन दिनों राज- 
पूताना में पाँच हजार भारतीय सैनिक थे और एक भी गोरी पलटन नहीं थी। केवल 
स्थानीय पलटनों के अतिरिक्त सभी सैनिक घचि6द्रोह के लिए उत्कंठित थे श्ौर बगावत 
की चिनगारी बघकने की वाट देख रहे थे | स्थिति इसलिए भी विकट थी क्योंकि 
इस क्षेत्र में स्थित दोनों सैनिक छावनियों में नियमित सैनिकों के रूप में केवल 
भारतीय सैनिक थे और उनको विद्रोह की लपटों से दूर रखता संभव नहीं था ।४ 
राजपुताना में इन पाँच हजार रिपाहियों की उपस्थिति और उनके नियंत्रण के 
लिए एक भी गोरी ट्रुकड़ी का न होना तत्कालीन ए० जी० जी० के लिए गंभीर चिता 
का विपय बन गया था। १,२८,८५४ वर्ग मील भू-भाग में विस्तृत राजपुताना की 
रक्षा के लिए पाँच हजार सैनिक थे जीकि स्वयं विद्रोह के लिए उत्कठित थे । इनको 
नियंत्रित करने के लिए मात्र वीस गोरे सारजेंट वहाँ थे । निकटतम श्रंग्रे जी सेना की 
छावनी वम्बई प्रेसीडेंती में स्थित थी | ऐसी स्थिति में वास्तव में अ्रंग्र जों के लिए 
भावी संकट गंभीर चिता का विपय बन गया था ।* परन्तु लारेन्स ने इस विकट 
परिस्थिति में भी अपना धैर्य कायम रखा | ,इस परिस्थिति के मुकाबले के लिए 
लारेस ने सभी रियासतों को अपने-प्रपने क्षेत्र में शांति बताएं रखने श्ौर अंग्रेज 
सरकार की सहायता के लिए सेनाओं को तैयार रखने की अ्रपील की थी ।६ 
राजपुताना के केन्द्र में स्थित होने के कारण, अजमेर का सामरिक दृष्टि से 
बहुत महत्व था । यदि विद्रोहियों का अजमेर पर अधिकार हो जाता तो राजपुताना 
में अंग्रेजों के हितों को निस्‍्संदेह आघात लगता । अजमेर शहर में भारी मात्रा में 
गोला बारूद, सरकारी खजाना भौर सम्पत्ति थी। यदि ये सब विद्रोहियों के हाथ पड़ 
जाता तो उनकी स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ हो जाती। श्रजमेर में भारतीय सैनिकों की 
केवल दो कंपनियां ही तैनात थीं और उन्हें भासानी से विद्रोह के लिए राजी किया 
जा सकता था। ऐसी हालत में अजमेर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यावर से दो 
मेर रैजीमेंट बुलाली गईं थीं ताकि स्थानीय सिपाहियों द्वारा बगावत की योजना 
बताने से पूर्व ही स्थिति पर नियंत्रण किया जा सके ।४ एक' मामूली पैदल सेना भी 
डीसा छावनो से श्रजमेर बुलाली गई थी ॥४ कोटा पलटन को भी “ तत्काल प्रेजमेरं 
पहुंचने के भादेश भेज दिए गए थे ,£ परन्तु इन आ्रादेशों के पहुँचने के (व हीं देवली 
स्थित पलटन ने आगरा के लिए कूच कर दिया था। कुछ दिनों से बाजारों भौर 
छावनियों में दिल्ली से संदेशवाहक फकीरों के वेश में पहुंच कर विद्रोह का संदेश 
प्रसारित कर रहे थे और सर्ेन्न अफवाहों का वाजार गर्म था। अ्रफसरों को यद्यपि 
यह विश्वास था कि उनके मातहत सिपाही दंगा नहीं करेंगे तथापि संपूर्ण रांजपुताना 
में व्याप्त असंतोष को देखते हुए उन पर पुरा भरोसा संभव मेंहीं था। झाशेंका का 
एक श्ौर कारण यह भी था कि अजमेर में बंगाल नेटिव प्रार्मी की परदवंहवीं रेगी- 
मैंट थोड़े समय पहले ही मेरठ से झराई हुई थी, और इसमें पूरविया सिपाही: भरे पढ़े 
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थे ।१० इनको विद्रोह के लिए भड़काना बहुत झ्ासान था। श्रतएव इनकी जगह 
मेरों को तैनात किया गया। पहाड़ी, भ्र॑सम्य तथा नीची जाति के होने के कारण 
मेरों की विद्रोहियों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं थी । मेरों के कारण ही 
अजमेर में विद्रोह न हो सका और सम्पूर्ण राजपृताना में विद्रोही शक्तियां सबल न 
हो सकीं ।१ १ 

सौभाग्य से राजपूताना की सभी रियासतों ने पूर्णोतः अंग्रेज मेत्री का परि- 
चय देते हुए श्रंग्रेजों की खुलकर सहायता की | इसका कारण यह भीथाकि 
अंग्रेजों के संरक्षण के कारण ही ये रियासतें मराठों और पिडारियों के भय॑ं- 
कर ब्रातंक और लूठ से वच पाई थी ॥१९ सत्‌ १८०३ से लेकर सद्‌ १८१७ तक 
इन चौदह्‌ वर्षों में मराठों ने इन राजघरानों को जिस तरह लूटा और पझ्पमानित 
किया था उसका सहज अझनुमाच संभव नहीं है। सद १८४७ तक के गत चालीस 
वर्षों में मराठों की वर्बेर प्रवृत्ति और उनके श्रत्याचार को लोग भूले नहीं थे ।१३ 
इसके अतिरिक्त इन रियासतों में आपसी तनाव एवं कलह की स्थिति भी बनी हुई 
थी | कई राजपरानों के प्रति वहीं के ठाकुरों में असंतोष फैला हुआ था । इसलिए 
इन राजघरातों को अंग्र जों के संरक्षण की प्रावश्यक्ता बनी हुई थी। इन राजघ- 
रानों की श्रापस में भी नहीं वतती थी । इनमें राजनीतिक दृरदर्शिता न होने से के 
राजनीतिक घटनाचक्र को समभने में असमर्थ थे ।१४ मराठा शअ्रत्याचारों के सौ 
वर्ष और तत्पश्चात्‌ पिंडारियों की भारी लूट-खसोट ने राजपुताना के इन शासक 
राजघरानों को इतना पंग्रु बता दिया था कवि वे बगावत का श्पेक्षा अंग्रे ज-संरक्षण 
को ज्यादा पश्रच्छा समभते थे । इन लोगों को यह भी भय था कि बगावत के फल- 
स्वरूप अंग्रेजों की शक्ति क्षीण होने पर उनके भ्रघीन असंतुष्ट ठाकुरों को सर उठाते 
देर नहीं लगेगी । ध्तएवं विद्रोही सैनिकों को राजपूताने के किसी भी राजघराने से 
कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और न उन्हें इवकी सहानुभूति ही मिली । यही कारण 
था कि सन्‌ १८५७ के विद्रोह के इतिहास में राजपुताने के किसी भी राजघराने द्वारा 
ब्रिटिश विरोधी भुमिका निभाएं जाने का उल्लेख तक नहीं मिलता है ।१४ उन सभी 
राजाओं को, जिन्होंने इस संकटकाल में मार्गदर्शन चाहा था-यही “मेक” वलाह 
दी गई थी कि वे टदढ़तापूर्वक अंग्रेजों का साथ वफादारी से निभाएं १६ 

उन दिनों नसीराबाद छावनी में देशी पलटन की १५वीं और ३०वीं 
इन्फेन्द्री, भारतीय तोपखाना टुकड़ी भौर फर््ट वम्बई लांससे के सैनिक थे । १५वीं 
भारतीय इन्फेन्ट्री १ मई, १८५७ को ही मेरठ से आई थी । यद्यपि नसीराबाद छावनी 
के सैनिक बगावत के लिए अत्यधिक उत्सुक ये तथापि अंबाला से भारतीय इन्फेन्ट्री 
की जो दुकड़ी रायफल प्रशिक्षण प्राप्त कर गंभीरसिह जमादार के नेतृत्व में नसीरा- 
याद लौटी थी, उसने यहाँ के सैनिकों को विश्वास दिलाया कि एन्फील्ड रायफलों 
और कारतूसों में ऐस्ती कोई चीज नहीं थी जिससे धर्म या जाति को खतरा हो । 


ञ् 
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इस कारण वे कुछ समय तक हथियार उठाने में मरिककते रहे । परन्तु मेरठ में 
सैमिक विद्रोह के समाचार ने उनमें विद्रोह की भावना प्रज्ज्वलित कर रखी थी।१५ 
प्रत्येक सैनिक टुकड़ी विद्रोह का साथ तो देता चाहती थी परन्तु पहल कदमी नहीं 
करना चाहती थी ।१८ अंग्रेज इन अफवाहों से बुरी तरह भयभीत थे। उन्होंने 
सैनिक केन्द्र की रक्षा के लिए छावनी में फसटे लांससे के उत्त सैनिकों से, जो वफा- 
दार समझे जाते थे गश्त लगवाना श्रारंभ कर दिया था तथा गोले भर कर तोपें 
तेयार कर रखी थीं | १४ 


सरकार ने सिपाहियों के संदेह मिटाने के लिए जितने प्रयास किए उतनी ही 
झाग और भड़की । सरकार द्वारा चिकने कारतूसों को हटा लेने के श्रादेश ने इनमें 
और संदेह उत्पन्न कर दिया था। एक ओर नई अफवाह उनमें फैल गई थी कि 
उनका धर्म नष्ठ करने के लिए आटे में हड्डियों का चुरा मिलाया गया है । जब उनसे 
अजमेर के खजाने व शस्त्रागार का भार सौंप देने को कहा गया तो सिपाही भड़क 
उठे व २८ मई, १८५७ को दिन के तीन बजे खुले विद्रोह पर उतारू हो गए ॥१* 


१५वीं नेटिव इन्फेन्द्री के सिपाहियों ने तोपखाने के सिपाहियों को शझपने 
साथ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया था । अफसरों ने अपने सैनिकों को सम काने 
का प्रयास किया परल्तु निष्फल रहे । यद्यपि १७वीं नेटिव इस्फेट्री ३० मई, १८५७ 
तक हिचकिचाहठ के कारण सक्रिय कार्यवाही से अलग रही परल्तु श्रंत में जब १५ 
वीं इन्फेन्द्री के जवानों ने उन्हें भी ललकारा तो वह इनके साथ मिल गई । यहाँ तक 
कि लांससे (संगीनधारी सेनिक) जिनके वारे में मान्यता थी कि वे वफादार बने 
रहेंगे, अपने दो भ्रफसरों और तोपखाने के साथ विद्रोहियों से मिल गए ) जब उनको 
विद्रोहियों पर गोली चलाने का भ्रादेश दिया गया तो उन्द्रोंने हुवा में गोली चलाकर 
आदेश का पालन किया । विद्रोही तोपों से पहला गोला दगते ही लांससे ने भी क्‍भपनी 
कतारें भंग कर दीं च इधर-उधर बिखर गए । उनके जो अफसर उन्हें समभाने के लिए 
श्रागे बढ़े वे मारे गए अथवा घायल हुए । इन अफसरों में से एक श्रफसर न्यूबरी के 
विद्वोहियों ने टुकढ़े-टुकड़े कर दिए ॥११ 


अधिक समय तक मुकावला करना व्यर्थ समझ कर क्नेंल पैन्नी ने लांससे को 
वापस बुला लिया शोर सभी अधिकारियों ने यहाँ से हट कर व्यावर पहुँचने का 
फैसला किया । बागी सिपाहियों की तोपों से पहला गोला दगते ही अंग्रेज अधिका- 
रियों ने छावनी से अपने वीवी-बच्चों को सुरक्षा के लिए व्यावर ,रवाना कर दिया 
था । लांससे ने इनके प्राणों की रक्षा करने में श्रपती स्वामीभक्ति का परिचय दिया 
ओऔर उनके भागने के मार्ग की विद्रोहियों से रक्षा करने में सहयोग दिया । यह टोली 
पूरी रात तक मटकती हुई दूसरे दिन ग्यारह वजे व्यावर पहुंची । वहाँ कमिश्नर 
कर्नल डिक्सन से भ्रविवाहितों एवं सैनिक श्रफसरों के ठहरने की व्यवस्था श्रपने यहाँ 
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की तथा महिलाडों और बच्चों को डाक्टर स्मॉल झौर उनकी पत्तनि ने श्रपने यहाँ 
ठटद्दराया । १९ इस टोली को रातभर परेशानी एवं मार्ग की भारी असुविधाओं का 
सामना करना पड़ा । ये लोग चहाँ जबतक कि विद्रोही सैनिकों ने दिल्‍ली की ओर 
कूच नहीं कर दिया तबतक मेरवाड़ा बटेलियन की सुरक्षा में रहे । उसके बाद 
सैनिक अधिकारी अ्रजमेर लौट गए जहाँ उन्हें वैरक खंडहरों के रूप में मिलीं । 
महिलाएं भौर वच्चे जोघपुर महाराजा के निमंत्रण पर वहाँ चले गए | महाराजा 
ने इन्हें लाने के लिए वाहन एवं सुरक्षा के लिए अपने सेनिक भेज दिए थे। नसीरा- 
बाद से व्यावर भागते समय मार्ग में लांसस के कर्नल पेन्नी को रास्ते में दिल का 
दौरा पड़ा जिस कारण घोड़े से सड़क पर गिरकर उसका देहान्त हो गया । १३ 

अंग्रेजों के छावनी से भागत्ते ही वहाँ श्रराजकता फैल गई थी । घरों को झाग 
लगा दी गई, तिजोरियां तोड़ दी गई और प्राप्त घन विद्रोही सैनिकों ने वेतन के 
तौर पर झ्रापस में बाँठ लिया था। लुट के सामान का लाइन्स में ढेर लगा दिया 
गया था । इन विद्रोही सैनिकों ने व्यर्थ में रक्तपात नहीं किया । बगावत के समय 
जो चार श्रफसर घायल या मृत हुए उन्हें छोड़कर एक बूंद खूब नहीं गिरा भर न 
कत्लेग्राम ही हुआ । ३०वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपने अफसरों के हाथ तक नहीं 
लगाया । इन अ्रफसरों में से एक भ्रफसर कैप्टिन पैनविक सांयकाल श्राठ बजे तक इन 
लोगों के साथ रहे परन्तु जब १५वीं इस्फेन्ट्री ते उन्हें स्पष्ट हिंदाभ्रतें दीं तो मज- 
बूरन इन्हें भी अन्यत जाता पड़ा । मार्य में इनकी सुरक्षा के लिए पाँच सैनिक तैनात 
कर दिए गए थे। ३०वीं पलठन के अन्य भ्रधिकारी पूरी रात और दूसरे दिन भी 
झपने सेनिकों के वीच ठहरे रहे । एक सौ बीस सेनिकों की एक दुकड़ी अपने भार- 
तीय श्रफसर के साथ पूरी वफादार रही तथा उसने इस भगोड़े अधिकारियों को 
ब्यावर तक सुरक्षित पहुँचाने तक में सहायता दी १४ 

छावनी को तहस-नहस करने के बाद, विद्रोही सेनिकों ने अविलंव दिल्‍ली 
की तरफ प्रस्थान किया । लेपिटनेन्ट वॉल्टर तथा हीथकोट डिप्टी क्वार्टर भास्टर 
ने जोधपुर श्रौर जयपुर की सेनाओं की मदद से इन्हें घेर कर खदेड़ने का प्रयत्त भी 
किया परन्तु असफल रहे । इन्होंने १८ जून को दिल्‍ली पहुँचकर अंग्रेज पलटन पर, 
जो कि दिल्‍ली का घेरा डाले हुई थी पीछे से आ्राक्मण किया | दूसरे दिच दोनों 
के बीच कड़ा संघर्ष हुआ जिसमें अंग्रेज सेना पराजित हुई ।** 


विद्रोही सैनिकों ने अजमेर पर आक्रमण करने के बजाय सीधे दिल्ली की 
शोर प्रस्थान किया । इसका एक कारण यह भी था कि उनके पास पहले ही लूट 
का माल था श्ौर वे प्रव अधिक समय खराब करने की स्थिति में नहीं थे । अजमेर- 
शस्त्रागार पर भ्रधिकार करता कठिन कार्य था । उस समय यह अफवाह जोरों पर 
थी कि दौसा से अंग्रेज पलटत श्रजमेर पहुंचने वाली है । एक महत्वपूर्ण कारण यह 
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भी था कि इन सिपाहियों में बहुतों के साथ उनके बीबी-बच्चे भी थे ।१९ उन दिनों 
विद्रोहियों का लक्ष्य दिल्‍ली था; इसलिए शायद उन्हें विद्रोह के बाद सीधा दिल्ली 
पहुँचने का निर्देश मिला होगा । 

१५वीं नेटिव इन्फ़ स्ट्री के एक अधिकारी ई. टी. प्रीचार्ड ने विद्रोहियों की 
दिल्‍ली कूच के बारे में बताया कि यद्यपि सड़कें खराब थीं ओर उनके साथ लुट का 
अत्यधिक सामान था तथापि वे तेजी के साथ दिल्‍ली की झोर बढ़ रहे थे। वे अपने 
लूट के माल की बिना परवाह किए तेजी से आगे बढ़ते गए । कई बागियों ने तो 
अपनी लूट का माल रास्ते के गाँवों में ही लोगों के पास छोड़ दिया। प्रीचार्ड ने 
एक महत्वपूर्ण तथ्य यह बतलाया कि “राजपृताना की रियासतों के सैनिक अपने 
साथ अंग्रेज अफसरों के होते हुए भी इन बागी सिपाहियों पर आक्रमण करने में 
हिचकिचाते ही नहीं ये वल्कि उनकी सहानुभूति भी इन विद्रोहियों के साथ थी 
क्योंकि उनका भी यह विश्वास था कि श्रंग्रेजों ने उनके घर्मं में हस्तक्षेप किया है।/*७ 

यह वास्तव में आश्चयेंजनक बात है कि विद्रोही सैनिकों ने श्रजमेर की स्थिति 
का लाभ नहीं उठाया । अ्रजमेर में प्रतिरक्षा कार्यवाहियों के लिए नियत' श्रंग्रेज 
अधिकारियों का न केवल खाता-पीना श्रौर सोना हराम हो गया था बल्कि वे इतने 
हताश हो गए थे कि तनिक सा संदेह होने पर उक्त सैनिक को फांसी पर लठका 
दिया करते थे । जोघपुर के महाराजा ने एक बड़ी फौज अंग्रेजों की सहायतार्थ 
अजमेर भेजी थी, परन्तु इस फौज का व्यवहार बड़ा ही श्रपमानजनक था । इस- 
लिए इन पर पूर्व विश्वास नहीं होने के कारण इसे वापस भेज दिया गया था। 
नसीराबाद के विद्रोही सैनिकों ने अजमेर की इस कमजोर स्थिति से किसी तरह का 
लाभ नहीं उठाया ! वे भ्राईंचयंजनक जल्दबाजी से दिल्‍ली की ओर कूच कर गए ।*९ 
यही आहूवा के विद्रोहियों ने भी किया जिसका नेतृत्व मारवाड़ के सात ठाकुर कर 
रहे थे । वे पहले दिल्‍ली पहुंच कर बहादुर शाह की सेवामें उपस्थित होना 'धाहते 
थे तथा उनके फरमान हांसिल करने के बाद श्रजमेर पर आक्रमण करना चाहते 
थे ।*९ केप्टिन शॉवस ने अंग्रेजों के हाथ लगा जो गुप्त पत्र-व्यवहार इस संबंध में 
ए., जी. जी. को प्रस्तुत किया उसके भ्रनुसार दिल्ली के विद्रोही नेताझ्रों ने भ्राहुवा के 
विद्रोहियों को पहले दिल्‍ली पहुंचने का आदेश दिया था । यदि इस संदर्भ की सभी 
कड़ियों को जोड़ा जाए तो यहू तथ्य स्पष्ट रूप से सामने झ्रा जाता है कि विद्रोहियों 
ने दिल्‍ली की श्रोर पहले कुच इसलिए किया क्योंकि वहाँ उनकी उपस्थिति नितांत 
श्रावश्यक थी और वे वहाँ से मुगूल सम्राट का फरमान प्राप्त कर अपनी गतिविधियों 
झौर कार्यवाहियों को संवेघानिक रूप देना चाहते थे। यह स्पष्ट करता है कि 
सर्वोच्च सत्ता से अधिकृत होने की भावना उनमें लूटपाट करने की श्रपेक्षा कहीं 
झधिक थी । दिल्ली में एक सर्वोच्च सत्ता की स्थापना हो गई थी जिसे प्रतीक, मान- 
कर वे लाखों लोगों को अपने पक्ष सें कर सकते थे ।१९ नसीराबाद के विद्रोही 


१८५७ का विद्रोह और अजमेर २४७ 


सैनिक बड़ी ही आसानी से श्रजमेर पर अधिकार करने की स्थिति में थे । वे इसे 
लूटकर प्राप्त धन से अपनी स्थिति को और भी मजबूत बना सकते थे । परन्तु ऐसा 
प्रतीत होता है कि हिन्दू भौर मुसलमान दोनों की ही भ्रांखें इस उथल-पुथल के दिनों 
में देहली और वहादुरशाह्‌ पर टिकी हुई थी ।3) नीमच-छावनी के विद्रोही सैनिकों 
ने दिल्ली और आगरा को झूच करते समय मार्ग में देवली को छावनी को आग लगा 
कर सम्पूर्ण गोला-वारूद अपने अधिकार में कर लिया था ।3४ 


इस उथल-पुथल के काल में ए. जी. जी. जनरल पेट्रिक लॉरेंस को विद्रोहियों 
पर आक्रमण की श्रपेक्षा अ्रजमेर की रक्षा अ्रधिक शत्रिय थी। अजमेर में किसी भी 
तरह सैनिक गतिविधि का श्रर्थ उनके हृष्टिकोण में इस सम्पूर्ण प्रांत का अंग्रेजों के 
विरुद्ध उठ खड़े होता था । वह ऐसा संकठ मोल लेने को तैयार नहीं थे ॥33 

अजमेर की स्थिति हरमेजेस्टीज इन्फ़रन्ट्री भौर १२वीं बम्बई इन्फस्ट्री के 
वहीं पहुंचने पर सुदृढ़ हो गई थी । कर्ेल लॉरेंस अ्रजमेर-मेर॒वाड़ा के चीफ़ कमिश्नर 
के रूप में इत फौजों का भार स्वयं सम्हालने आबू से श्रजमेर आ गए थे । अजमेर 
के किले की मरम्मत करवाकर छ: माह के लिए राशन फौज के लिए वहाँ इकट्ठा 
कर लिया गया था। लॉरेंस के दिमाग़ में अंग्र जी नीति का मुख्य लक्ष्य यही था कि 
भ्रजमेर तथा वहाँ के गोला बारूद और खजाने की सुरक्षा की जाए। उनके अपने 
शब्दों में “प्रजमेर के महत्व को भ्रुलाया नहीं जा सकता था। राजपूताना के लिए 
उसका महत्व उतना ही था, जितना उत्तरी भारत में दिल्‍ली का है श्ौर वहाँ पर 
विद्रोह होने का अर्थ असंतुष्ट तत्वों का ध्यान उसकी श्रोर आ्राकर्षित हो जात्ना है ।” 
सब १८५४८ में भारत सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में ब्रिगेडियर जनरल लॉरेंस 
ने लेपिटनेन्ट कत्तेल की सेवाश्रों की मुक्त कंठ से सराहना की, जिन्हें भेरों का पूरां 
सहयोग प्राप्त था । उसके द्वारा की गई उचित व्यवस्था के कारण विद्रोही तत्व 
श्रजमेर जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहर में हाथ डालने से कतराते रहे ॥3४ 


सब्‌ १८४५७ के उथल-पुथल भरी हलचल का अंत होने पर अंग्रेज प्रशासन 
ने इस बात में गव॑ का अनुभव किया कि राजस्थान में उपद्रव केवल नियमित सैनिकों 
तक ही सीमित रहा और इसका राजघरानों और श्राम जनता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा । अंग्रेजों ने इस पर भी संतोष प्रकट किया कि वे सभी लोग उनके साथ रहे, 
जिनके पास “धन-दौलत, संपत्ति और प्रतिष्ठा थी ।73* 


स्जध्याय्य १० 


१. द्रेबर-ए चेप्दर ऑफ दी इंडियन म्यूडिनी (१६०५) पृ० २, खड़गावत-- 


श्४्पं 


१९वीं शताब्दी का श्रजमैर 


राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल श्रॉफ १८५७ (१६५७) पृ० १४-१५ ॥ 
खड़गावत-वही पृ० २१ ॥ 

ट्रेवर-ऐ चेप्टर श्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिती (१६०५) पृ० २॥ 

हॉम्स-ए हिस्द्री श्रॉफ दी म्यूटिती (१८६८) प्रु० १४८, ट्रेबर-ए 
चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६६) पृ० ३ । 


५. ज्वालासहाय-लॉयल राजपुताना (१६०२) पृ १६०-२६५ । 
६. हॉम्स-ए हिस्द्री श्रॉफ दी म्यूठिनी पृ० १४८, ट्रंवर-ए चेप्टर श्रॉफ दी 


हून्डियन स्यूटिनी पृ० ३ (१६०५) । 

झ्राई० आर० कॉल्विन द्वारा डिक्सन को पत्र जिसमें उन्‍हें श्रजमेर स्थित 
शस्त्रागार को मेरों की रखवाली में सौंप देने के बारे में राय माँगी गई 
थी; दिनांक १६ मई, १८५७॥ डिक्सन का कॉल्विन को पत्र दिनांक 
१६ मई, १८५७ । 


डिक्सन द्वारा लेंस को पत्र, दिनांक २५-४-१८४७ ! 


€. हिक्‍्सन द्वारा कोटा सैनिक टुकड़ी के कमान्‍्डर कीप्टिन डेनियल को पत्र, 


१०, 
११. 
१२. 


१३. 
१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


श्पः 
१६. 


ब्यावर दिनांक १८-५-१८५७ । 

डिक्सन द्वारा कॉल्विन को पत्र दिनांक १६ मई, १८५७ । 

ट्रेवर-ए चेप्टर ऑफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१६०५) प० ३ से ४ । 
खड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्ट्रगल झॉफ १८४७ (१६५७) 
भूमिका पृ० ५। 

मुंशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपुताना (१६०२) । 

खड़गावत-राजस्थान रोल इन दी स्टूगल श्रॉफ १८५५७ (१६५७) पृ० ५ 
(भुमिका) । 

उपयु क्त भूमिका पु० ३, ४, ५। 

राजस्थान के नरेशों द्वारा प्रदान की गई सहायता के बारे में लसॉरेन्स की 
रिपोर्ट हाउस ऑफ कॉमन्स पेपर सं० ७७ पु० १३०, श्रनुच्छेद १२० से 
१३०। (१८६०)। 

पत्र सं० १०७-ए-७८४ दिनांक २७ जुलाई, १८५८ ए. जी. जी. द्वारा 
भारत सरकार को पत्र दि० २७ जुलाई, १८४५ संख्या १०७-ए-७८४ ॥ 
डिक्सन द्वारा लॉरेंस को पत्र, ब्यावर दिनांक २३-४५-१८५७। 

मुंशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना, (१६०२) पृ० १६७-१६९८५ | 
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२०. ' फाइल सं० १७६९-१८५७, पत्र सं० १६३ ब्रिगेडियर जनरल पी० लॉसेंस 


२१. 


२२. 


२३. 


रथ, 


२५. 
२६. 


२७. 


र८. 


२६. 


३०, 
३१- 


द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नमेन्ट उत्तर-पश्चिमी सूबा सरकार को पत्र सं १६३, 
मुंशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) एृ० १६८-१६६ । 
कर्नेल पेन्ली द्वारा ब्रिगेडियर जनरल पी० लॉसरेंस को पत्र दि० १ जून, 
१८५७, मुशी ज्वालासहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ० १६६, 
प्रीचार्ड, म्यूटिनीज इन राजपुताना (१८६०) पृ० ४६ | 


राजपूताना फील्ड फोस कमांडर द्वारा ए. जी. जी. माउंट आयू को पत्र 
दि० २९ मई, १८५७ संख्या १०७-ए-७५९, ए. जी. जी. द्वारा भारत 
सरकार को पत्र दि० २४ जुलाई, १८५५ 

डिक्सन द्वारा लेफ्टि० गवर्नर उ० प्र० सूबा सरकार को पतन्न दिनांक ८ 
जून, १८५७ हॉम्स-ए हिस्ट्री श्रॉफ दी इन्डियन म्यूठिनी (१८६८) 
पृ० १६१ ॥ 

ट्रेवर-ए चेप्टर श्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिती (१६०५) प० ५, हॉम्स-ए 
हिस्द्री श्रॉफ दी इन्डियन म्यूटिनी (१८६८), पूृ० १५१॥ गरुशी ज्वाला- 
सहाय-लॉयल राजपूताना (१६०२) पृ० २००-२०१ । 

उपयुक्त । 

इस आशय के तक ट्रवर ने प्रस्तुत किए है, परन्तु वास्तविकता यह थी 
कि ये दिल्ली की ओर इसलिए शीघ्र रवाना हो गए क्योंकि संभावित खतरे 
को देखते हुए वहाँ उबकी उपस्थिति भ्रावश्यक हो गई थी । खड़गावत- 
राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल श्रॉफ १८५७ | पु० १८ । 

आई० टी० प्रीचार्ड, जो प्रारम्भ में देशी पलटन में एक अफसर थे तथा 
बाद में दिल्‍ली गजठ के संपादक के रूप में कार्य किया था, राजपूताने में 
विद्रोह की घटनाओ्रों पर अपने लेख लिखे थे जिनका प्रकाशन सन्‌ १८६० 
में हुआ था । 

ट्रंवर-ए चेप्टर ग्लरॉफ दी इंडियन म्यूटिनी (१६०५) पृ० ६, प्रीचार्ड- 
स्यूटिनीज इन राजपुताना (१८६०) 

केप्टिन शॉवर का ए. जी. जी. राजपूताना को पत्र, दिवांक २५-३- 
१८४५८ । 

मौलाना झ्राजाद-भूमिका, डा० सैत का १६५७ (१६५७) | 
खड़गावत-राजस्थान्स रोल इन दी स्ट्रगल झ्रॉफ १८५७ (१६४५७) पृष्ठ 
२०१॥ 


२६५ (६वीं गताब्दी का प्रजमेर 


३२; वी पी लॉपल द्वारा बोष्टित करार को पत्र दिनांक जूते, वी० पी० 
ताप द्वारा कांत डुरांह को पत्र । (राज० रा० प्रभितेवागार)। 


३३ गाँव :-ए मिर्तिंग चेप्टर ऑफ़ दी इखियत स्यूटवी (१६४५) 
[८ ४६ 
ट्रंवर :-ऐ चेप्टर ग्रॉफ दी इस्ियत स्यूदनों ((९०१)'पृ० ५। 
पड़ावत :-जस्थाक रोत इन दी छल श्रॉफ १५१७ (१९४७) 
प्ठ २२-२३ | 
३४, ट्रेवर :--( भेप्टर प्रॉक दी इंडियन स्यृष्नी (!६०५) १० १४। 


२१, सढ़गावत :-राजघास रोते इन दी रटृगत प्र १५१७ (७ 
४४-६६ | 
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११ 


राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल 


अंग्रेज सरकार की हमेशा यह नीति रही थी कि रियासतों का प्रशासन अंग्रेज 
प्रशासन के मुकावले खराब दिखता रहे ताकि देशी शासकों की तुलना में जनता 
अंग्रेज शासकों को श्रच्छा समझे | इस कारण अ्रजमेर-मेरवाड़ा में राजनीतिक झौर 
सांस्कृतिक उन्नति राजपुताना की रियासतों से ज्यादा होचा स्वाभाविक था ! भ्रजमेर 
के सम्पन्न लोगों में शिक्षा प्रसार के साथ-साथ शर्म: शने: शिक्षित समुदाय के बीच 
राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी | यह राजनीतिक चेतना एक छोटे से समु- 
दाय तक ही सीमित रही और कभी भी खुलकर विस्तृत जन चेतना का स्वरूप नहीं 
ले पाई । उन्तीसवीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल की क्रांतिकारी हलचलों का प्रभाव 
भ्रजमेर पर भी दिखाई देने लगा । 


बंगाल के देशभक्त क्रांतिकारियों के साहित्य “बत्तमान रणनीति” और 
“मुक्ति कोन पंथ” से यहाँ के नौजवान श्रत्यंत प्रभावित हुए थे। “बंग-मंग” के बाद 
ही अजमेर में ऋ्रांतिकारियों की गतिविधि आरम्भ हुई | क्रांतिकारी “स्वराज्य ' प्राप्त 
करना चाहते थे । इनकी यह मान्यता थी कि स्वराज्य-प्राप्ति के लिए डकैती झौर 
हत्याएं पाप नहीं हैं। " अंग्रेज सरकार के प्रति रोष एवं उसे उखाड़ फैकने की 
भावना इनमें भी उतनी ही तीतऩ् थी जितनी कि बंगाल के भ्रातंकबादियों में थी। * 
इन लोगों ने झजमेर में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार-हेतु शिक्षण संस्थाओं का 
जाल सा विछाकर उत्तके माध्यम से विदेशी शातत्तन के प्रति असंतोष की भावना 
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जागृत करना प्रारम्भ किया | गैरीवाल्डी और मंजिनी उनके आदर्श थे श्ौर उनकी 
विचारधारा इन क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्लोत थी । 3 


उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में अजमेर-मेरवाड़ा में जो राजनीतिक चेतना 
बढ़ी उसके प्रेरणा स्रोत बंगाल और महाराष्ट्र के ऋतिकारी थे। राजपूताना की 
सस्क्ृतिक विरासत के प्रति अ्रगाघ श्रद्धा होने के कारण बंगाल के क्रांतिकारी इस 
प्रान्त के प्रति आकपषित हुए थे। राजपूताना ने महाराणा प्रताप व दुर्गादास जैसे 
वीरों को जन्म दिया था जिनकी वीरता की कहानियां पुरे भारत में प्रचलित थीं ॥ 
इन महापुरुषों की जीवनगाथा कऋरांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी । बंगाल में 
ऋरांतिकारी पड़यंत्रों का सृत्रपात महाराणा प्रताप और राठोड़ वीर दुर्गादास के देशा- 
भिमान एवं वलिदान की प्रेरणास्पद भावनाओं का प्रतिफल था। * उचद्नीसवीं सदी 
के बंगला साहित्य को राजपूताना के शुरवीरों के शौयंपूर्ण संघर्ष से प्रेरणा मिली थी । 
अतएव बंगाल के क्रांतिकारियों का राजपूताना के प्रति श्राकषित होना स्वाभाविक 
था। अरविंद घोष द्वारा कई बार राजपूताना का दौरा करने श्रौर यहाँ के लोगों में 
देश प्रेम जागृत करने के उनके प्रयासों की पृष्ठभूमि में यही भावना काम कर रही 
थी। राजस्थान में उस समय शस्त्र कानुन लागू नहीं था। इसलिए देश भर के 
क्रांतिकारियों को यहाँ श्रासानी से सस्ते भावों में हथियार मिल जाते थे । * राज- 
पृताना के जागीरदार जिन्हें अंग्रेजी शासन ने कुचल दिया था, उनके प्रति तीज श्रसं- 
तोप को मन ही मन सुलगाए बैठे थे । कांतिकारी इसका अभ्पने हित में उपयोग करना 
चाहते थे । * भालावाड़ के महाराज राणा जालिमसिह द्वितीय को गद्दी से उतार 
कर उन्हें अंग्रेजों द्वारा निष्कासित करने की घटना ने भी लोगों की क्रोधारिति भड़का 
दी थी ।४ मेवाड़ में अंग्रेजों की प्रशासनिक तानाशाही का विरोध हाउस श्रॉफ 
कॉमन्स तक में प्रतिध्वचनित हुआ था भौर तत्कालीन अंग्रेज पोलिटिकल एजेन्द के 
विरुद्ध वहाँ गम्भीर आरोप लगाए गए थे । 5 


इस तरह की घटनाओं से बंगाल के ऋ्रांतिकारियों में यह धारणा बन चली 
थी कि राजपूताना की मरुभृमि में उन्हें श्रपने कार्य एवं गतिविधियों के प्रति व्यापक 
सहयोग एवं सहानुभूति प्राप्त हो सकेगी । राजपूताना के जागीरदारों के पास वे सभी 
साधन-ख्ोत उपलब्ध थे, जिनको सशस्त्र क्रांति में श्रावश्यकता पड़ती है | कर्नल टॉड 
द्वारा लिखित राजपूताना की शौये गाथाओं ने इस प्रान्‍्त को भारत भर में बीर शिरो- 
मण्िि के रूप में स्थापित कर दिया था। सुप्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार बंकिमचन्द 
चटर्जी श्र नाटककार डी० एल० राय को राजपूताना की यशगाथाओं से झपार 
प्रोत्साहन मिला था | अ्रतएव कांतिकारियों हारा राजपुताना के प्रति इसी भावना के 
वश झ्ाकपित होना श्रौर अपनी विद्बोही गतिविधियों के लिए राजपुताना को उपयुक्त 
- समभना स्वाभाविक था। * 
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राजपुतावा की प्राकृतिक विशिष्ठताएं, विस्तृत निर्जेन, मझूभूमि, भ्ररावली 
पव॑त की श्रेणियाँ, रेत के विशाल टीवे और अ्नुल्लंघनीय वन राजद्रोही के शरण देने 
झौर प्रंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए वरदान सिद्ध हो सकते थे । आर्य समल्‍ण के 
प्रवौतंक स्वामी दयानन्द भी इस वीर भूमि की निधियों से परिचित से लगते थे । 
उन्होंने भी धपनी गतिविधियों के लिए प्रमुखतः णाहपुरा, जोधपुर शझौर अजमेर को 
केद बनाया। इन सभी को यह-आशा थी कि प्राचीन परम्पसात्रों को पुन्जीकिति 
करने के उद्द इय से किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक, सामाजिक, धामिक और राज- 
नीतिक आन्दोलनों को राजपुताना के राजघराने और सामन्‍्त वर्ग की सहानुभूति 
प्राप्त होगी | इसी झाशा से सभी ने इस प्रान्त को अपनी गतिविधियों का केरुद्र 
खुना था । १९ 





झजमेर में राजनीतिक चेतना को जन्म देने वालों में खरवा के राव गोपाल- 
सिंह, बारहठ केसरीसिंह, भ्रज नलाल सेठों और सेठ दामीदरलाल जी राठी प्रमुख 
थे। ये सभी लोग प्जमेर के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासी थे। राव गोपालसिह 
झजमेर में खरवा के इस्तमरारदार थे । वारह॒ठ केसरीसिंह शाहपुरा के व सेढी 
झजु तलाल जयपुर के निवासी थे। वे सभी लोग जिन्होंने इनकी प्रत्यक्ष रूप से 
सहायता की थी उनका अजमेर से निकटतम सम्बन्ध था। १" दामोदरदास जी 
राठी क्रांतिकारियों की प्रत्यधिक श्राथिक मदद करते थे ; बाहर से भ्ाने वाले क्रांति- 
कारियों को श्राप भ्रपने यहाँ छिपाकर रखते थे। अरविन्द वावू व श्यामजीकृष्ण 
वर्मा भी श्रापके ही मेहमान रहते थे । उन्होंने स्वदेशी की भावना को वास्तविक रूप 
देने के लिए कपड़े का पहला कारखाना ब्यावर में खोला था। ?* क्रांतिकारी 
स्वामी कुमारातंद ने भी अपनी ग्रतिविधियों के लिए अ्रजमेर-मेरवाड़ा को केन्द्र बनाया 
था । राजस्थान के एक प्न्य प्रमुख क्रांतिकारी जो बाद में विजयसिंह पथिक के नाम 
से प्रस्यात हुए, खरवा में बस गश थे और राव गोपालसिंह के यहाँ काम करते थे । 
इस तरह झजमेर अपने निकटवर्ती क्षेत्रों सहित राजनीतिक विचारधारामं का केन्द्र 
बन चला था। श्री कम यह रस “नलाल सेठी, केसरीसिंह वारहठ, विजयतिह पथिक एवं राव 
' योपालसिह खरवा मिलकर “वीर भारत समा” नामक गुप्त कतिकासे संगटन 
कायम किया। इस संस्था का देश को दूसरी कंतिकारी संस्थाओं से सम्ब्ध था। १3 


ग्रजमेर के क्रांतिकारियों ने राजस्थान के जागीरदारों में अंग्रेजों के प्रति 
व्याप्त असंतोप का लाभ उठाने का भरसक प्रयत्वत किया | राजस्थान का सामन्ती 
वर्ग अंग्रेजों से असन्तुष्ट था, क्‍योंकि अंग्रेजों के हाथों उन्हें अपनी राजनीतिक एवं 
सैनिक शक्ति खोनी पड़ी थी । अंग्रेजों दवरा राजपूताना की रियासतों तथा अजमेर में 
प्रचलित किए गए नए नियमों से भी वे असंतुष्ट थे क्योंकि इनका उहँ श्य जागीरदारों 
को शक्तिहीन करवा था । वंदोबस्त की कार्यवाहियाँ, सैनिक सेवा की एवंज में सगद 
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राशि का भुगतान, सती-प्रथा पर रोक, जागीर एवं सैनिक दस्तों को मंग करने की 
नीति ने इन सामंती तत्वों को नाराज कर दिया था । १४ 


#४ स्वामी दयानंद के व्यक्तित्व ने भी अजमेर के लोगों की भावनाओं को इस 
दिशा में सबसे श्रधिक प्रभावित किया था । स्वामी दयाननन्‍द और उनके श्रनुयायिश्नों : 
से श्रजमेर को पश्रपनी गतिविधियों का केन्ध वनाकर यहाँ के लोगों में घामिक, राज- 
नीतिक चैतना के प्रसार में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने राजपूतों में वैदिक 
सभ्यता के पुनर्जागरण के लिए एक तीन्न उत्कंठा जागृत कर दी थी । १* 


राव गोपालसिह पर श्रायं समाज का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ था कि 
राजनीतिक जीवन के कठोर श्रनुभवों एवं वैचारिक परिवर्तनों के बावजूद भी यह 
प्रभाव शिथिल नहीं हुआ था । उनके राजनीतिक जीवन से सनन्‍्यास के बाद भी एक 
लम्बे समय तक यह प्रभाव बना रहा । १$ 


यदि झजमेर श्रपने सांस्कृतिक, सामाद्छिक, घामिक, शैक्षणिक भौर राजनी- 
तिक पुनर्जागरण के लिए किसी के प्रति ऋणी है तो उसमें सर्वोच्च स्थान र्थामी 
दयानन्द भ्रौर उनके श्रार्य समाज श्रान्दोलन का है । यह स्वामी दयानन्द के अनुया- 
गियों हारा स्थापित विभिन्न संस्थाञ्रों के श्रथक प्रयत्नों का ही फल था कि उच्होंने 
देश को चोटी के सुधारक और सा्वेजनिक कार्यकर्ता प्रदान किए । जिन्होंने श्रजमेर' 
में सामाजिक-राजनीतिक चेतना उत्पन्न की | अजमेर के लगभग सभी राजनीतिक 
कार्यक्रत्तामों ने प्रपत्ता प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा आये समाज के स्कूलों में ही ग्रहण 
की थी | १७ * 


अजमेर के प्रारम्भिक राजनीतिक कार्यकर्त्ताश्ों ने अपना राजनीतिक जीवन 
सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में आरम्भ किया था। राव गोपालतसिह ने श्रपना राज- 
नीतिक जीवन, श्रकाल पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता और निर्धन तथा राजपूत 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने से प्रारम्भ किया था। १5 इनका कार्य-क्षेत्र छोटे' 
जागीरदारों और भोमियों में था | हथियार इकट्टू करना इनका मुख्य कार्य था। 
पथिक जी जोकि उस समय भूपसिह के नाम से कार्य करते थे, राव साहब के निकट, 
के सहयोगी थे । १४ केसरीसिंह वारहठ से राजपूत परिवारों एवं चारखों में 
सांस्कृतिक जागृति लाने का बीड़ा उठाया | *" अजुनलाल सेठी ने तो अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही शिक्षा जगव्‌ एवं जैत समाज की सेवामें समपित कर दिया था । ५१ इन 
तीनों ही कऋ्रांतिकारियों में पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली के प्रति घोर भ्रुचि थी। ये । 
राजस्थानी तरुणों का जीवन पूर्णतः भारतीय आशा-पआ्राकांक्षात्रों के श्रनुकुल ढालना 
चाहते थे। उनकी श्रारम्भिक योजनाएं यद्यपि राजनीति से अछूती नहीं थीं, तथापि 
उनमें ऋांतिकारी उद्ं श्यों की कलक नहीं मिलती है । की 

उन्होंने उन्‍नीसवीं सदी के भ्रन्तिम दशक के श्रारम्भ में एक साथ राजस्थान 
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के तीन विभिन्न स्थानों से भ्रपना कार्य आरम्म किया था । ऐसा प्रतीत होता है क्रि 
उन्होंने ग्रपनी गतिविधियों को व्यापक रूप देने के लिए कोई योजना तैयार नहीं फी 
थी । इसकी गतिविधियाँ भी झ्ापस में सम्बध्पित नहीं थीं। सेटी अश्रजु नलाल जैनमत 
प्रवर्तक संस्थाएं चलाने के पक्ष में थे । केसरीपिंह का ध्यान धधिकतर राजपूत परि- 
धारों धौर चारणों पर केन्द्रित था। राव गोपालसिंह केवल राजपूतों को ही धागे 
जलाने के पक्ष में थे ।** उनका कार्य-क्षत्र भी धत्यंत सीमित था। इन श्रारम्मिक 
फार्यवाहियों का उहंश्य किसी भी तरह की श्रंग्रेज विरोधी गतिविधियां या हलचल 
पैदा करना नहीं था। वारहठ केसरीसिंह का घराता राजपताना में प्रस्यात था तथा 
उन्हें भापा और घामिक कथाशञ्रों का पंडित माना जाता था। शभ्रजु तलाल जी सेठी 
धपने बहिरूप पूर्रोतया प्राहंसक बनाए हुए थे ।१३७ राव गोपालपसिंह का राजपूताना 
के प्ंग्रेज समर्थक राजघरानों में भी सम्मान था। इन क्रान्तिकारियों की प्रारम्मिक 
गेतिविधियां शैक्षणिक एवं सामाजिक महत्व की थी । इस क्षेत्र में भी ये लोग एक 
सी नीति अ्रंगीकार करने में श्रदफल रहे । श्रपने आरम्भिक दस वर्षीय गण 
जीवन में ये छोग घैयें पुर्वक मूक शौर गुप्त रूप से श्षपने ही केन्द्रों में काम करवा 
अधिक पंसद करते थे श्ौर संयुक्त कार्यक्रम या एक संयुक्त नीति के गठन का प्रयस्त 
इन्होंने कभी नहीं किया ॥ 


ये क्रांतिकारी धीरे-धीरे बाहरी क्रांतिकारियों के सम्पर्क में श्राएं। श्यामजी | 

कृष्ण वर्मा ने व्यावर में राजपुताता कॉदन प्रेस और श्रजमेर में राजपुताना प्रिटिग 
प्रेस की स्थापना की थी। उसके प्रमाव से राजपुताना के सावेजनिक कायंकर्ताश्ों में 
देशभक्ति की गहरी भावना जागृत हुई | सेठ दामोदरदास राठी ने सन्‌ १६०६ के 
शासपास योगीराज धरविंद झौर लोकमान्य तिशक को एक गुप्त बैठक में झ्ामंत्रित 
किया था ।*४ एन बाहरी कार्यकर्ताओं को इस बात का श्रेय है छि उन्द्रोंने ही 
स्थानीय कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को एक निश्चित स्वरूप एवं नीति प्रदान की । 
उनके राजनीतिक विचारों में भारत घर्मे मद्यामंडल के स्वामी ज्ञानानंद के प्रयासों से 
शौर भी प्रधिक हढ़ता भ्राई ** राव गोपालसिह उनके साथ कलकत्ता गए, जहां 
वे प्रसिद्ध देश भक्त सुरेन्द्रभाथ बनर्जी, वीरेद्ध पाल, वीरेन्द्र घोष झौर देवेन्द्र के घनिष्ठ 
सम्पर्क में भ्राएं। इसी समय उन्होंने 'युगान्तर “बंदेमातरम्‌' और 'अमृत वाजार' 
पत्निका के सम्पादकों से भ्रापसी सम्पर्क स्थापित किया [* 





कलकत्ता से लौटने के बाद राव गोपालसिंह ने अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ 

तेजी से प्रारम्भ करदी थीं। अजुनलाल सेठी अंग्रेज शास्तित भारत के नेताओं के 

सम्पर्क में आए और उन्होंने बंगाल के स्वदेशी आंदोलत में भी भाग लिया तथा 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भी वे सम्मिलित हुए थे ।१७ 

' सब॒ १९०७ का वर्ष इन कार्यकताओं की सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियाँ 
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“एवं अंग्रेज विरोधी हलचलों के मध्य विभाजन रेखा सिद्ध हुआ ।.सत््‌ १६०७ के बाद| 
ही केसरीसिंह जी द्वारा स्थापित चारण राजपूत घोडिंग हाउस ने राजनीतिक गति- 
विधियों में माय लेना आरम्भ किया और भूमिगत “वीर भारत सभा” की स्थापना 
की मई ।१४ सब्‌ १६०७ में ही अजुनलाल सेठी द्वारा संचालित वर्धभाम विद्यालय: 
ने कार्य आरम्भ किया । इसी समय राव गोपालसिह ने प्ंग्रेजी विरोधी गतिविधियाँ 
प्रारम्भ की थीं ।*४ इस तरह सत्‌॒ १६०७ का पूर्ववर्ती काल वास्तविक कार्य की 
अपेक्षा उमंगों एवं कल्पनाओं का काल कहा जा सकता है | इसमें बंगाल के स्वदेशी 
श्रान्दोलनकारियों और बाहरी नेताश्रों से सम्पर्क स्थापित हुआ, जिन्होंने यहाँ के कार्य 
कर्ताप्रों की अस्पष्ट एवं अनिश्चित विचारों एवं गतिविधियों को मार्गदर्शन देकर 
स्पष्ठता प्रदान की । सन्‌ १६०७ से ही अजमेर-मेरवाड़ा ने क्रांतिकारी चरण में प्रवेश 
किया । इसे एक ओर योगीराज अ्ररविन्द श्ौर लोकमान्य तिलक से प्रोत्साहन मिला 

४वे दूसरी और वंगाल के उच्च क्रांतिकारी नेताग्रों का सहयोग प्राप्त हुआा । इससे. 
यहाँ की गतिविधियों को हृढ़ता एवं सुस्पष्ठता प्राप्त हुई । 


सद्‌ १६०७ का वर्ष यहाँ के क्रांतिकारी इतिहास का ही महत्वपूर्ण चरण है, 
परन्तु यह समूचे उत्तर भारत के लिए भी इतने ही महत्व का रहा | यह लगभग वही 
समय था जबकि पंजाब में और दिल्ली के झ्रासपास के क्षेत्रों में क्रातिकारियों की गति- 
विधियाँ तेज हो चली थीं और रासविहारी बोस के अनुयायिश्रों ने देश भर के प्रमुख 
स्थानों में भ्रपने केन्द्र स्थायित करने में सफलता प्राप्त की थी। सन्‌ १६९०७ के बाद 
ही दिल्‍ली में हरदयाल, श्रमीरचन्द, अवध बिहारी और वालमुकुन्द ने भ्पनी कार्य - 
वाहियां प्रारम्भ की थीं। सब १६०७ के वाद ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी शचीद्द्ननाथ 
सान्‍्याल ने बनारस में क्रांतिकारी अनुशीलन समिति स्थापित की ।3" सन्‌ १६०७ के 
वाद अजमेर का आारम्भिक क्रांतिकारी श्रांदोलन उत्तर भारत में क्रांति श्रांदोलन के 
प्रसार से पूर्णतः प्रभावित है । 


प्रजमेर में राजनीतिक जागृति का उद्भव मुख्यतया बंगाल के स्वतंत्रता 
आन्दोलन की प्रेरणा का प्रतिफल था। अंग्रेज-विरोधी उत्तेजना को शर्नः शनेः: 
स्वामी दयानन्द के धारमिक उपदेशों से भी आधार मिलता रहा । परन्तु यदि बंगाल 
झौर महाराष्ट्र के ऋतिकारी इस क्षेत्र के अपने साथियों को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान 
नहीं करते तो इस क्षेत्र में राजनीतिक जागृति की गति श्रत्यंत मंथर होती | राव 
गोपालसिह के बारे में बम्बई पुलिस ने ए० जी० जी० को सब्‌ १६०६ में ही यह 
सूचित कर दिया था कि उनके वारे में “इस तरह की बातें प्रचलित हैं कि उनका 
सम्पर्क राजद्रोही तत्वों से है भ्ौर वह स्वयं प्रवल अंग्रेज विरोधी हैं ।” ३१ 

“इन ऋंतिकारियों ने कई ऋतिकारी केन्द्र, वोडिंग हाउस और स्कूलों के रूप 
में खोले, जहाँ पर क्रांति के लिए प्रावश्यक प्रशिक्षण दिया जाता था ।3* जन-जागृति 
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पैदा करने में वे सफल नहीं हुए और न जन-साधारण में सावंजनिक चेतना उत्पन्न 
करना उनके लिए संभव हो था। उच्होंने शिक्षण संस्थानों का एक जाल सा बिछा 
दिया था जो राजनीतिक गतिविधियों के केन्द्र बच गए थे। वर्धभान विद्यालय में 
शिक्षा दी जाती थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक है तथा सशत्र 
क्रांति के लिए रिवॉल्वर और पिस्तोल क्रय-हेतु यदि डाका भी डाला जाथ तो कोई 
पाप नहीं है । ४ 


कसरीसिह के भारत में अंग्रेज सरकार के प्रति विचार बंगाल के क्रांतिका- 
रियो के समान राजद्रोहात्मक एवं विप्लवकारी थे। युवकों में काँतिकारी विचारधारा 
का प्रसार करने के उद्देश्य से उन्होंने कोटा में राजपूत बोरिंग हाउस और जोधपुर 
में राजपुत-चारण वोडिंग हाउस खोला था। अपने भाषसों में वे विद्यार्थियों के 
मस्तिष्क में यह बात कूद-कूट कर भरते थे कि शिक्षा-प्रसार के लिए आवश्यक घन- 
राशि यदि गलत तरीके से भी प्राप्त की जाती है तो इसमें किसी तरह का पाप नहीं 
है ।33 केसरीसिंह के सहयोग से सोमदत्त लाहड़ी और विप्णुदत्त अजमेर के आसपास 
के ग्रामों में राजद्रोहात्मक वातावरण बनाने में जुट गए थे। राव गोपालसिंह ने 
भ्रपने खर्चे से सोमदत्त लाहड़ी ओर नारायण्सिह को अजमेर में शिक्षा पाने में सहा- 
यता प्रदान की थी । इन दोतों ही श्रुवकों का कोटा-हत्याकाण्ड में प्रमुख हाथ था । 
उन्होंने गेहरसिह नामक एक नवयुवक को और तैयार किया था जी ज्रामों में प्रचार के 
लिए विष्णुठत्त का सहयोगी था | विप्णुदत वेतनमोगी अध्यापक के रूप में राव 
गोपालसिंह के यहाँ काम करते थे | अ्रजु नलाल सेठी की प्रसिद्ध ऋृतिकारी मास्टर 
अमीरचन्द, श्रववेशविहारी श्रौर वालमुकुन्द से अट्टूट मैत्री थी ।३४ ऐसा प्रतीत होता 
है कि विष्णुदतत इन लोगों के बीच कड़ी का काम करता था। बह सदा एक स्थल 
से दूसरे स्थल की यात्रा करता ही रहता था । सचीन्द्रनाथ सान्याल की झनुशीलन 
समिति के दो सदस्य खरवा भेजे गए थे जो बम वताने की कला जानते थे। 
मणीलाल और दामोदर निरंतर उत्तर प्रदेश और राजपूताना की यात्रा पर ही 
रहते थे ।3* -./ 


सत्‌ १६०७ में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट फल्कने लगा था। 
१४ मई, १९०७ को खरवा के दुकानदारों ने विदेशी शवकर बेचना बन्द कर दिया 
था। २३ जुलाई, १६०७ को अजमेर-मेरवाड़ा के जागोरदारों ने साहस जुटा कर 
झपने कष्ट एवं शिकायतों के समाधान के लिए एक सभा का आयोजन किया था | 
राव गोपाल्सि]ह ते २८ अक्टूबर को धर्म महामंडल की अजमेर में श्रायोजित एक 
सभा की अध्यक्षता की और स्वामी ज्ञानावन्‍द के साथ ६ मार्च, १६०८ को वायसराय 
से घर्म महामंडल के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में मिलने के लिए कलकत्ता 
भी गए ।3४ विप्णुदत ने १६०७ तक ऋांतिकारियों छा एक अ्रच्छा संगठन तैयार 
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कर लिया था। उनके प्रमुख सहयोगियों में उल्लेखनीय नारायणर्तिह, लक्ष्मीलाल 
लाहड़ी, रामकरण वासुदेव, सूरजसिह और रामप्रसाद थे। ये सब उत्तर प्रदेश के 
रहने वाले थे और विष्णुदत्त इन्हें अजमेर ले आए थे । विप्णुदत्त क्रांतिकातियों को 
संगठित करने के लिए राजपुताना का दौरा भी किया करते थे । 


“इन्होंने नसीराबाद स्थित राजपूताना रायफल्स के सैनिक अधिकारियों से 
संपर्क स्थापित कर उनके माध्यम से संनिकों में श्रंग्रेजी शासन-विरोधी भावना 
जागृत करने का प्रयास भी किया | इन्हों के जरिए शस्त्र और गोला बारूद प्राप्त 
किए जाते थे । मुल्तान खान व करीम खान नाम के व्यक्तियों के माध्यम से नसीरा- 
वाद से शस्त्र खरीदे जाते थे। मशिलाल झौर दामोदर नामक व्यक्तियों पर इन 
ऋतिकारियों को बम प्रदान करने का जिम्मा था मी पे 


अवारहठ केसरीसिंह का सम्पूर्ण परिवार, उनके पुत्र प्रतापसिह और भाई 
जोरावरसिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। चारण राजपूत छात्रावास 
क्रांतिकारी गतिविधियों के केन्द्र बव॒ गए थे और वर्धमान विद्यालय का इस क्षेत्र में 
काफी महत्व था। सब १६११ में भूपसिह जिन्होंने झ्रागे चलकर विजयसिंह पथिक के 
ताम से राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्णा योगदान दिया था--रांव 
गोपालसिंह के निजी सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। सब्‌ १६११ तक श्रजमेर 
को केन्द्र बनाकर गुप्त समितियों ने काम श्रारम्भ कर दिया था । कु 


“इन ऋंतिकारियों की सामाजिक, शैक्षरिक गतिविधियों को राजपूताने के कुछ 
राजघरानों से सहानुभूति एवं श्राथिक सहायता प्राप्त हुईं होगी। परन्तु इसका यह 
श्र्थ नहीं. लिया जाना चाहिए कि क्रांतिकारियों को राजपुताने के राजघरानों का 
समर्थन प्राप्त था। इसकी सहानुभूति कदाचित इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों के 
प्रति पूर्ण जानकारी न होने के कारण ही रही होगी क्योंकि यह श्रधिकांशतः पुरणंतया 
गुप्त रूप से संचालित की जा रही थी। इन राजघरानों ने इनकी शैक्षणिक और 
सामाजिक कार्यक्रमों को सहायता उदारतावश ही की, उन्हें इनकी क्रांतिकारी गति- 
विधियों के प्रति तनिक भी संदेह नहीं था ।। यहाँ तक कि कोटा के महाराज को 
भी जिनके यहाँ केसरीसिह नौकरी करते थे उनकी ऋतिकारी गतिविधियों की कुछ भी 
जानकारी नहीं थी। स्पष्टत: कुछ राजघरानों द्वारा बारहठ केसरीतिंह और राव 
गोपाल्सि|ह को दी यईं वित्तीय सहायता का अर्थ उनके द्वारा राजद्रोहात्मक कार्यों श्नौर 
क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना नहीं माना जा सकता ।3* जोधपुर-महंत हत्या- 
काण्ड के मामले में कोटा के महाराव ने अपने फैसले में कहा कि ये नाम इस संदर्म में 
किचित भी तथ्यपूर्ण नहीं हैं । इस निणंय से यह श्रर्थ लगा लेना भी श्रनुपयुक्त होगा 
कि राजपरानों का कांतिकारियों से निकट का संबंध रहा था ४९ 


सनु १६९११ के वाद ही राजस्थान के क्रांतिकारियों का शचीन्द्रनाथ सान्याल 
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ओर रासविहारी बोस के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ था । इनमें से प्रतापरसिह ने 
दिल्‍ली और बनारस पड़यंत्र कांडों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी । राजस्थान में 
उस समय अस्त्र-शस्त्रों पर कोई लाईसेन्स न होने के कारण यह प्रान्त ऋंतिकारियों 
के लिए अस्त्र-शस्त्र एकत्रित करने व उनके निर्माण-हेतु गुप्त कारखाने स्थापित करने 
के लिए उपयुक्त स्थान था। इसी उहं श्य से रासबिहारी बोस ने हार्डिंग बमकांड के 
बाद ही भूपर्सिह भौर बालमुकुन्द को राजस्थान भेजा था। इनके राजस्थान श्राने के 
बाद यहाँ के क्रांतिकारियों का देश के क्रांतिकारी संगठनों से संबंध स्थापित हो 
गया था 

सब १९१२ से इन क्रांतिकारियों ने डकैतियां और ह॒त्याएं प्रारम्भ कर दी 
थीं। जून १६१२ में बारहठ केसरीसिंह की क्रांतिकारी टोली ने जोधपुर के एक 
महंत की हत्या कर दी थी। इस हत्या का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 
धन प्राप्त करना था । क्रांतिकारी इन दिनों घन की भारी कमी अनुभव कर रहे थे । 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रब लोगों ने डर से इनकी शैक्ष रितिक और सामाजिक संस्थाओं 
को धन देता स्थगित कर दिया था तथा वे इनसे सम्पर्क रखने में कतराते थे ।४३... 


दिसम्बर १९१२ में ला्ड हा्डिंग की हत्या का प्रयत्त किया गया जिसमें 
उनका एक अंगरक्षक मारा गया था । इसी दिल्ली पड़यंत्र कांड के सिलसिले में बाद 
में सेठी अजु नलाल को गिरफ्तार किया गया था और बारहठ केसरीसिंह पर संदेह के 
कारण नजर रखी जाने लगी थी | इन क्रांतिकारियों द्वारा श्रायोजित दूसरा 
महत्वपूर्ण राजनीतिक हत्याकांड मारवाड़ के निमाज नामक कस्बे में सेठी अजु नलाल 
के विद्याथियों द्वारा किया यया था ।४४ यद्ययिये दोनों हो हत्याकांड सन्‌ १६१२ 
और सब १६१३ में हुए थे परन्तु इनका सुराग मार्च, १६१४ तक पकड़ में नहीं श्रा 
सका । सब १६१४ में वायसराय वमकांड के सिलसिले में सेठी जी के एक शिष्य 
शिवनारायण को गिरफ्तार किया गया था। इस व्यक्ति ने घबरा कर निमाज महंत 
हत्याकांड की भी जानकारी पुलिस को दे दी थी। इस पर मोतीचन्द को फांसी की 
सजा व विष्णुदत्त को दस वर्ष की काले पानी की सजा दी गई । ४ 


प्वीरत सरकार के गुप्तचर विभाग के अधिकारी हार्डिंग वमकांड के अभियुक्त 
जोरावरसभिह (वारहठ केसरीपिंह के भाई जो निमाज हत्याकांड के अभियुक्त भी थे) 
की तलाश में अ्रप्रेल १६१४ में जोधपुर पहुचे थे, उप्त समय गुप्तचर विभाग के 
सुपरिटेंडेट आमेस्ट्रांग को यह्‌ पता चला कि वहां का एक घनी साधु भी गत दो वर्षो 
से लापता है । उसके अनुयायिश्रों ने उनदकी काफी तलाश भी की परन्तु उसका कहीं 
पता नहीं चल सका । इस सिलप्िले में ३ मई, १६१४ को रामकरण, केप्तरीसिह 
जी वारहठ, लक्ष्मीलाल, हीरालाल और लाहड़ी को गिरफ्तार कर उन पर कोटा के 
सेशन्स न्यायालय में मुकदमा चलाया गया । ४9 


२६० १६वीं शताब्दी का अ्रजमेर 


अंग्रेज सरकार ने राव गोपालसिंह के विरुद्ध सबसे पहले श्रक्ट्वर १६१४ में 
कार्यवाही की ।*० झजमेर के कमिश्नर ए० टी० होम्स ने उन्हें मिलने के लिए पुष्कर 
बुलाया । वहाँ उन्हें एक विशेष पत्र दिया गया तथा उनसे उनके बारे में स्पष्टीकरण 
सांगा | उन पर निम्त आरोप लगाए गए--- 


१. लाहड़ी के बयानों के अनुसार राव गोपालसिह ने केवल सत्ता विरोधी 
विचारों का ही प्रचार नहीं किया, अपितु खुले रूप से क्रांतिकारी प्रांदोलन 
का समर्थन किया और उसे सी इसमें शामिल हो जाने के लिए कई व्यक्तियों 
को प्रोत्साहित किया । 

२. उन पर यह भी आरोप था कि उनका सम्पर्क केसरीसिंह भ्रौर विष्णुदत्त 
से रहा है । जिनका उद्देश्य अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पड़यंत्र रचना तथा 
राणद्रोहात्मक कार्य करना था । 

३. उन्होंने विष्णुदत्त को श्रपने प्रतिनिधि के रूप में अजमेर और जोधपुर में 
उपदेशक के रूप में एक लम्बे समय तक नियुक्त रखा था । 

४. उन्होंने श्रपने व्यय पर प्रजमेर में दो नवयुवक नारायणर्सिह्‌ (मृत) भौर 

लाहड़ी को पढ़ाया, जिनका कोठा व निमाज हत्याकांड में प्रमुख भाग था । 

जब विष्णुदत्त उनके यहाँ उपदेशक के रूप में काम करता था तब उन्होंने 
उसकी सहायता के लिए गेरपिंह को नियुक्त किया था जोकि केसरीसिह 
हारा स्थापित गुप्त समिति का सदस्य रह चुका था । 


ध 


आरोप पत्र में यह भी लिखा गया कि उपयुक्त श्राधार पर सरकार इस 
निंय पर पहुँची हैं कि इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों की उन्हें पूर्ण जानकारी 
होते हुए भी उन्होंने उनसे सम्पर्क बनाए रखा तथा ताज के प्रति झ्पनी बफादारी का 
वचन निभाने में वे असमर्थ रहे ।४ 


राव गोपालसिंह इस आारोप-पत्र के सम्बन्ध में कमिश्वर से मिलता चाहते थे 
परस्तु कमरिश्तर ने उनसे मिलने के वजाय लिखित उत्तर की सांग की तथा उत्हें 
लिखित उत्तर के लिए पर्याव्त समय देने से भी इस्कार कर दिया गया । राव गोपाल- 
सिंह मे अपने लिखित उत्तर में इन सभी झारोपों को अस्वीकार किया ।४४ 


राव गोपालप्िह के लिखित उत्तर से यह ग्रन्दाज लगाया जा सकता है कि वे 
आरोप-पत्र से भयभीत हो उठे थे तथा श्रपनी जागीर को बचाने के चक्कर में थे । 
परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं थी । उस युग के ऋंतिकारियों के लिए भ्रपने बचाव 
में इस तरह के वक्तव्य देना कोई अपराध नहीं था । इसलिए राव गोपाल सिंह ने जो 
कदम उठाया वह कांतिक्रारी परम्परा के विपरीत नहीं था। इसमें एक चुभने वाली 
बात यह पी कि उन्दोंने सम्पूर्ण दोष वारहुठ फेसरीतिंह पर थोप दिया था और उनके 
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विरुद्ध आरोप ऐसे समय प्रस्तुत किए जबकि उन पर कोटा में मुकदमा चल रहा था 
तथा इससे जोवपुर महन्त हत्याकांड के मुकदमें में उनके विरुद्ध सरकार को बल 
मिलता था। परन्तु उक्त वक्तव्य के श्लाधार पर ही यह वहीं माव लेना चाहिए कि 
खरवा ठाकुर का ऋातिकारी जीवन समाप्त हो चला था। बनारस पड़यंत्र कांड में 
रामनाथ ने जो इकवाली बयान दिया उसमें उसने स्पष्ड कहा कि २१ फरवरी, 
१६१५ को सशस्त्र सैनिक विद्रोह की योजना तैयार करने और उसे व्यावहारिक रूप 
देने के लिए खरवा के राव गोपालसिह भी प्रयत्नशील थे । उक्त क्रांति की योजना 
समय के पूर्व ही प्रकट हो गई झौर वह मूर्त रूप लेने से पहले ही दबा दी गई थी ।7 ९ 
इससे यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों के आतंक से घबरा कर राव गोपालसिह अपनी ऋांति- 
कारी कार्यवाहियों को छोड़ने वाते व्यक्ति नहीं थे । इसके विपरीत प्रस्तावित सशस्त्र 
क्रांति के लिए घनके हारा की गई तेयारी, यह प्रकट करती है कि निस्संदेह उन्होंने 
अ्पती मतिविधियों को और भी श्रधिक तेज कर दिया था । 


वनारस पड़यंत्र कांड के मुकदमें के दौरान सरकारी गवाहों और मुखविरों ने 
अपने बयानों में राव गोपालसिह का भी इस पड़यंत्र में हाथ वततलाया था | मणिलाल 
ने स्वयं यह स्वीकार किया था कि राव साहव ने उसे तथा दामोदर व प्रतापसिह को 
हथियार दिए थे। इसलिए सरकार का उनके प्रति संदेह होना स्वाभाविक था । 
राव गोपालधिंह की इन अंग्रेज विरोधी ऋंतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज 
सरकार ने २५ जून, १६१५ को उनके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के भ्रन्तर्गत नजर- 
बंदी श्रादेश जारी किया *" 

सरकार ने उन्हें चोबीस घन्टे के अन्दर खरवा छोड़ कर टाडगढ़ के तहसील- 
दार के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए । उन्हें वहाँ तहसीलदार टाडगढ़ द्वारा 
निर्धारित स्थान पर श्रप्मिम आदेश प्राप्त होने तक तथा सूर्यास्त से सूर्योदिय तक कहीं 
भी बाहर नहीं निकलने के श्रादेश दिए गए । उन पर तहसीलदार की पूर्व श्रनुमति 
के बिना टठाडगढ़ निवासियों के अतिरिक्त अन्य बाहर के व्यक्तियों से मिलने पर भी 
प्रतिबंध लगा दिया गया था ।** २६ जून, १६१४५ को राव ग्रोपालसिह को खरवा 
छोड़ना पड़ा । वहाँ से रवाना होते समय प्रपने पुत्र कुबर गरापतरसिह को श्राशीर्वाद 
देते हुए उसे अपनी मातृभूमि और भगवान के प्रति वफादार रहने की सलाह दी | 73 


३० जून, १६१५ को अजमेर के पुलिस सुर्पारिटेंडेंट ने खरवा के किले को 
तलाशी लेते समय जनाने महल को भी नहीं छोड़ा । राव गोपालसि]ह के अनुचरों 
की संख्या केवल दस व्यक्तियों तक सीमित कर दी गई थी । उन्हें श्रपनी आत्मरक्षा 
के लिए केवल एक तलवार तथा शिकार के लिए दो बंदूक रखने की इजाजत 
थी ।*४ उन्हें इसके अतिरिक्त शस्त्रास््र सौप देने के लिए कहा गया था परन्तु राव 
साहब ने इसे श्रस्वीकार कर दिया था। उन्हें यह छूचता मिल चुकी थी कि पुलिस 
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लोगों से उनके विरुद्ध जानकारी प्राप्त करने के लिए अत्याचार कर रही है । १० 
जुलाई को राव गोपालसिह अ्रपने सभी हथियारों सहित मोडर्सिह के साथ ब्यावर की 
शोर निकल पड़े । उदयपुर और जोवपुर के पोलीटिकल एजेन्टों को उनकी गिरफ्तारी 
के लिए तार भेजे गए ।** पुलिस को राव साहब की जानकारी किशनगढ़ दरवार 
के माध्यम से मिली कि वे सलेमाबाद के मन्दिर में हैं। पुलिस ने वहाँ पहुंच कर 
मन्दिर को चारों श्ञोर से घेर लिया ।*$ राव गोपालपसिंह गिरफ्तार होने की श्रपेक्षा 
मरने-मारने के लिए तैयार थे । 


इस तरह की तेज श्रफवाह फल गईं थी कि खरवा ठाकुर के सगरे-संबंधी 
संगठित सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार हो रहे हैं । इन्सपेक्टर जनरल पुलिस ने स्थिति 
की गंभीरता का अनुभव करते हुए राव साहब को यह सलाह दी कि वे उनसे मिलें 
और पूर्ण भाईचारे के वातावरण में परिस्थिति पर विचार-विमर्श करें । राव 
गोपालसिंह ने उनसे लिखित रूप में यह जानना चाहा कि भारत रक्षा कानून के अंतर्गत 
अपराधों के भ्रतिरिक्त टाडगढ़ छोड़कर चले आने की स्थिति में उन पर कौनसा 
जुर्म कायम किया जाएगा । सुर्परिटेंडेंट ने राव ग्रोपार्लाधह को कहा कि उनकी यह 
व्यक्तिगत मान्यता है कि राजस्थान में दिलली-पड़यंत्र कांड के मामले में जो प्रमाण 
मिले हैं वे इतने श्रपर्याप्त हैं कि उनके आधार पर उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया 
जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास दिल्‍ली के जाँच श्रधिकारी का 
लिखित पत्र है कि यदि राव गोपालसिह पर भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत कार्ये- 
वाही की जाती है तो ऐसी संभावना है कि उन पर और मुकदमें लागू नहीं किए 
जाएंगें ।7४ इस बातचीत के आधार पर राव गोपालसिह ने स्वयं अपनेग्रापको 
पुलिस को सौंप दिया श्ौर उन्हें राजनीतिक बंदी के रूप में अजमेर लाया गया ।*४ 
उन्हें भ्रजमेर के किले में रखा गग्मा श्रोर १२ अ्रक्ट्बर, १६१५ को अजमेर के जिला 
दंडनायक ने उन्हें दो वर्षों की सामान्य कारावास की सजा दी । 


बनारस हत्याकांड के सिलसिले में उन्हें नवस्वर में बनारस भेजा गया परल्तु 
सरकार के द्वारा मुकदमा हटा लेने के कारण २४ नवम्बर, १६१४ को उन्हें वापिस 
श्रजमेर भेज दिया गया ।* ४ सितम्बर, १६१७ को उन्हें रिहा कर दिया गया 
परन्तु उसी दिन पुनः उन्हें भारत रक्षा कानुन के श्रन्तर्गत गिरफ्तार कर तिलहर 
भेज दिया गया जहाँ वे ढ़ाई वर्ष तक हवालात में रहे । भ्रजमेर-मेरवाड़ा जिले के 
खालसा ग्रामों व कस्बों के लोगों ने हजारों की संख्या में हस्ताक्षर करके राव गोपाल- 
सिंह की रिहाई के लिए वायसराय को प्रार्थवा-पत्र भेजे ।९९ सब १६२२ में उन्हें 
राजनीतिक वंदियों के साथ रिहा कर दिया गया | बारह॒ठ केसरीविंह को जुन, १६१६ 
तक जेल का जीवन काठना पड़ा । उनकी यह ओकांक्षा थी कि राजपुत समाज में 
सैनिक जागृति उत्पन्न कर मातृभूमि को मुक्त करवाया जाय। क्रांतिकारी योजनाओं 
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की भ्रसफलता से उन्हें इतना गहरा सदमा पहुँचा कि उन्होंने चम्बल तट पर एकान्च- 
वास ग्रहण कर लिया था । श्रजु नलाल सेठी को प्रारम्भ में जयपुर जेल में बिना 
कार्यवाही के नौ महीने रखा गया । उसके बाद उन्हें वेलूर जेल में भेज दिया गया 
था। सब्‌ १९१७ में श्रखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने, कलकत्ता अ्रधिवेशन में 
एक प्रस्ताव जेल में सेठी जी पर हो रहे अत्याचारों द्वारा सरकारी नीति की भत्सना 
की तथा केन्द्रीय सरकार से हस्तक्षेप की माँग की । सच १६२० में, ६ बे के लंबे 
जेल-जीवन के बाद उन्हें रिहा किया गया ।* १ 


वारहठ परिवार के सदस्य जोरावरपसिंह ओर प्रतापर्पतिह का क्रांतिकारियों के 
इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है । निमाज हत्याकांड के बाद जोरावरसिह फरारी 
का जीवन बिता रहे थे । उन्होंने दिल्‍ली में लार्ड हाडिंग पर बम फैंकने के पड़यंत्र 
में प्रमुख भूमिका निभाई थी । इसके पश्चात्‌ उन्होंने पुलिंस और ग्रुप्तचर विभाग की 
श्रांखों में घूल फौंकते हुए श्रपनी गतिविधियां जारी रखीं। मालवा और राजपुताना 
के पर्वेतीय क्षेत्रों में छिपे रहकर उन्होंने अपनी बृद्धावस्था के बावजूद अपनी क्रांतिकारी 
गतिविधियां जारी रखी थीं। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के गठन पर उनकी गिर- 
फ्तारी के वारन्ट वापिस लिए जाने के प्रयत्त किए गए। उन पर से गिरफ्तारी के 
वारन्ट हटा लेने के एक दिन पूर्व ही नवम्बर, १६३६ को उनका देहांत हो गया 
था ।९१९ 


राजपूताने के क्रांतिकारियों में सबसे श्रधिक रूपाति एवं महत्व प्रताप्सिह 
प्राप्त किया था । वह भारत की सभी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए 
थे। शचीदरद्रनाथ सान्याल ने अपने चच्दी जीवन में प्रतापतिह के अजेय साहस की 
मुक्तकंठ से सराहना की एवं उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की थी । उन्हें क्रांतिकारिता की 
घुट्टी वारहठ केसरीसिंह से विरासत में मिली थी श्रौर उन्होंने ही प्रताप के क्रांतिकार्र 
जीवन को ढाला था। इसके लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया । उन्हों 
अजमेर में डी० ए० वी० कालेज में मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी | किशोरावस्था ' 
ही उन्हें दिल्‍ली में मास्टर श्रमीरचन्द के पास क्रांतिकारी प्रशिक्षण के लिए भेज 
दिया गया था | वहीं पर वे अवधवबिहारी के निकट सम्पर्क में आए$*३ आर रास- 
बिहारी बोस तथा शचीद्धनाथ साम्याल से उवका परिचय हुआ । 


वह शचीन्द्रनाथ सान्याल के निकटतम सहयोगी तथा रासविहारी बोस के 
विश्वासपात्र थे। उत्तरी भारत में गदर श्रान्दोलन में वे शचीन्द्रवाथ सान्‍्याल के साथ 
थे ।६४ उन्हें राजपूताना में सशस्त्र ऋंति को संगठित करने का काम सौंपा गया 
था ताकि अ्रजमेर और नसीराबाद के मध्य सशस्त्र क्रांति आरम्भ की जा सके । इसके 
अतिरिक्त उन्हें भारत सरकार के यृह सदस्य को गोली से उड़ा देने का भी काम सौंपा 
गया था ।६* रासविहारी बोस के भारत छोड़ देने पर वे राजपूताना चले आए शौर 
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इस क्षेत्र में क्रेतिकारी गतिविधियों का संचालन करते रहे । िढी अजु नलाल शोर 
अपने पिता वारहठ केसरीसिंह की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ क्रांतिकारी गतिविधियों का 
सम्पूर्ण भार प्रताप को वहन करना पड़ा था। इसमें घृजमोहन माथुर श्रौर छोटेलाल 
जैन उनके सहयोगी थे । बनारस पड़यंत्र कांड में उपके खिलाफ वारंट जारी हो जाने 
के कारण वे हैदराबाद (सिंघ) चले गए थे । सिंध से वापस लौट थाने पर बीकानेर 
जाते समय वे आशानाड़ा के अपने एक मित्र से मिलने रुक गए थे जोकि यहाँ स्टेशन 
मास्टर था । यहीं पर उन्हें विश्वासधात से गिरफ्तार कर लिया गया ।*+ प्रताप की 
गिरफ्तारी के साथ ही एक तरह से श्रजमेर श्रौर राजपृताना में क्रांतिकारी गतिविधियों 
का महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया था। ) 

सब्‌ १६१४ के अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति ने, जो कुछ भी क्रांतिकारी 
पा के अ्रवशेप बचे थे उन्हें ऋरता से कुचल दिया था। राव गोपालतसिह 
झौर वारह॒ठ केसरीसिंह के राजपूताने के राजघरानों एवं भ्रभिजात वर्ग से उतके निकट- 
तम संपर्क के कारण श्रग्नेज श्रधिकारियों को यह संदेह होता स्वाभाविक ही था कि 
राजपूताता के राजघराने और जागीरदार भी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों में थोड़ी 
। बहुत रुचि लेते रहे हैं । इसलिए भारत सरकार ने राज दरवारों में अपना सर्वोच्च सत्ता 
। ः नियंत्रण-अंकुश कस दिया था । इन रजवाड़ों में लगभग एक दशक तक आतंक 
का साम्राज्य स्थापित हो गया था। अंग्रजु सरकार को अपनी वफादारी से श्राश्वस्त 
करने के लिए राजपृताना श्रौर श्रजमेर के नरेशों एवं जागीरदारों ने श्रपनी प्रजा के 
लिए स्वराज्य की कल्पना तक को अ्रसंभव वना दिया था । 


लम्बे जेल जीवन एवं भ्रपनी योजनाञ्रों की श्रसफलता के कारण यहां के कांति- 
कारियों में निराशा की भावना पँदा हो गई थी । यद्यपि वे इसके बारे में यदा-कदा 
अपनी गतिविधियों से राजनीतिक जीवन में हलचल अवश्य पेदा करते रहे । क्रांति 
कारी जीवन के दौरान उनके परिवारों को जो झ्राथिक क्षति उठावी पड़ी उसने भी 
उनकी स्थिति को डांवाडोल कर दिया था। 


क्रांतिकारी गतिविधियों की समाप्ति के चरण तक श्रजमेर का राजनीतिक 
भ्राकाश एक दूसरे रंग्र में रंगने लगा था। क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ शिक्षित 
समुदाय के कुछ व्यक्तियों तक ही केच्धित रहीं। ये लोग न तो खुला प्रचार ही कर 
पाते थे श्रौर न सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर सकते थे । पुलिस द्वारा भातंक- 
वादियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रहने के कारण वे श्लाम जनता तक पहुंच 
भी नहीं पाते थे । वीसवीं सदी के द्वितीय दशक के अंत में महात्मा गाँधी के नेतृत्व 
में राजनीतिक जाग्रति का प्रादुर्भाव हुआ । दिल्‍ली, श्रहमदाबाद रेलमार्ग के मध्य में 
स्थित होने के कारण अजमेर इन हलचलों एवं जागृति से अछूता नहीं रहा ३०७ 

अजमेर में राजनीतिक चेतना के प्राद्ुर्भाव के तीन आधार रहे हैं । प्रथम तो 
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श्रजमैर झार्य समाज की गतिविधियों का एक प्रमुख और शक्तिशाली केन्द्र रहा था ! 
स्वामी दयानन्द ने अपने भ्रन्तिम विन यहीं व्यत्तीत किए थे और यहीं उनका निधन 
हुआ था। इसका परिस्माम यह हुआ कि यथासमय अजमेर हिन्दू पुनर्जागरण की 
दिशा में भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया था । आर्य समाज से 
स्वामीजी की स्मृति में एक कालेज, स्कूल, पुस्तकालय, छापाखाना एवं श्रगाथालय की 
स्थापना कर अजमेर की जनता में सामाजिक और धाभमिक जाग्रति उत्पन्न कर दी 
थी ।१5 शिक्षा के इसी पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही श्रजमेर की जनता की बौद्धिक 
चेतना का ही विकाप्त नहीं हुआ शभ्रपितु उसमें एक नए ही ढंग की राजनीतिक चेतना 
भी जाग्रत हुई । बीसवीं सदी का प्रारम्भ अजमेर की जनता की बौद्धिक चेतना, 
सामाजिक जाग्रति एवं राजनीतिक स्थिरता का महत्वपूर्णा युग था। इस शैक्षरिक 
एवं प्रगत्तिशील तथा उदार सुधारवादी आन्दोलच ने श्रपत्ता स्वरूप विकसित किया 
और अजमेर-मेरवाड़ा की जनता के सर्वागीण विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ ।१४ 
आय समाज के अलावा इस क्षेत्र में इसाई पादरियों द्वारा विभिन्न शिक्षण-संस्थान 
खोले गए थे । उनके द्वारा भी अजमेर की जनता का दकियानूसी पिछड़ापन समाप्त 
हुआ ॥५७९ 


अजमेर में इस चेतना के फलस्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और घामिक 
आ्रान्दोलनों का उदय हुआ व झ्जमेर ते खिलाफत एवं स्िनय श्रवज्ञा श्रांदोलनों में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । १६ मा, १६२० को अजमेर में खिलाफत समिति की 
बैठक हुई । अजमेर में लिलाफत दिवस मनाया गया जिसमें डा० अंसारी, मोलाना 
मोईनुद्दीन, न्ांदकरण शारदा भ्रौर भ्रजु नलाल शारदा आदि में भाग लिया ५७१ 
सार्वजनिक सभाओं में जलियांवाला बाग की करता की निंदा की गई तथा हिन्दू-मुस्लिम 
एकता के उद्देश्य को आगे बचाने का प्रयास किया गया । जनता से सत्याग्नह में भाग 
लेने एवं कर न चुकाने का आह्वाव किया गया तथा विदेशों को भारत से खाद्यान्न के 
निर्यात पर रोक की भांग के समर्थन में जनमत तैयार किया गया । स्वदेशी श्रांदोलन 
श्रजमेर में दूत गति से चला । सरकारी नौकरियों में सभी श्रेणियों एवं सभी पदों 
पर भारतीयों को रखने तथा अ्जमेर-मेरवाड़ा में भारतीय उद्योग धन्धों की स्थापना 
के बारे में समय-समय पर प्रस्ताव व सभाझ्नों से जनमत तैयार किया गया ०६ 


... राजपूताने के मध्य में स्थित होने तथो राजनीतिक जाग्रति का केन्द्र होने के 
कारण अ्रजमेर उन दिनों रियासती जनता के आत्दोलनों का भी केच्द्र बना हुआ था । 
रियासतों से निष्कासित राजनीतिक नेता यहीं शरण लेते थे । रियासत्ती जनता में 
जाग्मति के लिए पतन्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी यहीं से होता था । भारतीय स्वतंन्ता 
आन्दोलन के साथ-साथ रियासत्तों में उत्तरदायी शासन के लिए झान्दोलन का संचालन 
भी अजमेर से ही होता था ४ अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण! में होने के बाद भी अजमेर ने 
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कभी अपने को राजपूताना की भ्रत्य रियासतों से अलग नहीं माना । इसलिए रिया- 
सती आन्दोलनों में श्रजमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। 


१०. 


११. 
१९. 
११. 


सअलच्याय १९१ 


चीफ़ कमिश्मर द्वारा सचिव भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट, दिनांक 
१-१०-१८८२ फाइल संख्या ४६५ ई० (रा० रा० पु० मं०) । 
राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० मं०) । 

सम्राट के विरुद्ध मोतीचन्द एवं विष्णुदत्त के मुकदमें में सत्र न्यायाधीश 
शाहबाद का फैसला, फाइल संझुया ५१, अ्रजमेर खण्ड १, राजपृताना 
पड़यंत्र (रा० रा० पु० मं०) । 

जोधपुर महंत ह॒त्याकाण्ड में कोटा महाराव का फंसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 


. राजद्रोह समिति की रिपोर्ट पृ० ५५ (रा० रा० पु० मं०) । 
« शंकरसहाय सकसेना-राजस्थानव केसरी श्री विजयर्सिह पथ्चिक की जीवनी 


(१६६३) परृ० 5७ । 
रेजीडेंसी रेकॉर्ड, फाइल सं० ई० ३-४५ (रा० रा० पु० मं०)। 


- कोढा रेकॉरं-सीमा मुत्फरीक भंडार, संख्या ४, वस्ता संख्या १०२६ 


(रा० रा० पु० मं०) । 


« राजपूृताना हेराल्ड १८ मार्च, १८८५, ३० सितम्बर, १८८५, १० अगस्त, 


१८८७ । 

डॉ० दशरथ शर्मा-राजस्थान-सावंजनिक जन सम्पर्क कार्यालय प्रकाशन 
(१६५१) । 

वारहठ केसरीसिंह की श्रात्मकथा-राजस्थान का गोपनीय एवं रहस्यमय 
इतिहास-पांुलिपि खण्ड ४ (रा० रा० पु० मं०) । 

फाइल संख्या ५१, खण्ड संख्या १, श्रजमेर रेकॉर्ड (रा० रा० पु० मं०) । 
रामनारायण चौधरी-वर्तंमान राजस्थान (१६४८) पृ० २७। 


शंकरसहाय सकसेता-राजस्थान केसरी श्री विजयर्सिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५। 
खड़गावत-राजस्था्स रोज़ इन दी स्ट्रगल आँफ़ १८५७ पूृ० ८, ६ । 


१५. 


१६. 
२७, 


१८, 


१६. 


२१. 
२२. 


२३. 


२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
र्प, 


२६. 
३०. 
३१. 


२२. 


ड३. 


३४, 
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चर 
स्वामी दयानन्द प्रोर मेवाड़ के महाराजाधिराज सज्जनसिह तथा शाहपुरा 
राजाधिराज नाहर॑थिंह के वीच पत्र-व्यवहार (रा० रा० पु० मं०) । 
सुरञजनसिह का बयान (रा० रा० पु० मं०) | 
महषि दयानच्द शताब्दी के अवसर पर दिए गए भाषण, बीकानेर सर- 
कार, गृह विभाग फाइल संख्या सी० २०३ । 
राव गोपालसिह का बयान, अ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१, खण्ड १, 
पृ० १२१८ से १५४ (रा० रा० पु० मं०) । 
रामनारायण चौवरी-बतंमान राजस्थान (१६४८) पूृ० २७ । 


उपरोक्त, राजस्थान पड़यंत्र पर श्षामंस्ट्रोंग की टिप्पणी, श्रजमेर रिकॉर्ड, 
फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) । 

उपयुक्त । 

राजपूताना पड़यंत्र, अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५१ खण्ड १ (रा० रा[० 
पु० मं०)। 

जोधपुर महंत हत्याकांड में कोदा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) 

हर प्रसार, श्राजादी के दीवाने पृ० ४६-५० । 

मोड़तिह पुरोहित का वयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सुरजावसिह का वयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५५ से ६० । 


जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

सुरजानसिंह का बयान (रा० राण० पु० मं०) । 

सेडीशन कमेटी रिपोर्ट (१६१८) पृ० ५४ से ६० । 

राव गोपालरसिह खरवा फाइल नं० ४६, पतन्न संख्या एस० डी० एल० 
ध४०८ दि० ११-११-१६०६ (रा० रा० पु० मं०)। 

राजपूताता पड़यंत्र अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संज्या ५१, खण्ड १ (रा० रा० 
पु० सं० ) ॥ 

जोधपुर महत्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) ॥ 

राजपूताना पड़यंत्र, अ्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ पु० 
श्७ से २६ । 


५६८ 


२५. 
३६. 
३७. 
३८. 


३६. 


४७०. 
४१, 
डर, 
४३. 
४५. 


४६, 


ड७. 


पर. 


४६. 


५०, 
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सुरजनसिह का बयान (रा० रा० पु० मं०) । 

सुरननसिह व मोड़सिह के वयान (रा० रा० पु० मं०) । 

उपयुक्त । 

शंकरसहाय सवसेना, राजस्थान केसरी श्री विजयसिह प॒थिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० €७ व्‌ १००। 

रामनारायण चौधरी-बतंमान राजस्थात (१६४६) । 

शंकरसहाय सक्सेता-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) । 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोटा महाराव का फैसला (रा० रा० 
पु० मं०) । 

शंकरसहाय सकसेना-राजस्थान केसरी श्री विजय्तिह पथिक की जीवनी 
(१६६३) १० ६५-६६ ) 

जोधपुर महन्त हत्याकांड में कोठा महाराव का फौसला (रा० रा० 
प० मं ) ॥ दट 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १ (रा० रा० पु० मं०) | 
उपयुक्त । 

उपयुक्त । 

अजमेर रेकॉ्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १। 

जोधपुर महस्त हत्याकांड में सेशन्‍्स जज कोटा का फैसला (रा० रो० 
पु० मं०) । 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, खण्ड १व२ (रा० रा० पु० मं०) | 
होम्स का पत्र दिनांक २३-०१०-१६१४ व कमिश्नर को प्रस्तुत रिपोर्ट 
दि० २६-७-१६१४ । 

अजमेर रेकॉर्ड, फाइल नं० ५१, (रा० रा० पु० मं०) । 

राव गोपालसिंह का जवाब दि० १४-८-१६१४ फाइल नं० ५१ (रा० 
रा० पु० मं०) । 

मोड़सिह सुरजनत्तिह व ईश्वरदान के बयान (रा० रा० पु० मं०) ।, 
रामनारायण चौधरी-वरतंमान राजस्थान (१६४६) पृ० ३१। 


- शंकरसहाय सकसेना-राजस्थान केसरी श्री विजयसिह पथिक की जीवनी 


(१६६३) प१० १००, १०१, १०२, १०३, १०४ । 
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श्री शंकरसहाय सक्सेना ने इस क्रान्ति का विस्तृत वर्णन करते हुए 
लिखा है:-- है 

दिसम्बर १६१४ में वाराणसी में जहाँ रासबलिद्ारी बोस छिपे हुए 
थे, भारत के समस्त क्रांतिकारी दलों के नेताग्रों का एक सम्मेलन हुआ । 
विप्लव की एक पूरी योजना वना ली गई। क्रांतिकारी दल के दूत बन्तू 
पेशावर से सिंगापुर तक सभी अंग्रेज छावतनियों में घुसकर वहाँ की परि- 
स्थिति की जानकारी कर चुके थे। क्रांतिकारियों ने सभी सैनिक छाव- 
सियों में भारतीय सैनिकों से संबंध स्थापित कर लिया था और प्रत्येक 
छावनी में देशभक्त क्ांतिकारी सैनिकों का एक दल खड़ा कर दिया था जो 
सेना में कंतिकारी भावनाओं को भरता था । ऋँतिकारियों मे यह मालूम 
कर लिया था कि उस समय देश में कुल १५ हजार गोरे सैनिक थे। अधिकांश 
भारतीय सेनाएं क्रांति होने पर देश की आजादी के लिए ऋ्रांतिकारियों के 
साथ शस्त्र उठाने को तैयार थी । क्रांतिकारियों की योजना थी कि पहले 
लाहोर, रावलर्पिडी और फीरोजपुर की छावनियों की सेनाएं विद्रोह कर 
ऋतिकारियों और देशभक्त जनता के सहयोग से वहाँ के शस्त्रागारों पर 
जहाँ कि देश के विशाल शस्त्रागार थे उन पर अधिकार करने । 
देश की दूसरी छावनियों की सेनाएं उस संकेत को पाते ही उठ खड़ी होने 
को तैयार रकखी जाएं ओर क्रांतिकारियों की मदद से श्रपने-अपने प्रवेश 
के अ्रग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया जाए अजमेर तथा भ्न्य स्थानों 
पर राजस्थान के क्ांतिकारियों ने अंग्रेजों के भारतीय नौकरों को पहले ही 
अपने साथ मिलाकर तय कर लिया था कि निश्चित तिथि पर संकेत पाते ही 
वे अंग्रेजों को सोते हुए पकड़ उन्हें ऋतिकारियों के हवाले करदें । जहाँ तक 
हो सके रुधिर बद्दाने से बचा जाए और देश की शासन सत्ता अपने हाथ 
में करली जाए । देश के आनन्‍्तरिक शासन पर एक बार श्रधिकार प्राप्त 
कर लेने पर प्ंग्रेजों के शम्रु देशों जर्मनी, तुर्की श्रादि से विधिवत्‌ सम्बन्ध 
जोड़ कर, जिसके लिए प्रवासी भारतीय कांतिकारी योरोप में पहले से ही 
प्रयत्त कर रहे थे, उनसे सहायता प्राप्त कर अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले 
जवाबी हमलों का सामना करने की तंयारी की जाए । 

क्रांति की सब तैयारियां हो जाने पर क्रांति का आरम्भ स्वयं 
अपने निरीक्षण और नेतृत्व में कराने के लिए रासविदहारी बोल जनवरी, 
१६१५ के आरम्भ में वाराणसी से हठ कर लाहौर चले आए । दिल्‍ली 
और राजस्थान का प्रवन्च देखने के लिए घझचीर सान्‍याल को भेजा गया। 
२१५ फरवरी, १६१५ भारत की झाजादी के लिए सशस्त्र क्रांति आरम्भ 
करने की तिथि निश्चित करदी गईं । उस दिल प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त 
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कर्तारसिह अपने दल के साथ फीरोजपुर के शस्त्रागार पर प्राक्रमण करने 
वाला था। उसकी सफलता की सूचना मिलते ही श्रन्य सभी स्थानों पर 
क्रांति आरम्भ की जाने वाली थी । राजस्थान में खरवा ठाकुर गोपाल्सिह 
को दामोदरदास राठी से मिलकर व्यावर पर और भूपसिह को अजमेर 


- और नसीराबाद पर अविकार कर लेने का कार्य सौंपा गया । जनवरी के 


ग्रन्त तक यह सारी व्यवस्था कर शचीन्‍द्र सान्याल वाराणसी लौट गया 
जहाँ कांति का सूत्रधार वह स्वयं था । 

भूपसिह अब तेजी में राजस्थान की ऋौतिकारी शक्तियों को संगठित 
करने में जुट गए । 

यह सब तैयारी भारत में अत्यन्त गुप्त तरीके से की जा रही थी। 
परन्तु योरोप तथा अन्य देशों में भारतवासियों ने सशस्त्र क्रांति की तैयारी 
को उतनी सतकतापूर्वक गुप्त नहीं रखा । फ्रांस की पुलिस ने युद्ध आरंभ 
होने के कुछ मास वाद ही अंग्रेजों को सूचना दी कि योरोप के भारतीयों 
में भारत में शीघ्र ही फूटने वाले किसी सैनिक विद्रोह की चर्चा बहुत 
जोरों पर है। श्रतएव भारत में भी पुलिस बहुत चौकन्नी हो गई शौर 
फरवरी, १६१४ के आरम्भ में वह अपने एक ग्रुप्तचर को क्रांतिकारियों 
के दल में सम्मिलित कर देने में सफल हो गई । उसका नाम क्पालसिह 
था । वह क्रांतिकारियों की सारी खबरें पुलिस को देता था। ऋतिका- 
रियों को उस पर शीघ्र हो संदेह हो गया । उन्होंने उस पर निगाह रखना 
झारम्भ की तो उनका सन्देह पक्का हो गया क्‍योंकि वह प्रतिदिन एक 
निश्चित समय पुलिस अधिकारियों के पास जाता था। होना तो यह 
चाहिए था कि उसको तुरन्त गोली मारदी जाती परन्तु पंजाबी क्रांति- 
कारी यह सोचते रहे कि कृपालसिहू कोमार डालने से न जाने क्या 
गड़बड़ मच जाए अझतएव उन्होंने कृपालसिह को एक प्रकार से नजरबंद 
कर लिया और २१ फरवरी, १६१५ के स्थान पर क्रांति की तिथि 
बदलकर १६ फरवरी करदी । कारण यह था कि क्रपालसिह १९ फरवरी 
से तीन चार दिन पूर्व सेना में फूट पड़ने वाले उस विप्लव की सूचना 
लाहौर के अंग्रेज अधिकारियों को दे श्राया था। भ्रस्तु २१ फरवरी के 
विद्रोह की सूचना अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुच चुकी थी । इसी 
कारण क्रांतिकारियों ने विप्लव की तारीख को १६ फरवरी श्रर्थात्‌ दो 
दिन पूर्व कर दिया । परन्तु दुर्भाग्यवश एक और दुर्घटना हो गई | इस 
नई तारीख की सूचना को छावनी में ले जाने का कार्य जिसको सौंपा 
गया था उसने लौठकर रासविहारी से कहा “छावनी में में १९ तारीख 
की सूचना दे भ्राया” उस समय कृपालप्िह वहीं वैठा हुआ था | उस व्यक्ति 
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को कृपालसिह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। सम्मवतः 'यह घटना 
१८ फरवरी की थी। कृपालसिंह ने किसी तरह यह सूचना भी पुलिस के 
पास भिजवा दी । 

इसके कुछ घंटों बाद ही १६ फरवरी को घर पकड़ आरम्भ हो 
गई । अ्ंग्र ज़ों को इस क्रांति का पता चल गया | क्रांति असफल हो गई ॥ 
लाहौर में रासबिहारी बोप और कर्तारसिह को घोर निराशा हुई | सच 
तो यह है कि १८५७ के उपरान्त विप्लव की इतनी बड़ी तैयारो इस देश 
में कभी नहीं हुई । वह सारी तैयारी व्यर्थ चली गई। रासबिहारी बोस 
को इससे गहरी निराशा हुई । लाहौर से रासबिहारी बोस तुरन्त वारा- 
णासी की ओर चल पढ़े । देशद्रोही कृपालसिह के विश्वासघात से देश की 
स्वतंत्रता का वह महायज्ञ असफल हो गया । 

राजस्थान में भूर्प्तिह, खरवा के रावसाहब गोपालरधिह, ठाकुर 
मोढ़सिंह तथा सवाईसिंह आदि २९१ फरवरी, १६१५ को खरवा स्टेशन से 
कुछ दूर जंगल में कई हजार वीर योद्धाम्रों का क्रांतिकारी दल लिए 
विप्लव करने की तैयारी कर संकेत पाने की प्रतीक्षा कर रहे थे । रात्रि 
को दस बजे भ्रजमेर से अहमदाबाद जाने वाली जो रेलगाड़ी खरबा से 
ग्रुजरती थी उससे खरवा स्टेशव के समीप में एक बम का धमाका कार्या- 
रम्भ का संकेत था। उस संकेत को पाते ही भूपर्िह तथा खरवा ठाकुर 
साहब को अजमेर झौर व्यावर पर आक्रमण कर देना था | किन्तु संकेत 
नहीं मिला। वम का घड़ाका नहीं हुआ । झग्रले दिन संदेशवाहक ने 
झाकर लाहौर में घटी घटनाओं की उन्हें सूचना दे दी। बहुत ग्धिक 
संख्या में भ्स्त्र-शस्त्र इकट्ट्र किए गए थे, जिनमें ३० हजार से भ्रधिक 
बंदु्कें थीं, बहुत अधिक राशि में गोला और वारूद भ्रादि था, उद सभी 
को तुरन्त गुप्त स्थानों में छिपा दिया गया और क्रांतिकारी वीर स्वयं- 
सेवक सैनिक दल बिखर गया । 

भूषरतिह दिल्‍ली के रहने वाले अपने एक साथी रलियाराम को 
साथ ले खरवा तथा अजमेर इत्यादि में सब व्यवस्था कर बड़ौदा तक 
जाकर अपने -सब क्रांतिकारी साथियों को सावधान कर आए । सात आठ 
दिन बाद ही पुलिस ने खरवा पर छापा मार कर खरवा नरेश गोपाल- 
सिंह आदि को गिरफ्तार करने की त॑यारी की । होने वाली गिरफ्तारी 
की खबर उन्हें क्रांतिकारी भेदिए से पहले ही मिल गई थी । विचार- 
विमर्श हुआ कि क्‍या किया जाए। कारण यह था कि शीघ्र ही सेना की 
टुकड़ी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ्ाने वाली थी। भूपस्षिह ने कहा 
कि चुपचाप आत्मसमपंरण कर अंग्रेजों की जेल में अनिश्चित काल तक 
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पढ़े रह कर सड़ने या फिर फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने की भ्रपेक्षा 
लड़ते हुए मरना कहीं श्रधिक गौरवमय है । भूपसिह की बात सबको 
उचित प्रतीत हुई और सभी ने आत्मसमपंण न कर लड़ते हुए मर जाने 
का निश्चय किया । 


गन्य सभी साधारण कांतिकारी दल के सदस्पों को खरवा से हटा 
दिया गया । इसके उपरान्त भूर्पासह, खरवा नरेश ठाकुर गोपारलासिह 
उसके भाई मोढ़सिह, रलियाराम और सवाईपसिंह पांच क्रांतिकारी वीर 
बहुत से भ्रस्त्रशस्त्र, वन्दुर्कें, गोला वाहूद, बम इत्यादि लेकर तथा झाठ 
दस दिन के खाने का सामान श्रादि लेकर रातोंरात खरवा के गढ़ से 
तिकलकर पास के जंगल में बनी हुई श्रोहदी (शिकारी वुर्ज) में मोर्चा- 
बन्‍्दी कर जा डट्रे । दूसरे ही दिन अजमेर का अंग्रेजु कमिश्नर ५०० 
सनिकों की टुकड़ी लेकर खरवा थ्राया । उनके गढ़ में न मिलने पर उन्हें 
खोजता हुआ वह उस शिकारी बुर्ज के पास पहुँचा श्रीर उसको चारों श्रोर 
से घेरकर उसने उन वीरों से आ्रात्मसमर्पण करने के लिए कहा । लेकिन उन 
वीरों ने श्रात्मसमर्पण कर जेल में सड़ने की अप्रेक्षा शथ्रु से लड़कर मरना 
ही श्रधिक गौरवमय समझा । जव अंग्रेज कमिश्नर ने देखा कि वे लोग 
लड़कर मरने को तैयार हैं तो वह भयभीत हो गया । वह जानता था कि 
यदि वास्तव सें लड़ाई हुई तो पहुत सम्भव है कि वहां की जनता कहीं 
विद्रोही होकर उनकी रक्षा के लिए न उठ खड़ी हो । क्योंकि खरवा नरेश 
राष्ट्रवर गोपार्लासह उस प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय थे भौर जनता उन्हें 
श्रद्धा से देखती थी । इसके साथ ही भारतीय सनिक टुकड़ी की राजभक्ति 
पर भी उसे पूरा भरोसा नहीं था । ऐसी दशा में यदि वह घिरे हुए क्रांति- 
कारियों से युद्ध करता और कुछ समय युद्ध चलता तो समस्त राजस्थान 
में विद्रोह की श्रग्ति भड़क उठने का भय था। इसके अतिरिक्त ऊपर से 
भी कमिश्नर को यही आदेश मिला था कि जहाँ तक हो गोली चलने की 
नौवत न श्रामे दी जाए। परन्तु श्रजमेर के पुलिस रेकॉर्ड में इस घटना 
का कहीं वर्णन नहीं है । 


निदेशक क्रिमिनल इंटेलिजेन्स ने सचिव, परराप्ट्र व राजनीतिक विभाग 
भारत सरकार को अपने पत्र दिनांक १६ जून, १६१४५ में लिखा कि 
मणिलाल ने देहली मजिस्ट्रेट के सम्मुस अपने बयान में राव गोपालसि|ह 
का नाम भी कई पड़यंत्रों में लिया है । उसने यह भी लिखा है कि मणि- 
लाल के बयानों के अलावा भी कई ऐसे प्रमाण हैं जो राव गोपालतिंह 
को दोषी ठहराते हैं॥ सचिव परराष्ट्र व राजनीतिक विभाग भारत 


५२. 


४३. 
पड, 


४५. 


५६., 


४७. 


राष्ट्रीय एवं क्रान्तिकारी हलचल र्छरे 


सरकार ने पत्र दि० १६-६-१४५ भें ई कॉलविन ए० जी० जी० राज- 
पूताना को राव गोपालसिह के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करने के श्रादेश 
दिए-अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६, खंड एफ पृ० १,२,३,४,५, राव 
गोपालसिंह का नजरबन्दी के आ्रदेश दि० २५-६-१६१५ इस फाइल में 
पृ० १० पर हैं । 

राव गोपालसिह की नजरवन्दी के आदेश दि० २५-६-१६१५ शझ्जमेर 
रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६, खंड एफ पृ० १०॥ 

शंकरसहाय सकसेना राजस्थान केसरी श्री विजयिह प्रथिक की जीवनी 
(१६६३) पु० १०५। 

सुरजन्तिह का बयाव (रा० रा० पु० मं०) । 

ई० कॉलविन ए० ए० जी० राजपूताना के झ्ावू से निर्देश श्रजमेर रेकॉर्ड, 
फाइल संख्या ५९ ॥ 

अजमेर कमिएनर का पत्र दि० २७-८५-१६१५ अश्णमेर रेकॉर्ड, फाईल 
संख्या ५६ । ३ 

कमिशएनर अजमेर का तार दि० २७-८-१६१५ अजमेर रेकॉईं, फाइल 
संख्या ५६॥ 

दीवान किशनगढ़ का ई० कॉलविन को तार दि० २७-८-१४ शअ्रजमेर 
रिकॉर्ड, फाइल संख्या ५६ । 

ले० कनेल के द्वारा ई० कॉलविन को पत्र दि० २७-८-१४५ अ्रजमेर 
रेकॉर्ड, फाईल संख्या ५६। 

शंकरसहाय सकक्‍सेना--राजस्थान केसरी श्री विजर्यापह प्तचिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ११४-११५। 

ले० कर्नल के द्वारा ई० कॉलविन को प्रस्तुत स्थोर्ट दिवांक २७-८-११५ 
प्रजमेर रेकॉर्ड, फाइल संझज्या ४६ पु० ११३-१ ३२ । 


« उपयुक्त ॥ 
ग६. 
६०. 
६१. 
श्र. 


६३. 
दड. 


सुरजनतिह का बयान--अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ५६ ॥ 
राजपूताना एजेन्पी गुप्त फाइल संख्या ५१ ए।॥ 

हुए प्रसाद--आजादी के दीवाने पृ० ६५,६६,६७ । 

उपयु क्त पृ० १३,१४ । 

उपयु क्त पृ० १५,१६ | 

रामनारायण चौबरी--वर्तंसान राजस्यान (१६४८) पू० ३० ॥ 


२७४ 


६१५. 
६६. 
६७, 


६५, 


धि६ै, 
» सारदा--अ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१९४१) ० ३३ 


७१. 


१६वीं शताब्दी का अजमेर 


शंकरसहाय सकक्‍्सेना--राजस्थान केसरी श्री विजयस्िहू पथिक की जीवनी 
(१६६३) पृ० ६५। हा 

रामनारायण चोधरी--वर्तमान राजस्थान (१६४८) पुृ० ३१-३२ । 
रामनारायण चौधरी--वर्तमात राजस्थान (१६४८) पु० ३२ से ३६। 
सीक्रेट इंटेलीजेन्स रिपोर्ट--भ्रनुच्छेद ५६२ श्रजमेर रेकॉर्, फाइल 
संख्या ६८ । 

सारदा--भ्रजमेर हिस्टोरिकल एण्ड डिसक्रिप्टिव (१६४१) पृ० २९ 
से ३२। 

रामनारायण चौधरी--वर्तमान राजस्थान (१६४८) पृ० ३। 
शंकरसहाय सक्‍सेना--राजस्थान केसरी श्री विजयसिंह पथिक की जीवनी 
(१६६३) प्ृ० ५६। 

सीक्ेट इस्टेलीजेन्स रिपोर्ट अनुच्छेद ६३ ग्जमेर रेकॉर्ड, फाइल, सं० ६८। 
तरुण राजस्थान--साप्ताहिक २७-७-१६२६--प० १३ । 


से ३६। 
सीक्रेट इंदेलीजेन्स रिपोर्ट भ्रनुच्छेद ५७० अजमेर रेकॉर्ड, फाइल सं० ६८॥ 
अजमेर रेकॉर्ड, फाइल संख्या ६८॥ 


शब्दावली 


ध्अच्त॒स्पूच्मी (व्ज) 


अ्रजमे र-मे रवाड़ा क्षत्र में स्थानीय बोली के प्रचलित शब्दों का थ्र्थे 


आबी भूमि 


अहँठ 
बारानी भूमि 


बेसाख सुदि पूनम 
विस्वां 
खूद 


ढाल 
बीस्वांसी 
बाँटा 
बीघोड़ी 
बीड़ 
वेगार 


तालाब के पेटे की भूमि जो तालाब के भरने पर जल- 
मग्त हो जाती है । 

रहट या उस पर लगने वाला कर ॥ 

वह भूमि जो कृषि के लिए पुर्णंत: चर्पा पर निर्मर 
करती हो ॥ 

वेशाख शुक्ला पूिमा ! 

वीघा का बीसवां भाग । 

इस्तमरारदार द्वारा अपने घोड़ों और ढ़ोरों के लिए 
किसानों से ली गई फसल । 

कुए की जमीन का ढालू भाग । 

विस्वा का वीसवां हिस्सा (न्यूनतम नाप) 

खेत की उपज में से हिस्सा (कर के रूप में) 

घति वीघा पर लिए जाने वाला न्यूनतम कर 

घाष का सुरक्षित मैदान या भूखण्ड । 
परिश्रम करवाने की वलात्‌ प्रथा ज़िसमें पारिश्रमिक 
न दिया जाए । 


२७६ 


चाही भूमि 
चचरी 


रावरी जगा 
कुता 


खरीफ 
काँसा 


खाजरू 


कंमीरा 


खालसा 
ख्ा 
कांकड 


लाग 

लाटा या लटाई 
माल भूमि 
माफीदार 


नेवता 


१६वीं शताब्दी का भ्रजमेर 


जो भूमि कुझों से सिचित की जाती है। 


लड़की के पिता द्वारा अपनी पुत्री के विवाह पर इस्त- 
मरारदार को दी गई नकद भेंट । 


बह भूमि जिसमें इस्तमरारदार अपनी खुदकाश्त के 
रूप में खेति-हर मजदूरों से फलल पैदा करवाता है । 
खड़ी फसल में इस्तमरारदार का हिस्सा निर्धारण 
करने की प्रक्रिया, भू-राजस्व का एक रूप । 


यह फसल वर्पा पर आधारित होती है । 

सामृहिक भोजन पर सम्मिलित न होते पर घर पर 
भेजा गया भोजन । 

भेड़ या बकरों की टोली में से जागीरदार द्वारा लिया 
गया बकरा या मेड़ा जो बलि के लिए काम लाया 


जाय । 


अंत्यज--नाई, कुम्हार, सुथार, लुहार, दर्जी, धोवी, 
भंगी, चमार, वलाई इत्यादि जिनको फसल के मौके 
पर भ्रनाज दिया जाता है, नगद नही दिया जाता । 
सरकार से सीधी नियंत्रित भूमि । 

फसल का खेत में साफ करने के लिए लगाया ढेर । 
बंजर, वन-भूमि, श्रधिकांशत: ग्राम के सीमा क्षेत्र की 
भूमि जिसमें कूपि न होती हो और जो सुरक्षित बीड 
नहीं हो । 

जबरन शुल्क । 

खत पर ही फसल का विभाजन कर इस्तमरारदार 
का हिस्सा अलग निकालने की प्रक्रिया । 

चह विशिष्ट भूमि जो विना वर्षा के रबी की फसल 
देने में समर्थ हो । 

वह भूमिघारक जिसे किसी को भू-मोग नहीं देवा 
होता । 

इस्तमरारदार द्वारा किसान के घर विवाह या 
मृत्यु-भोज के अवसर पर ग्रामंभण भर उप्त अवसर 
पर भेंट वा नजराना ॥ 


नज्राना 


नेग घाणी 
तैल पाती 
घाणी पाली 
किराया घाणी 
नेग 


पट्टा 


परवाना 


पेशकसी 
हलसारा 
खाल्डी 
बरर 
पड़ाव फीस 


७७७७ आगाज 


पड़तखाद 
पड़त खाल 


सियालू फसल 
ऊनालू फसल 

राम राम या नजर 
रलाई 


| ध्. 
4 
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किसी काम की स्वीकृति लेने के लिए दी गई राशि 
जैसे उत्तराधिकार ग्रहण करने अथवा मकान या 
भू-संपत्ति के हस्तांतरण या स्वामित्व घारण करते 
के अवसर पर इस्तमरारदार को भेंट ॥ 


है 
(पल के कोल्हू पर लगाए गए फुटकर कर। 
2 


बाँटा या विधोड़ी के श्रतिरिक्त नगदी के रूप में 
इस्तमरारदार द्वारा किसानों से उगाहे गए उपकर । 
भूमिधारक वर्ग के अधिकार प्रदान करने वाला प्रपत्र 
जो इस्तमरारदार से किसानों को प्राप्त होता है । 
किसान इसे भूमि पर अपने निरन्तर स्वामित्व के 
प्रमाणस्वरूप प्रस्तुत कर सकता था तथा आपसी 
विवादों में श्रधिकार के निर्णाय में यह पुख्ता प्रमाण 
सिद्ध हुआ करता था । 

एक तरह का अस्थाई अधिकार प्रपत्र; यह पट्ट से 
कुछ कम महत्व का माना जाता था । 

किसानों से उगाहे जाने वाला संपत्ति कर (इस्त- 
भसरारदार द्वारा) । 

खाल्डी--ग्र किसानों से इस्तमरारदार द्वारा उग्ाहे 
जाने वाला संपत्ति कर । 

ग्राम में रात्रि वास करने का शुल्क | 

ग्राम की वह खाद जहाँ किसी का श्रधिकार न हो । 


उन मृत पशुम्रों का चमड़ा जिन पर किसी का अधि- 
कार नहीं हो और परम्परागत ऐसी खालों को बेचने 
का अधिकार इस्तमरारदार को प्राप्त है । 


रवी की फसल जिसकी बोवाई सर्दी में होती है । 
खरीफ की फसल जिसकी बोवाई गर्मी में होती है । 
नगद नजर या मेंठ ॥ 

वीज बोने के पूर्व खेतों में दिया गया पानी । 


श्ष्ष १९वीं शताब्दी का अजमेर 


शहखसा भूमिपति द्वारा नियुक्त अधिकारी जो सरकारी फसल 
व कटाई आदि का प्रबन्ध हो । 

साद . जमानत । 

तालाबा जमीन जलाशयों के निकट वाली भूमि। 

घला घास काट डालने के वाद बचा वह भू-भाग जो घास 


पैदा करने के लिए सुरक्षित रखा जाता है । 
अच्छ॒ुस्थुच्ती (स्व) 


इस्तमरारी जागीरों में नगद कर भ्रथवा “लाग” की वर्गक्षत सुची 


१--सकान-चू गी और भुमि-शुल्क-- 

इन दो में से एक ही वसुल किया जाता था । जहाँ ये दोनों कर उगाए जाते 
थे वहाँ सामान्यतः: दूसरा कर “मकान-चूंगी” न होकर किसी अन्य बहाने पर लिया 
जाता था और सुविधातुसार प्रत्येक मकान पर लागू किया जाता था। ये कर दो-चार 
आते से लेकर १० रुपये वाधिक तक निर्धारित थे । ऊँची दरें गेर-काश्तकार या धनी 
लोगों से वसूल की जाती थीं । 


चुगी का नाम प्रयुक्त श्र्थ 
पेशकशी सामान्यतः किसानों से । 
खोलरी सामान्यतः गैर काश्तकारों से । 
वरर “माँग” 
सालिना या सालाना “बापिक भुगतान” 
मलवा सामग्री का ढेर । 


सामान्यतः यह शब्द सभी करों व चूगियों के सम्मि- 
लित्त रूप पर प्रयुक्त होता था जो प्रति खेत पभ्रथवा 
प्रति घर चुकाया जाता था । 


श्रकराई नियमित गृह-कर के साथ नाममात्र की चुराई जाने 
वाली राशि जो विकास के नाम पर लो जाती थी । 

ग्राम खर्च इसे इस्तमरारदार अपने हो हिसाव में जोड़ लिया 
करते थे ॥ 

हलसारा हल की चूंगी जो वहुधा प्रति घर से वसूली 


जाती थी । 


किराया मकान 
नक्शा 
बाँच 


टि्गिठ 


सदावंद 
खरखड़ 


घूघरी 
लवाजुमा 
वाड़ा या बरर 
सिंचारी 


शब्दावली छह 


गृह-कर । 
लसाडियां में प्रचलित लाग प्रति घर कुछ श्रानों पर । 
हिस्सा कभी-कभी श्रतिरिक्त गृह-कर के रूप में बांट- 
कर वसूल की जाने वाली राशि 

जैतपुरा में प्रति घर १ रुपया की दर से वसूल विशिष्ट 
कर 

परम्परा से लिए जाने वाले दस्तूर । 

नादसी और कादेड़ा में प्रयुक्त श्रतिरिक्त गृह-कर, यह 
विशेषतः हल की वेगार की छूठ के एवज्‌ में वसूल 
किया जाता था । 

सरकारी श्रफ़्सरों को दी जाने वाली मेंट । 

सरकारी श्रधिकारियों के लिए विशिष्ट साधन । 

बाड़े का कर रबी की फसल पर काम करने वाले 
मजदूरों के वेतन पर गृह-कर की एवज में पीसागत 
में लिया जाता था । 


२--जिला बोर्डो की चूंगी एवं चौकोदारी कर-- 


झिी का नास 


चौकी 
सड़क 
खबर नवीस 


प्रयुक्त अर्थ 
हिफ़ाजत के उपलक्ष में लिए जाने वाली रकम । 
जिला वोड्ड की ज्षूगी । 
ठिकाने द्वारा नियुक्त वेतन भोगी डाक लाने ले जाने 
वाला व्यक्ति । 


३-“चराई कर 'जिसे फभी-फरभी गाँव शुसारी' के नाम से भी प्रयुक्त किया जाता था-- 


ये बहुधा सभी ठिकानों में एक से थे और यदि इनकी पुरानी दरों में कुछ 
वृद्धि की जाती तो किसानों में भारी असंतोप व्याप्त हो जाता था। सामान्य दरें 


निम्न थीं-- 

गाय, मैंस 

भोटी 

बकरी या भेड़ 

मेमने या बकरी के वच्चे 


८ आना 
४ आना 
१ आना 
६ पाई (दो कल्दार पैसे) 


र्‌८० 
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४--भुस्वामी या ठिकानेदार के परिवार में विवाह या श्रन्य समारोहों के श्रवसर पर 
प्रजा से उगाहा जाने वाला कर--- 


नाम कर 
न्योता 


मोल 


प्रांदली 


जामणा 


मायरा 


मुकलावा 


प्रयुक्त श्र्य 


विवाहादि या मृत संस्कारों पर प्रति घर बुलाबा और 
उनसे वसूल किया जाने वाला कर । 

इस्तमरारदार के पुत्र-पोत्रादि के जन्म एवं विवाहादि 
के अवसरों पर प्रति घर से एक रुपया शुल्क वसूली 
(केवल जेतपुरा ) । 

एक अन्य विवाहादि कर जो न्योता जैसा ही होता है, 
कुछ ही ठिकानों में लाग्रु धा--शोकक्‍्ली, मनोहरपुर, 
नांदसी श्रादि में इसकी सामान्य दर एक रुपया थी । 
ठिकाने के बाहर ब्याही गई इस्तमरारदार की बहिन- 
बेटियों के पत्र-पुत्री के जन्मोत्सवः पर वयुल किया 
गया कर । 

राज्य-परिवार कीं वेटी के धर जन्म पर उगाया गया 
या उसी के विवाह के झवसर पर उगायां गया कर । 
इस्तमरारदार के घर से किसी के गौने के समय 
उगाही जाने वाली राशि । 


५--आश्रासामी के घर पर विवाहादि श्रवसरों पर वसुल किए जाने वाला फर--- 


चूनड़ी 


कांगली या नाता 
थानापाट 


लगनशादी 
६-“वअ्यवसाय-कर--- 
खंदी 

बसोना या खटोड़ 


यह एक नियमित रूप से वसूल किए जाने वाला 
विवाह-कर था और इससे ठिकानों को श्रच्छी भराय 
हो जाती थी । श्राठ रुपए तक हैसियत के श्रनुसार 
वसूल किया जाता था। 


विधवा पुतविवाह कर--सामान्य दर एक रुपया । 


चूनड़ी के श्रलावा एक श्रौर कर जो जैतपुरा में वसूला 
जाता था । 


कुछ मामलों में चूनड़ी के श्रलावा छोटे-छोटे उपकर । 


रैगरों और चमारों से लिया जाने वाला कर । 


चढ़ई (सुथार या खाती) की दुकान से वसुल किया | 


गया कर, प्रति दुकान दो रुपए सात- थ्राने तक 


्ज 


पगरखी 
हौद-भराई 
तीवरी 
दवात-पूजन 
ख्खाली 

खोड़ या सदाबंद 


श्राव 
घासभारा 
लाग महाजन 


रेजा रंगाई और कोठा नील 
अड़ा या दस्तूर रेगर 

लगान श्ोसरा 

लगान रेजा 


सौथ कंदोई 

पीनन खरीफ 

अखवबान 

७--वबा रिएज्य कर--- 
गाड़ी या गाड़ी-भाड़ा कर 


श्ररत 
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वापिक । कभी-कभी इसे भूमिकर माना जाता था । 
चमारों से जूते बनवाई का कर । 

मालियों के घर से प्रति घर चार झाना । 

महाजन के घर से प्रति घर पोने तीन झ्राना । 

स॒वा रुपया प्रति घर हलवाइयों से वसूली । 

साधुओं से पाँच आना प्रति घर । 


डेकेतों के कद रखने पर लिया जाने वाला कर जो 
जनसाधारण से वसूल होता था । 


कुम्हारों का कर । 

घास कठाई कर (जुनियाँ में प्रचलित) । 

भू-स्वामी या जागीरदार द्वारा गेहूँ तथा श्रन्य सामान 
की खरीद पर महाजन द्वारा ली जाने वाली छूट 
रियायत । न्‍ 
रंगरेज का कर । 

चमड़ा कमाने पर कर । 

दुकान कर (वांदनवाड़ा में प्रयुक्त) । 

बुनकर का कर प्रति घर (देवलियाकलाँ में ५ रुपए 
प्रति घर सर्वाधिक) । 

हलवाई के वेतन का एक चौथाई । 

घुनकों पर कर । 

रेगरों पर कर । 


सामान्य कर नहीं । 


सामान्यतः प्राम से निर्यातित सामान पर १ प्रतिशत 
विक्रब-मूल्य दर से वसूल किया जाता था ॥। कभी-कभी 
आयातित वस्तुओं पर भी मंडियों एवं हॉट में विक्री 
कर के लिए प्रस्तुत सभी वस्तुप्रों पर चीफ़ कमिश्नर 
से आदेश जारी कर अधिक से अधिक ६ प्रतिशत कर- 
निर्धारण किया । 


श्पर 
फेरा 


लदाई भैंसा 
निकासी चारा या 
घास फूस इत्यादि 
परखाई 

भरती भाड़ी 


“मेंज़्राना- 
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ग्राम में विक्री के लिए महाजन द्वारा लाए गए सामान 
पर एक रुपए में आधे पैसे की दर से प्रयुक्त कर । 


भैंसा-गाड़ी द्वारा ग्राम से माल वाहर ले जाने पर कर | 
बाहरी लोगों को घास या फूस बेचने पर प्रति गाड़ी 
लागू कर कभी-कभी एक रु० पर एक शआ्राना तक । 
सिवका जेंचवाने का कर । 

गाड़ी द्वारा सामान बाहर निर्यात्त करमे पर कर । 


उत्सवों पर ठाकुर की गद्दी नशीनी खेतों की पँमायस, ठाकुर के जन्मदिन पर 
तथा नवविवाहित व्यक्ति द्वारा ठाकुर को मेंट स्वरूप राशि । सामान्यतः प्रति गाँव एक 
रुपया भ्रपवादस्वरूप श्रन्यथा पूर्व प्रस्ताविक । 


राम राम 


त्योहार पर नजर 

होली, दशहरा, दिवाली 
नजर डोरी 

नजर शझ्रासोज भ्रौर चेती 
तीसाला 

लाग पटेलाई 

नजर कूता 

पाठ की नजुर गद्दी 
सशीती । 


इस्तमरारदार को सलाम करके दूल्हे द्वारा दिया गया 


रुपया का नजुराना । 

सामान्यतः पटेलों द्वारा परन्तु श्रन्य लोग भी हैसियत 
के अनुसार नजर करते हैं । 

फसलों की नपाई पर पटेल द्वारा । 

जुणिया और सारड़ में पटेलों द्वारा । 

पटेलों द्वारा प्रति तीसरे या दूसरे साल । 

कोढ़ा आम में पटेलों द्वारा प्रति वर्ष तीच रुपए । 
भिनाय में प्रति गाँव दो रुपया । 

१) रु० प्रति घर उत्तराधिकार प्राप्ति पर । 


६---ठिकाने के कर्मचारियों से संबंधित कर--- 


कामदार 
सेहना या सेहना भांभी 


तमड़ा या ताम्ड़ायत 


ठाकुर के प्रतिनिधि को मेंट । 


सामान्य फसल के रूप में कभी-कभी नगदी में ।, 
सर्वाधिक केरोट ठिकानों में जहाँ एक रुपए पर उक्त 
कर एक श्राना था । 


राज्य द्वारा नियुक्त ब्राह्मरा को विवाहादि पर सामा- 
न्यतः दी जाने वाली राशि । 


-, ढीली था दमामी 
रूखाली या सांसारी 
गाँव नेग 

नजर सालाना 

लाग दरख्त या भाडा 


दरख्त । 
दस्तूर गवाई 


रबी तुलाई 

पचकारू 

सुगन मेंद या डेली पूजा 
चबीची 

मलबा 


गंवाई 


शब्दावली र्परे 


ठिकाने के ढोली का कर (केवल ठिकाने द्वारा) 
नियुक्त ढोली ही वाजा वजा चकता था । 

प्रत्येक कर या खेत में रखवाली करने वाले का कर । 
ठिकाने के नौकरों के लिए सामान्य कर । 

पढेलों से प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष । 

ठिकाने के कामदार को जिसकी देखरेख में पेड़ की 
कठाई हो प्रति वृक्ष एक श्राना । 

वसूली राशि में एक आना प्रति रुपया कामदार के 
लिए । 

तोलने का शुल्क अ्रधिकतर फसल के रूप सें कभी- 
कभी नगदी में भी । 


विवाहादि अवसरों पर ठिकाने के कर्मचारियों 
तथा अंग्रेजों को दी जाने वाली नाममात्र की राशि । 
पैमायश के समय दिया गया शुल्क झ्ामतौर पर 
ठिकानों द्वारा अपने उपभोग में ले लिया जाता था। 
कूते के समय भोजन के उपलक्ष में दी जाने वाली 
राशि। 

(केवल दो गांवों में लागू) देवलिया कला में काम- 
दार की खुराकखाता भे नाममान्र का शुल्क । 


खरवा के गाँवों के खातेदारों द्वारा प्रति गाँव एक 
बंधी राशि । 


१०--भुगतान पर रियायत्त या छूट : बंदोवस्त हिसाब पर शुल्क लगाने पर अतिरिक्त 


फर--- 
बत्ती 


सवाया 


। 


खच 


यह वास्तव में विनिमय का अन्तर है परन्तु इसके साथ 
और भी कई उपकर जुड़े हुए ये जैसे, कल्दार झौर 
प्रचलित सिक्कों के विनिमय अन्दर की वसूली श्रन्तर 
न होने पर अथवा कम शभ्रच्तर पर भी अ्रधिक की 
चसूली सामान्य बात थी। यह एक सामान्य और 
आपत्ति कर था जो आसामियों पर थोपाः हुथा था । 
प्रति खाता १ रु० तक । 

प्रति रुपए दो झाने खातों पर ( मनोहरपुर में 
प्रचलित ) 


रु 


श्पोड 


' सलवा 


चास बीड 


श्न्नी 
उगाई 


खाता 


मप्ती 
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जैतपुरा के किसानों की एक मण ज्वार पर पौन 
श्राना | कुथल में १ आना, सावर में भोग या ठिकाने 
के हिस्से । 

पारा में किसानों को जमींदार के लिए प्रचलित बाजार 
दर से एक रु० में ६ आने मजूरी पर घास काटनी 
पड़ती थी ॥ 

फसल पर छोटा सा कर, मल्‍्वा जैसा । 


शाब्दिक श्रर्थों में वसूली खरवा में प्रति खेत, कुए या 
हल पर अतिरिक्त उपकर । 

मसूदा के दो ग्रामी खातों पर पाँच प्रतिशत प्रतिरिक्त 
उपकर । 

मसूदा के ठिकाने के किराए ग्राम में वीघोड़ी के प्रति 
रुपए पर ढ़ेढ़ श्राने की दर से श्रतिरिक्त उपकर । भूमि 
की माप की दर । 


११. बेगार के बदले में वसुल किए जाने वाले उपकर--- 


बीड घास 
खड खड 
हलसरा हलवा 
भाड़ा गाड़ी 
सफाई गढ़ 


लाग-बेगार 


हल और जोड़ 

१२ मन्दिर का कर--- 
मन्दिर 7 

धघर्मादा 


घास कटाई के उपलक्ष में शुल्क । 

प्रति हल १ रु० कभी-कभी इससे कम भी । 
हल की वेगार के बदले श्रढ़ाई रुपया प्रति हल | 
गाड़ी की बेगार के बदले । 


कहारों द्वारा गुलगाँव में सेवा के बदले प्रति घर चार 
आना । 

जाट भ्रौर ग्रूजरों से उत्तके बलों से 'सेवा न लेने की 
एवजी में कर, केबानिया में ५ रुपए प्रति घर श्रौर 
पाडलिया में १ रुपया प्रति घर 

गोविन्दगढ़ में हल सारा के झलावा । 


प्रति खाता एक रुपया । 
निर्यात पर कर । 


१३. सार्वजनिक सेवाओं पर कर प्रस्पताल एवं भू संरक्षण व धर्मादा इत्यावि-- 


घोर या गांवाई या तलाब 


नालियों और जलाशयों की मरम्मत के लिए उग्राहा 
जाने वाला कर। 


कोट 


शफाखाना 


सायर बान्ध 
चत्दा 
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जूनिया में किले की मरम्मत के लिए उगाही गई 
राशि । 

अस्पताल के लिए घन संग्रह बहुधा ठिकानों द्वारा 
अपने शफाखानों के कार्यों में यह राशि व्यय कर दी 
जाती थी। 

केवल भिवाय में लागु । 


सावर में प्रति घर से दो आने से लेकर चार झाने 
टीकों एवं चिकित्सालयों के लिए । 


१४. श्राद्ा की चक्कियों, चुने के भट्टों एवं तेल-घारणी एवं कोल्हु इत्यादि पर 


रायलिट-- 
लाग केही या शोरा 
घाणी खंठ या तेल घाणी 


सांग कोल्ड 


चक्की 

भद्दे का छ्ुता 
किराया भट्टी 

१५४. सज़राना-- 


यात्रा 
भनजराना गोद 


प्रत्य नजूराने उत्तराधिकारी 
सम्बन्धी 

पटेलाई 

पटवार पाता 


कलमीशोरा ठिकाने से बाहर निर्यात करने पर । 


तेली का कर सामान्यतः प्रति कोल्हू परन्तु बहुधा घरों 
पर भी कभी-कभी नगदी में भ्रन्यथा तेल के रूप में । 


प्रत्येक कुम्हार के भट्टे से या भट्टों से कुछ सौ खपरेल 
कर के रूप में । 


भिचाय में श्राठा चक्‍की कर । 
प्रत्येक भट्ट से गिनती को चुने की टोकरियां ॥ 
चुने निकालने की भट्टी का लायसेंस कर ! 


इस्तमरारदार की तीर्थ-यात्रा पर नजुराना॥ 
उत्तराधिकारी प्राप्त करने पर या गोद लेने पर । 


पटेल द्वारा नियुक्ति पर नजूराना॥ 
पटवारी की वारी अनुसार नियुक्ति पर नज्राना । 


१६. खाता लिखित रसीद, रजिस्ट्री शुल्क-- 


बाँच 

गाँव 

लागडोरी 

लेखा या लिखाई 


(हिस्सा) आठ आने से लेंकर एक रुपया प्रति खाता । 


. बाँच के अनुरूप ही कर । 


नपती के लिए प्रति साता दो श्राने (मनोहरपुर में) । 
लिखने या हिसाब जोड़ने का शुल्क । 
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चिट्ठी पट्टा 
कांटा अगोतरी 
पंमायश 


पट्टा 
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(वांदनवाड़ा में प्रचलित) सवा रुपया प्रति पट्टा । 
अग्रिम राजस्व देने पर नाममात्र का उपकर 


पट्टे प्रदान करने पर लगान के प्रति रुपए पर एक 
पैसा अतिरिक्त कर, (पीसांगन में प्रचलित) । 


पट्टा जारी करने पर शुल्क । 


१७. पानी फालतू वहाने, नुक्सान करने व सभी तरह के श्रनाधिक्ृत प्रवेशी पर 
जुर्माना-ताली का शुल्क--- 


वाड़ा 

नुक्सान जारायत 
अघखरारी 
इजापत्र 


१८. कुशों पर कर-- 
बरर 


कुर 


खोर 


गाँव खर्च और नक्शा 
हलसरा ' 


वावरा 
साली बाज 


मवेशियों के श्रनाधिकार प्रवेश पर श्रर्थ दंड ॥ 
घास पेड़ी तालाबों आदि की सामान्य क्षति पर । 
लाट में देरी पर दंड । 


नुक्सान पर क्षतिपूर्ति कसरत की एवज में कभी-कभी 
उक्त दंड लागू किया जाता था । 


प्रति कुए पर जहाँ चड़स या लाव चलता है॥। प्रति- 

लाव या चड़स पर एक रुपया दस श्राने ॥ 

सामान्य कृूप कर--प्राचीनकाल से चला श्रा रहा: 
कर जो लेख बनवाने के लिए संभवतः लकड़ी के उप- 
ग्रेग करने पर स्थापित किया गया था। लाव से 
श्रतिरिक्त कर । 

कभी-कभी कुर के समान ही उस किसान पर श्रर्थ 
दंड के स्वरूप पाँच रुपए तक जो दूसरों के कुश्ों पर 
से फसल सिंचित करते पाए जांते हों । | 
सरकारी अधिकारियों तथा पैमायश वालों के लिए 

आतिथ्य खर्च । 

हल चूगी (मनोहरपुर) में कुंश्ों पर चार रुपए प्रंति 
कप । 

मालियों और तेलियों पर मनोहरपुर में विशेप कर । 
(वाटा कोट में) कप कर । 


१६. हल-शुल्क जो वेगार की एवज्ध में न हो-- 


हलवा खड खड 


एक हल से अधिक नाप की भूमि पर कर । 
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हलसार प्रति हल कर कभी-कभी गृह कर मान लिया जाता 
था। 

२०. विविध उपकर : लगान तथा “लागों” के श्रतिरिक्त-- 

बीड कर 

वांतली हाँसिए का कर । 

कम्तरत 


जहाँ निर्वारित क्षेत्र हे अधिक फसल बोने पर कपास 
की निर्धारित सीमा खेत का चौथाई या आधा अथवा 
उससे श्रधिक बोने पर श्रर्थ दंड सामान्य लगान से 
दुगना, कुछ क्षेत्रों में प्रति दस रुपए । 

बदल के पत्त' बठोरने, लाख इकट्ठी करने, गाँव के 
मृत ढोरों की हड्डियाँ श्रादि का ठेका । 

हक ठिकाना पड़त खाल या गाँव में मृत लाचारिश पशु की खाल 
पर ठिकानेदार का अधिकार । पाट खाट-रोड़ी के ढेरों 
व पड़ाव की खाद पर ठिकाने का हक । 
पड़ाव-शुल्क-गाँव में रुकी बेलगाड़ियों पर चूगी। 


ठेका - 


अ्रहेरा :. होली के दूसरे दिन शिकार वर्जन के लिए प्राम महा- 
जनों द्वारा ठाकुर को चूगी । 
मुतफरकत खर्च (केवल मनोहरपुर में) जामीरदार द्वारा यवाकदा 


वसूल किए जाने वाले उपकर ; 


स्अच्छुच्चूच्ती (रा) 

१. नेग और श्रन्य कर जो जिन्‍सों में चुकाए जाते थे--- 
फसल के बंटवारे के समय नियमित नेग हिसाब में 
लिए जाते थे जो राज्य के हिस्से भोग में प्रति मण 


चालीस सेर पर दो सेर से १४ सेर तक वसूले 
जाते थे । केवेंडिश महोदय के समय में भी प्रच- 


लित थे:-- 
साकी ५ (मसुदा में) भोग में दो से दस सेर प्रति मण | 
घाराराज सामान्य नेग ठिकाना । 


कानुनगों वेतन पर नियुक्त किया जाता था। कानुनगो हिसाव 


ठिकाता वसूल करता था ॥ कामदार को 
कीना, कामदार, श्राड़ा, । आमतौर पर ठिकाता वसूल करत 
लखने वाला होता था । 
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कॉवर कायली था कवर ] 
सटकी 


मंदिर नेग 
विविध 
सुगन भेंट 
तोल 


भोम या दस्तूर 
धर्मादा या सदावतें 


सेरूता 
सवाई वट्टी 


बढ़ोतरी 


भाड़ा या किराया भोग 
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केवल कुश्नर के लिए । 


कभी-कभी देवता के उल्लेख से यह उपकर वसूल 
किया जाता था । | 

पशुओं के लिए या कवृूतरों के लिए घास, चारा या 
दाना-पानी पर खर्च । 


खरीफ में ली जाने वाली नगद वसूली उल्लिखित 
नाम से । 


पूर्णंतया तोल के लिए प्रयुक्त कर परन्तु भेवारियों में 
यह ठिकाना नेग था । 


सामान्य नेग ठिकाना । 

पुण्याथे कामों के लिए । 

सेरी जैसा ही नेग, पर सेरू के अलावा कर वसुल किया 
जाता था। 


भोग या इस्तमरारदार के हिस्से का एक चौथाई भारी 
नेग बांदनवाड़ा में चसूला जाता था । 


नगद वसूली को इजरफ़ से वसूल करना । 


गढ़ तक श्रनाज ले जाने का खर्च वसूली । 


२. विकाने के कमंचारियों द्वारा ठिकाने के हिसाब के अतिरिक्त भी उपकर 
वसूली के भ्रधिकार ठेके पर कभी-कभी दिए जाते थे इससे ठिकाने को भी नगद लाभ 
होता था । कई वार ठिकाना सीधा वसूल किया करता था और इससे उपकार्य के 
लिए नियुक्त कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था | कई बार यह ठेके पर तब भी 
उठाया जाता था, जबकि उसकी वसूली उस सूरत में भी की जाती थी जबकि उस 
का के लिए कर्मचांरी नियुक्त न भी.किया गया हो । 


मंव 

तुलाई, पटवारी 
घार या मापा 
सेहान्गी: 


मीना हुवलदार 


पैमायश के लिए नियुक्त कर्मचारी । 


तोलने वाले का शुल्क । 


सहपे लिया गया शुल्क । 


चौकीदारी का शुल्क । 
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कू'ची (डरी, गाँवा,) करपा, ) ये सामान्यतः गाँव के अन्त्यजों या ग्राम कर्मचारियों 
हवलक या पायला सामन्‍त $ के लिए होते थे, परंतु इसे कुछ ठिकाने या ठिकाने 


सेर | के कर्मचारी रखते थे ॥ 
रखाला, कागलिया, फसल रखवाली वाले का कर । 
साँप्तरी इत्यादि । 
ढोली या दमामी बाजे वाले का । 
विविध कर्मचारीगण, रसोईदार, 
भंगी, चौवदार, फर्राश, भुगतान असामान्य रहते थे । 
चरवादार 
लाग कमीण | ठिकाने के कर्मचारियों का सामान्य उपकर ॥ 
बचकी फसल के माप के समय भंगी या बलाई श्रौर सेहना 


फसल में से कुछ मुट्ठी भर लिया करते थे | बहुधा इन 
लोगों के सहायक नियुक्त होते थे जो यह काम किया 


करते थे । 

३. बाँटा के श्रलावा लिया जाने वाला श्रनाज--- 

इंच सागसब्जी वेचने वालों से नेग की सीमा निर्धारित 
नहीं थी । 

भ्रुद्टा या मकिया सामान्यतः सो भुट्टों तक परन्तु कई खेतों में इससे भी 
अधिक । 

होला, डांगी या छोला या बू टा अन्न की वालियां । 

बीस्वाया खुड हरे चारे का उपकर, सामान्यतः जौ की वालियाँ। 

काकड़ी खरबूजा काछी लोगों से नेग वसूली | 

दोबड़ी खेत की मेड पर उगी घास झ्रादि ॥ 


४. ग्राम में घुत पशुझ्ों की खालों की रंगाई पर ठिकाने के श्रधिकार के रूप में लिया 
गया उपकर-- 


सालियाना रंगर चडस पर तंयार खाल । 

अखवान या सूडिया एक या दो खालें चरस के मुह का कर चमारों से 
कभी-कभी नगदी के रूप में ॥ 

पगरखी या पापोज चमारों से जूते, कभी-कभी नगदी के रूप में । 


पडीस या तंगी पेरा तंग घोड़े इत्यादि के लिए ॥ 
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डोलची 


पू, विविध-- 
खाजरू या बागोलाई 


दूध-दही 


कांड 


कक 


8, 


*. श्रड़ा की घूघरी - 
5 ० 
चजरियान्या जरा 
रपियो्य[खुकसालटसर 
गन्ने 


गुड की भेली 


खोड़ी 

लागां भूसा 

लाग्ती 

मिर्च, गाजर, प्याज इत्यादि 
बुनकरों पर कर 

६. कॉसे-- 
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होली पर रैगरों से चमड़े की डोलची पानी खींचमे के 
लिए या पिलाई के लिए । 


सामान्यतः: १ वकरा या भेड़ा प्रति २० भेड़ों पर, कभी- 
कभी नगद भुगतान, अधिक से भ्रधिक तीन रुपए तक 
बलि के लिए । 

जादों या गरुजरों जे कभी-कभी आ्रावश्यकता पड़ने पर 
वसूली । '- 

ईंघेन के लिए कंडे। 


“कुम्हाओों के प्रति घर से भट्टी से खपरेल । 
>होंती के दुसरे दिन से अफीम, भांग । 
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ऊनी लाई या कम्बल, खटीक या गडरिया से । 
सामान्यतः किसान के गन्ने के खेतों से प्रति खेत १०० 
गन्ने । 

गुड की ढेरी (पांच सेर के लगभग) प्रति गन्ने के 
खेत से । द 
रँंगरों से घास की वसूली । 

भूसा की वसूली । 

गडरिए से कुछ ऊन की वसूली । 

आवश्यकतानुसार इन चीजों की वसूली । 

प्रति वर्ष सुत की एक लच्छी और एक तौलिया । 


भोज सामग्री एवं मिष्ठान्न पदार्थ मौसर या शादी 
के अवसर पर ठिकानेदार के लिए निर्धारित संख्या 
व मात्रा में दिए जाते थे । इनकी संख्या व मात्रा एक 
ठिकाने के गाँवों में भी पृथक्‌-पृथक्‌ थी । ठाकुरों द्वारा 
निर्धारित काँसों की संख्या में अंत्यजों व कर्मचारियों 
के काँसों की संख्या सम्मिलित नहीं है। सामान्यतः 
ठिकाने को बहुत कम काँसे जाते थे कुछ स्थानों पर 
इनकी संख्या निश्चित थी, उदाहरणस्वरूप ६८ 
काँसे । कुछ लोग इसकी एवज्‌ में नगद राशि दे देते 
थे, श्रधिकतम १५ रुपयों तक ॥ 


खखा 
बायसुदी 


साधाना 


गरीला 


जोतायन 
भिनाय 


संथुन 


पीसांगन 


७. धीरत-- 


शब्दावली हे २६१ 


नगद राशि में परिवर्तित जो श्रधिकतमे २४ रुपए तक 
होती थी । कुछ लोग काँसों के अलावा भी १५ रुपए 
दे देते थे । 

जाट और छींपों से १३० कांसे जाते थे। इनमें से 
अधिकांश जाग्रीरदारों और ठिकानों में काम करने 
वाले कर्मचारियों के लिए होते थे । 

ठिकाने के लिए ६५ कॉँसे--५ ठाकुर के, केवल १३ 
शेप कर्मचारियों एवं २५ दरोगों के लिए जितका ग्राम 
के कामों से कोई संबंध वहीं होता था । 

काँसे का कर नगद कर में परिवर्तित मिठाई की किस्म 
के अनुसार चार रुपए से लेकर बीस रुपए तक । 

१ से लेकर ३२ काँसे ठिकाने के कर्मचारियों के लिए, 
ट्काना इनमें से कुछ भी नहीं लेता था । 

कासे की दर मिठाई की किस्म्र के अनुसार निर्धारित:- 


लड्डू, ८ रुपए 
हलुआ प्‌ जग 
लाप्सी 5 


ठिकाने का हिस्सा नगदी में भुगतान होता था और 
श्रत्यजों के लिए काँसे के रुपए । 


ठिकाने के द्वारा कर्मचारियों के निमित्त ली गई लायों 
और ग्राम अन्त्यजों को वापिक देय में भेद करना कठिन 
है । सामान्यतः इच लोगों को भोग में प्रति मण में से 
एक दो छुटाक या प्रति वर्ष निर्धारित सेर या सीरोजा 
ढेरी में से कुछ भुट्ट दिए जाते थे । अन्त्यजों में निम्न 
जाति के लोग श्राते थे:--- 

सुनार 

लुहार 

नाई 

पटेल 

र्दर्जी 


२६२ | १६वीं शताब्दी का श्रजमेर 


तामड़ायत (पुरोहित या पण्डा श्रादि) 
न्‌ट 
भेहतर 
रंगर 
घोबी 
टिट्ठी वाला 
वावर या बागरा 
 घमार 
भील 
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